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 लोक  सभा  11  बजे  समवेत हुई  ।

 महोदय
 पीठासीन

 हंगरी  के  संसदीय  शिष्ट  मंडल  का  स्वागत

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  आरम्भ  में  मुझ्ते  एक  घोषणा  करनी  अपनी  ओर
 से  तथा  सदन  के  माननीय  सदस्यों  की  ओर  से  हंगरी  जन  गणराज्य  की  राष्ट्रीय  सभा  के  प्र  सीडेन्ट

 महामहिम  इस्तवान  सारलोस  और  हंगरी  के  संपदीय  शिष्ट  मंडल  के  माननीय  सदस्यों  जो
 सम्मानित  अतिथि  के  रूप  में  हमारे  देश  की  यात्रा  पर  भाए  हुए  हैं  स्वागत  करते

 हु  हुए
 रही

 शिष्टमंडल  के  अन्य  माननीय  सदस्य  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  डा०  मिकलोस

 (2)  डा०  इरेन  काकस  स्ज़ाबो  वह  एक  कृषक  हैं

 (3)  डा०  संदोर

 शिष्टमंडल  रविवार  9  मार्च  1986  को  प्रातः  दिल्ली  पहुँचा  ।  अब  वे  विशेष  कक्ष  में  बंठ  हुए
 हैं  ।  हम  कामना  करते  हैं  कि  उनकी  भारत  यात्रा  शुभ  तथा  सफल  रहे  ।  उनके  माध्यम  से  हम

 हंगरी  के  वहां  की  सरकार  और  वहां  के  मित्रतापूर्ण  लोगों  को  अपना  अभिनन्दन  एवं

 शुभकामनाएं  प्र  षित  करते  हैं  ।

 प्रइनों  के  सोख्िक  उत्तर

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  श्रीहरि  राव  ।

 थ्रो  श्रीहरि राब  :  प्रश्न  संख्या  224

 श्री  एच०  एस०  पटेल  :  प्रश्न  संख्या  241  भी  गैर  पारम्परिक  ऊर्जा  के  बारे  में

 प्रश्न  संख्या  224  और  241  को  एक  साथ  लिया  जा  सकता



 मौखिक  उत्तर
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 अध्यक्ष  महोदय  :  ऊर्जा  मंत्री
 जी  का

 इस  ब  रे  में  क्या  कहना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :
 मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  हम  दोनों  प्रश्नों  को  एक  साथ  ले  लेते

 प्रो०  मधु  बण्डबंते  :  उन्हें  कितनी  बढ़िया  छूट  मिली

 प्रदूषण  रोकने  के  लिए  सक्षम  परियोजना  को  दी  जाने  वालो  राजसहायता  बन्य  करना

 #224.  श्रीहरि  राष  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  ऊर्जा  के  गैर-पारम्परिक  स्रोतों  का  उपयोग  करके  प्रदूषण  को

 नियन्त्रित  करने  हेतु  सक्षम  परियोजना  प्रारम्भ  करने  के  लिए  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  दी

 जाने  वाली  राजसहायता  को  बन्द  करने  का  सरकार  का  विचार

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  इसके  सम्बन्ध  में  कोई  नये  प्रस्ताव  हैं  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  नहीं  ।  फिर  भी  विषय  को  आवधिक  समीक्षा  के

 अ्रधीन  रखा  गया  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 गेर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  से  बिजली  का  उत्पादन

 +241.  श्री  एच०  एस०  पटेल  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  संसाधनों  की  कमी  होने  कारण  बिजली  के  उत्पादन  के  लिए  कुल

 बोजनागत  धन  नियतन  में  भारी  कमी  की  गई

 यदि  तो  गैर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्त्रोतों  का  पूर्ण  उपयोग  करने  के  प्रयास  न  किए
 जाने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  गुजरात  के  एक  गांव  में  गैर-पारम्परिक
 ऊर्जा  का  प्रयोग  करके  बिजली  उपलब्ध  कराई  गई  और

 कया  गैर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्त्रोतों  से  बिजली  का  इसी  प्रकार  उत्पादन  करने  की
 संभावनाओं  के  बारे  में  जांच  करने  का  सरकार  का  घिचार  है  ताकि  गांवों  को  बिजली  उपसब्ध  र  कराई
 जा  सके  और  कृषि  के  उत्पादन  में  वृद्धि  की  जा  सके  ?

 ऊर्जा  मंत्रो
 बसंत  :  साधनों  में  उत्पन्न  कुल  प्रतिबन्धों  की  दृष्टि

 में  विद्युत  क्षेत्र  के  सातवीं  योजना  में  34,273  करोड़  रुपये  का  प्रावधान

 विस्तृत  प्रकार  के  प्रयोगों  के  लिए  देशभर  में  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्त्रोतों  के  लिए  पहले ३  फ  हक  से  सरणा  आचछ  जे  अनजरतितत  रस  मम
 उपलब्ध से  ही  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  जिनमें  मुख्य  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऊर्जा  उपलब्ध  कराने  पर  अधिक

 .
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 जोर  दिया  गया  उन्नत  भ्रकार  के  चूल्हे  सौर  सौर  बायोमास

 और  पवन  ऊर्जा  के  क्षेत्रों  में  विस्तृत  पैमाने  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  में  महत्वपूर्ण  प्रगति  हुई  इससे

 अधिक  प्रयोग  के  प्रयत्नों  दे  लिए  आगे  आभे  वाले  अधिक  वित्तीय  आबंटन  पर  निर्भर
 करेगा करेगा  ।

 और  हां  ।

 श्री  श्रीहरि  राब  :  इन  गेर-प।रम्परिक  साधनों  से  किस  सीमा  तक  प्रदूषण  कम  हुआ  है  ?

 भ्री  बसंत  साठे  :  जिस  सीमा  तक  ऊर्जा  का  संरक्षण  तथा  इसके  स्थान  पर  गैर  पारम्परिक
 तरीकों  का  उपयोग  किया  जाएगा  ।  उदाहरण  के  लिए  उन  चीनी  डिस्टलरी  से  होने  वाले  प्रदूषण
 को  लें  तो  अपशिष्ट  पदार्थ  को  ऊर्जा  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  नई  प्रौद्योगिकी  का  इस्तेमात्ठ  किया

 जाता  है  ।  इससे  हम  अपशिष्ट  पदार्थ  को  ऊर्जा  में  भी  परिवर्तित  कर  सकते  हैं  तथा  प्रदूषण  से  भी
 बच  सकते  इस  तरह  से  प्रदूषण  को  नियंत्रित  करने  में  सहायता  मिलती

 श्री  श्रीहरि  राव  :  क्‍या  यह  सच  है  कि  पी०  पी०  एनवाइरनमेन्ट  कन्ट्रोल्स  ने  एक  ऐसी
 गिकी  की  पेशकश  की  है  सरकार  द्वारा  कोई  पैसा  खर्च  किए  गंगां  के  पानी  के  प्रदूशण
 को  कम  किया  जा  सकता  है  ?  अगर  ऐसा  तो  सरकार  इस  प्रोद्योगिकी  पर  विचार  क्‍यों  नहीं  करती  ?

 श्री  बसंत  साठे  :  क्या  माननीय  सदस्य  आसवतो  द्वारा  होने  वाले  प्रदूषण  की  बात  कर  रहे
 हैं  या  किसी  ओर  के  द्वारा  ?  प्रत्येक  अपशिष्ट  पदार्थ  को  ऊर्जा  में  परिवर्तित  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 श्री  श्रीहरि  राय  :  क्‍या  कोई  देशी  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  है  ?

 श्री  बसंत  साठे  :  हम  कहीं  से  भी  किसी  भी  ऐसी  प्रौद्योगिकी  का  स्वागत  करेंगे  जिससे

 ऊर्जा  की  ही  बचत  न  हो  बल्कि  प्रदूषण  को  रोकने  में  भी  सहायता  मिले  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  मैं  थोड़ा  सा  स्पष्टीकरण  चाहता  तथा  कथित

 धनों  की  कमी  का  सवाल  नहीं  पारम्परिक  ऊर्जा  पर  आप  शायद  35000  करोड़  रुपए  व्यय  कर

 रहे  हैं  जबकि  गेर-पारम्परिक  ऊर्णा  के लिए  आपने  लगभग  400  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की
 आपके  द्वारा  गठित  कार्यंदल  ने  3400  करोड़  रुपए  की  सिफारिश  की  अपने  उत्तर  में  आपने
 स्वीकार  किया  है  कि  गर-पारम्पिरिक  ऊर्जा  का  जिस  तरह  से  विकास  किया  जा  रहा  है  - उस  तरह
 से  आगे  किया  जाता  तो  पारम्परिक  ऊर्जा  की  काफी  बचत  होगी  जो  कि  बहुत  मंहगी  पड़ती

 इसलिए  क्‍या  सरकार  के  लिए  पुनविचार  करना  तथा  गैर-पारम्परिक  ऊर्जा  के  लिए  अधिक

 धनराशि  आवंटित  करना  संभव  है  ?  bd

 श्री  बसंत  साठे  :  स्पष्ट  कहूं  तो  मेरा  व्यक्तिगत  विचार  यह  है  कि  *ਂ

 उसकी  भी  बात  करूगा  ।  अभी  तक  हमने  यह  नहीं  सोचा  कि  हवा  और  बायोमास

 जैसे  ऊर्जा  के  गैर-पारम्पिक  स्त्रोतों  को  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  व्यवहायं  बनाने  के  लिए  वाणिज्यिक
 तौर  पर  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  है  ।  इसलिए  सरकार  ने  पर्याप्त  संसाधन  आवंटित  नहीं  किए

 यूਂ  कहिए  कि  जिन  साधनों  को  पारम्परिक  ऊर्जा  के  लिए  लगाया  जाता है  उन्हें  गर-पारम्परिक

 ऊर्जा में  लगाया  जाता  लेकिन  विलटाइक  और  अमोरफोस  सिलिकान  सहित  सौर  ऊर्जा  के

 क्षेत्र  में  नई  प्रौद्योगिकी  के विकसित  होने  के कारण  हम  संभवतਂ  ******

 श्री  असल  दत्त  :  विंड  एयरो-जनरेटरों  के  बारे  में  क्या  विचार  है  ?
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 —  काका  व नडसससस  सतत  5  “-  ष्  द्ु

 श्री  बसंत  साठे  :  यह  पवन  चक्‍की  प्रणाली  का  हिस्सा  है  ।  विकसित  की  जा  रही  इन  नईं

 प्रौद्योगिकियों  से  हम  उनका  परीक्षण  कर  रहे  उदाहरण  के  लिए  हमने  तीन  पवन  चक्की  फार्म

 स्थापित  किए  हैं  जिनमें  से  प्रत्येक  की  क्षमता  500  किलोवाट  दूसरे  जैसे  अमरीका  में

 केलिफोनिया  में  लगभग  1000  मेगावाट  उत्पन्त  करने  बाले  पवन  चक्की  फार्म  क्षमता  को  इस

 स्तर  तक  प्राप्त  कर  लिया  गया  सौर-ऊर्जा  का  भी  काफो  उपयोग  किया  जा  सकता  है  और

 हम  गैर  पारम्परिक  साधनों  से  बिजली-उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देना  चाहते  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 ऊष्मा  एवजी  के  रूप  में  बायोमास  पहले  ही  काफी  उपयोगी  सिद्ध  हो  रहा  इससे  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  खाना  पकाने  के  लिए  ईंधन  के  स्थान  पर  गैस  मिल  रही  है  ।  यहाँ  यह  उपयोगी  होगी  और

 मेरे  विचार  से  हम  संसाधनों  की  खोज  कर  पाएँगे  ।  हमारी  नीति  ऊर्जा  के  गैर-पारम्परिक  साधनों

 का  विकास  करने  की  है  ।  *

 श्री  एच०एम०  पटेल  :  माननीय  मंत्री  ने  अपनी  व्यक्तिगत  राय  व्यक्त  की  साफ
 है  कि  उन्हें  योजता  आयोग  और  सरकार  से  अधिक  धनराशि  आबंटित  कराने  में  सफलता  नहीं
 मिली  हैਂ  ““““'  इस  तथ्य  के  बावजूद  भी  कि  हससे  बहुत  बचत  उदाहरण  के  आपने

 कहा  कि  एक  पवन  चक्की  500  किलोवाट  बिजली  उत्पन्न  कर  सकती  आपके  समक्ष  एक  ओर
 परियोजना  है  जिसकी  लागत  लगभग  18  करोए  रुपए  है  ओर  जिससे  15  मेगावाट  बिजली  उत्पन्न
 होगी  ।  अगर  ऐसा  है  तो  स्पष्ट  है  कि  इसे  अधिक  धमराशि  आबंटित  की  गई  होगी

 '**  :**  ***

 श्री  वसंत  साठे  :  आपके  दिमाग  में  कौन  सी  परियोजना  है  ?

 श्री  एच  ०  एम०  पटेल  :  एक  परियोजना  जो  दिल्‍ली  के  बहुत  पास  ही  मैं  आपसे  एक
 बात  पूछना  चाहता  आपने  इस  तथ्य  का  उल्लेख  किया  है  कि  अगर  कुछ  तेजी  से  इसका  विकास
 किया  जाए  तो  ग्रामीण  क्षेत्र  काफी  लाभान्वित  होंगे  क्योंकि  इसका  अर्थ  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 ऊर्जा  का  विकेन्द्रीयकरण  ट्रांसमिशन  और  अन्य  कठिनाइयों  के  कारण  कुछ  छोटे-छोटे  गांवों
 को  बहुत  संमय  तक  सामान्य  साप  बिजली  अगर  इस  बिकास  को  आगे  और  बढ़ाया

 जाए  तो  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  अत्यधिक  लाभ  गुजरात  में  खांडया  का  उदाहरण  है  जहां
 पारम्परिक  ऊर्जा  से  पूरी  तरह  से  विद्य्‌  तीकरण  हुआ  है  ।  इससे  गाँव  का  काफी  कल्याण  हुभा

 इससे  इस  छोटे  से  गांव  के  सभी  लगभग  900  अधिकाशतः  भादिवासी  लोगों  को  लाभ

 हुआ  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  यह  सच  है  कि  इस  तरह  के  20  परीक्षण  देश  में  किए  जा
 रहे  अगर  ऐसा  है  तो  उसे  अधिक  तेजी  से  क्यों  नहीं  किया  जा  रहा  मेरे  पास  सही  आंकड़े
 नहीं  हैं  पर  इसकी  लागत  अधिक  नहीं  श्राएगी  ।  क्‍या  मंत्री  जी  बताएंगे  कि  प्रत्येक  परियोजना  पर
 कितना  व्यय  किया  जा  रहा  ऐसी  20  एककों  की  बजाय  एक  साल  मैं  आप  2000  गांबों  में

 ऐसे  परीक्षण  क्‍यों  नहीं  ताकि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  अधिक  गांवों  को
 शामिल  किया  जा  सके  ?  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  सातवीं  योजना  के  दौरान  इसके  विकास  के

 लिए  और  धनराशि  आबंटित  की

 थी  वसंत  साढे  :  मैं  पूरी  तरह  से  सहमत  हूं  ।  खांडया  ने  एक  उदाहरण  प्रस्तुत  किया  है  कि

 एकीकृत  ऊर्मा  की  संकल्पना  किश्न॒  तरह  से  एक  छोटे  से  आदिवासी  गांव  को  ऊर्जा  के  मामले  में
 _

 आत्मनिर्भर बना सकती है और इसकी लागत केवल लाख रुपए इसलिए अगर हमारे पास एकीकृत ऊर्जा केन्द्रों की यह संकल्पना हो जिसका विस्तार हम ग्रामीण क्षेत्रों में करना चाहते है तो इससे उन्हें तेजी से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भेर बनाने में सहायता मिलेगी । 4
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 श्री  प्रताप  भाग  धार्मा  :  माननीय  अध्यक्ष  पिछले  4-5  वर्षो  में  गैर-परम्परागत

 ऊर्जा  के  साधनों  के  विकास  में  हमारी  सरकार  ने  काफी  सराहनीय  काम  किया  है  और  उसी  दृष्टि
 से  एक  अलग  से  विभाग  भी  बनाया  गया  है  ।  मैं  माननीय  मंत्रों  जी  से जानना  चाहूंगा  कि  क्या  उस

 _

 विभाग  ने  गर-परम्परागत  के  स्प्रोतों  के  विकास  के  लिये  कोई  दीघंकालीन  योजना  बनायी  हैं  ?

 पिछले  वर्ष  1985-86  5-86  में  इस  विभाग  के  अन्तगंत  120  करोड़  रुपया  खर्च

 जबकि  1986-87  में  सिर्फ  100  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  इस  कमी  के  प्रति  इस
 विभाग  का  क्या  दृष्टिकोण  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 श्री  वसन्‍्त  साठ  :  अध्यक्ष  मेरा  दृष्टिकोण  यह  है  कि  इस  क्षेत्र  में  ज्यादा  पैसा
 लगाना  चाहिये  और  मेरी  यह  कोशिश  रहेगी  कि  जो  पूरा  बजट  उसको  किस  तरह  से  इस  क्षेत्र
 के  विकास  के  लिये  ज्यादा  से  ज्यादा  उपयोग  में  लाया  जाये  ।  साथ  ही  साथ  गर-परम्परागत  ऊर्जा
 के  स्रोतों  क ेविकास  के  लिये  दीघंकालीन  योजना  भी  है  ।

 भारतीय  सीमेंट  निगम  हारा  संचालित  सोमेंट  कारखानों  के  उत्पादन  में  गिराबट

 +225.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  सीमेंट  निगम  द्वारा  संचालित  कुछ  कारखानों  में  पिछले  दो  वर्षों  के

 दौरान  सीमेंट  के  उत्पादन  में  गिरावट  आई  और

 यदि  हाँ  तो  ऐसे  कारखानों  के  नाम  क्‍या  और  उनमें  अनुमान  से  कितना  कम
 उत्पादन  हुआ  है

 ?

 ]
 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एंम०  :  ओर  एक

 विवरण  सभापटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 और  सीमेंट  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  द्वारा  चलाए  जा  रहे  9  कारखानों  में  से
 दो  कारखानों  में  वर्ष  1983-84  के  दौरान  और  घार  कारखानों  में  वर्ष  1984-85  के  दौरान

 सीमेंट  का  उत्पादन  तुलनात्मक  रूप  से  कम  इन  कारखानों  में  अनुमानित  उत्पादन  से  कितना

 कम  उत्पादन  इसे  निम्नलिखित  तालिका  में  दर्शाया  गया  है  :--

 1983-84  3-8  4  1984-85

 अनुमानित  उत्पादन  वास्तविक  उत्पादन  अनुमानित  उत्पादन  वास्तबिक  उत्त्पादन
 मी०  टन

 कुरकुन्ता  1,70  1.87  2.00  1.83

 अकलतारा  3.20  3.02  3.17  2.80

 येरगुन्तला  3.15  3.12  3.15  2.75
 चरखी  दादरी  1.55  1.59  1.60  1.49
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 4  यूनिट  ऐसी  हो  गई  हैं  जिन  में  उत्पादन  घटा  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना

 भाहता  हं  कि  उन्होंने  दिनांक  26.11.85  को  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  था  कि  सी०सी०

 स  में  कितना  सुधार  हुआ  यदि  परफामेंस  में  सुधार  हुआ  है  तो  वर्ष  1984-1985  में

 सी०  सी०  आई०  ने  कुल  कितना  लाभ  अजित  किया  और  1985-86  में  आज  तक  सी०  सी०  भाई०

 द्वारा  कल  कितना  लाफ  अर्जित  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्रो  नारायण  वत्त  :  सम्मानित  सदस्य  ने  जो  सीमेन्ट  कारपोरेशन

 की  आध्थिक  गतिविधियों  के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  किया  है  उसके  सन्दर्भ  में  निविदन  करना  है  कि  1984-

 85  के  आंकड़े  जो  बक्तव्य  सदन  की  मेज  पर  रखा  गया  उसमें  ही  प्रदर्शित  हैं  ।

 भ्रो  हरोश  रावत  :  मैंने  1985-86  के  सम्बन्ध  में  भी  पूछा  है  ।

 कौ  नारायण  दस  तिथारो  :  बाकी  इस  सम्बन्ध  में  मैंने  स्वयं  पहली  जनवरी  को  इस  ब्ष  जो
 सामान्य  पयंवेक्षण  होता  है  संस्थानों  का  उसके  अलावा  विशेष  रूप  से  सीमेन्ट  कारपोरेशन  का
 पर्यवेक्षण  किया  ओर  हमने  एक  उच्चस्तरीय  समिति  का  भी  गठन  किया  है  डा०  विश्वेश्वरया
 जो  हमारे  देश  के  ख्यातिनामा  सीमेन्ट  उद्योग  के  जानकार  हैं  उनकी  -  अध्यक्षता  और  आशा  है
 सीमेन्ट  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  के  पूर्ण  रूपेण  विश्लेषण  के  बाद  यह  रिपोर्ट  मा्च  के  अंतिम

 सप्ताह  तक  हमारे  सामने  आ

 जो  अद  तक  कदम  उठाए  गए  हैं  सीमेन्ट  कारपोरेशन  के  उनमें  पहली  बात  तो  यह  है
 कि  जो  बिजली  का  प्रभाव  पड़ा  है  सबसे  विशेष  रूप  से  कर्नाटक  और  राजस्थान  इसलिए
 कंप्टिव  पावर  स्टेशन  16.8  मेगावाट  के  पांच  सीमेन्ट  यूनिटों  में  लगाए  गए  हैं  ।  राष्ट्रीय  उत्पादकता
 परिषद  ने  जो  संस्तुतियां  की  हैं  उनको  लागू  किया  जा  रहा  कोयले  की  सप्लाई  को  उचित  मात्रा
 में  प्राप्त  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  इसी  के  साथ  साथ  इण्डिस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन
 के  माध्यम  से  जिस  सामग्री  की  आवश्तकता  है  उसका  मूल्यांकन  किया  गया  कास्ट
 उत्पादन  मेंटिनेन्स  के  सम्बन्ध  में  प्रबन्ध  को  सुचारू  रूप  से  चलाना--इनके  सम्बन्ध  मैं
 व्यापक  रूप  से  अलग  अलग  रिपोर्ट  तेयार  की  गई  हैं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  डा०  विश्वेश्वरैया  की
 रिपोर्ट  के  बाद  स्थिति  में  सुधार  भायेगा  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  रिपोर्ट  के  बाद  भायेगा  या  उसके  ऊपर  कार्यवाही  करने  बाद  आयेगा  ।
 क्रो  मारायण  दख  लिवारी  :  उस  पर  कार्य  करने  के  बाद  ही  आयेगा  ।  रिपोर्ट  के  बाद  उस

 पर  कार्य  तो  होगा  ।

 सन्‌  1984-85  में  1  करोड़  84  लाख  के  भाटे  का  अनुमान

 झरी  हरीश  राबत  :  1985-86  में  अबतक  कितना  घाटा  हुआ  है  ?
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 श्री  नारायण  दत्त  तिथारी  :  1985-86  में  अबतक  के  जो  पूरे
 आंकड़े  हैं  उनसे  लगता  है

 लगभग  13  करोड़  का  घाटा

 श्री  हरीश  रावत  :  माननीय  पंत्री  जी  ने  भाज  तक  जो  उत्तर  दिए  होंगे  मैं  समझता  हूं
 सदस्यगण  उससे  संतुष्ट  हुए  होंगे  परन्तु  आज  में  मन्‍्त्री  जी  के  उत्तर  से  अपने  को  संतुष्ट  करने  का

 यत्न  करने  के  बाद  भी  संतुष्ट  नहीं  हो  पा  रहा  हूं  ।  यह  सत्य  है  कि  1984-85  में  सी०  सी०  आई०
 द्वारा  माननीय  मंत्री  जी  के  माध्यम  से  इस  सदन  में  यह  कहलवाया  गया  कि  पहले  लगभग  दो  करोड़
 का  लाभ  उसके  बाद  कहा  गया  कि  79  लाख  का  प्राविजनल  लाभ  कमाया  गया  है  भौर

 आज  कहना  पड़ा  है  कि  1984-85  में  सी०  सी०  आई०  को  |  करोड़  कुछ  लाख  का  धाटा  हुआ  है  ।

 हससे  लगता  है  कि  सी०  सी०  आई  की  काये  क्षमता  में  दिन  प्रति  दिन  गिरावट  आ  रही  है  और  यह
 इससे  बहुत  स्पष्ट  ही  जाता  है  कि  जो  1200  टन  सीमेंट  की  प्रति  दिन  क्षमता  वाले  यूनिट्स  होते  हैं
 उनके  स्टेबलाइज  होने  में--जो  प्राइवेट  सेक्टर  की  यूनिट्स  हैं--ज्यादा  से  ज्यादा  6  महीने  का

 समय  लगा  है  जबकि  सी०  सी०  भाई०  ने  जो  यूनिट्स  लगाई  हैं  वह  लगाने  के  बाद  से  आजतक

 स्टेबलाइज  नहीं  हो  पाई  इसका  कारण  यह  रहा  है  कि  सी०सी०  आई०  की  यूनिट्सਂ  के  लिए  जो
 प्राइवेट  पार्टीज  ने  प्लान्ट्स  सप्लाई  किए  थे  उनके  परफार्मेस  टेस्ट  लिए  जाने  चाहिए  थे  वह
 परफार्मेन्स  टैस्ट  नहीं  लिए  गए  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता
 नया  सी०  सी०  भाई०  द्वारा  जो  1200  टन  की  क्षमता  वाले  चार  यूनिट्स  के  लिए  प्लान्ट  सप्लाई
 किया  गया  उनका  परफामेंस  टेस्ट  लिया  गया  है  या  नहीं  लिया  गया  है  ?  यदि  नहीं  लिया  गया

 तो  परफामंस  टंस्ट  न  लेने  के  जिम्मेदार  अधिकारी  के  खिलाफ  आप  कोई  कार्यवाही  करने  जा

 रहे  हैं  ?

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  में  इस  बात  का  पूरा  प्रयास  करूगा  कि  जो  सम्मानित
 सदस्य  का  जो  इस  सम्बन्ध  में  असंतोष  वह  संतोष  में  बदल  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  परिवर्तन  कीजिए  ।

 क्री  मारायण  इत्त  तिवारी  :  परिवर्तत  भी  और  अपनी  नीतियों  व  अपने  कार्यक्रमों  में
 परिवर्धन  भी  ।

 यह  अवश्य  दुःख  और  खेद  का  विषय  है  कि  सीमेंट  कारपोरेशन  में  इस  प्रकार  घाटा  बढ़ा
 हसीलिए  मैंने  स्वयं  इसके  बारे  में  एक  दिन  बंठकर  इसका  मूल्यांकन  किया  और  तत्पश्चात्‌  यह्‌
 निर्णय  लिया  कि  डा०  जैसे  विद्वान  के  संयोजकत्व  में  एक  उच्चस्तरीय  समिति  इसका

 आमूलचूल  अध्यन  करे  और  उस  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  उस  रिपोर्ट  के  आधार  पर  उसमें  कोई
 प्रबन्धकीय  संस्तुती  होगी  तो  उस  पर  कार्यवाही  करेंगे  ।

 जहां  तक  परफार्मेंस  टेस्ट  का  सवाल  मन्धार  प्लान्ट  1970  में  कमीशन  हुंआ

 कुण्टा  प्लान्ट  1972  में  कमीशन  बाकेजन  1977  में  कमीशन  अलकंतरा  1981  में

 कमीशन  हुआ  और  जो  कि  पुराना  प्लान्ट  यह  1981  में  लिया
 इनका  कमीशनिंग  टैस्ट  हुआ  या  इसका  संदर्भ  अभी  मेरे  पास  नहीं  यदि  माननीय  सदस्य

 सूचना  तो  मैं  इसके  बारे  में  अवश्य  पता  लगा

 झरी  बालकवि  वेरागी  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  महोदय  पं०  नारायण  दत्त

 तिवारी  इस  बात  का  अवश्य  विश्वास  कर  लें  कि  सी  सी  आई  का  जो  सैटअप  उसने  यह

 7



 मौखिक  उत्तर  11  1986
 ee ाक  करोड़  आर भ  बरस लीन

 तय  कर  लिया  है  कि  करोड़  रुपये  का  घाटा  वह  तीस  करोड़  से  ऊपर-नीचे  उतार  देगा  ।

 यह  आप  समझ  लीजिए  ।  इस  संबंध  में  विश्वेश्वरेग्या  कमेटी  के  बाद  सुधार  ले  तो  आपका

 अवतार  मान  मेरा  आपसे  एक  ही  प्रश्न  आप  प्रतिवर्ष  दो-ढाई  लाख  टन  सीमेंट  बाहर

 से  मंगाते  हैं  और  देश  का  करोड़ों  रुपया  बाहर  जाता  लेकिन  यदि  आप  सरकार  से  आपस  में

 बातचीत  करके  जो  सीमेंट  कम्पनियां  उनको  कोयला  समय  पर  दे  जो  आपका  जो  सारा  घाटा

 वे  घाटा  उत्पादन  बढ़ा  कर  पूरा  कर  सकते  हैं  ।  क्या  इस  दिशा  में  आपने  कोई  निर्णय  लिया  है  ?

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  श्री  मैंने  स्वयं  इस  संबंध  में  निवेदत्त  यदि  विद्वान  सदस्य

 ने  अवश्य  उस  समय  सनने  का  कष्ट  किया  तो  मैंने  उनसे  निवेदन  किया  था  कि  कोयले  की

 कठिनाई  गुणात्मक  दृष्टिकोण  से  ओर  उसको  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  कराने  के  दृष्टिकोण  से  ।

 द्ोनीं  के  संबंध  में  कोयला  मंत्रालय  से  हमारा  डायरेक्ट  परामर्श  हो  रहा  प्रभावी  रूप  से  रोजाना
 इस  संबंध  में  विचार-विमश  होता  है  कि  कोयले  की  सप्लाई  सुनिश्चत  हो  सके  ।

 श्री  बालकवि  बेरागी  :  माननीय  अध्यक्ष  इसमें  विश्वेश्वरेय्या  कमेटी  बीच  में  नहीं
 आती  यह  कमेटी  के  प्रतिवेदन  के  पहले  की  बात  है  ।

 श्री  नारायण  दत्त  तिबारो  :  इस  संबंध  में  विश्वेरैय्या  कमेटी  पहले  विचार  करेगी  ।

 श्री  रासाश्रय  प्रसाद  सिह  :  अध्यक्ष  मेरा  प्रश्न  लाभ  और  घाटे  के  संबंध  में  नहीं
 मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछना  चाहता  क्‍या  सी  सी  आई  द्वारा  बिहार  में  कोई  कारखाना  खड़ा

 करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  क्योंकि  बिहार  एक  पिछड़ा  हुआ  प्रान्त  है  ?

 श्री  नारायण  वत्त  तिवारी  :  मुझे  खेद  है  कि  इसका  उत्तर  मुझे  नहीं  में  देना  पड़
 रहा  है  वि  च

 श्री  केयूर  भूषण  :  अध्यक्ष  छत्तीसगढ़  सावंजनिक  क्षेत्र  के  अन्तगंत  प्रमुख  अलकतरा
 सीमेंट  फैक्ट्री  जहां  37  हजार  टन  किलिकर  की  कमी  पाई  गई  जिससे  लगभग  नो  करोड़  का

 नुकसान  हुआ  इसकी  जांच  के  संबंध  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  उसी  प्रकार  मंधार
 में  सीमेंट  की  स्थिति  को कमजोर  मानकर  अस्वीकार  किया  गया  क्‍या  इसकी  जांच  के  संबंध  में
 कोई  कारयवाही  की  गई  ?

 भरी  नारायण  दत्त  तिबारी  :  जहां  तक  अलकतरा  का  प्रश्न  जैसा  कि  कारण
 बताया  गया  वहां  अग्निकांड  हुआ  इस  वजह  से  वहां  इसकी  कमी  इस  सिलसिले  में  जो
 उन्होंने  किलिकर  की  कमी  के  बारे  में  बताया  में  उसकी  जांच  करवा  लूगा  ।

 |

 भरी  पो०  आर०  कुम्तारसंगलम  :  माननीय  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  जो  कुछ  कहा  उससे
 मेरी  समझ  में  यह  आया  कि  भारतीय  सीमेंट  निगम  के  कार्य-कलापों  की  जांच  करने  के  लिये  एक
 उच्च  स्तरीय  समिति  की  नियुक्ति  की  गई  फिर  मुझे  यह  जानकारी  मिली  है  कि  समिति
 के  आधे  से  अधिक  सदस्य  भारतीय  सीमेंट  निदेशक  मंडल  के  वर्तमान  सदस्यों  में  से  ऐसी
 स्थितियों  में  कया  हम  आशा  कर  सकते  हैं  कि  समिति  वास्तनिक  प्रतिवेदन  टे  अथवा  वे  समिति  के
 सदस्यों  को  बदलने  एवं  इसके  पुनंगठन  पर  विचार  करेंगे  ताकि  प्रतिवेदन  में  तो  सच्चाई  हो  ?
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 आखिरकार  ये  सुझाव  अपने  आप
 तो

 पैदा  हुए  कुछ  तो  हुआ  ही  है  जिसकी  वजह  से  घाटा

 है  ।  गलत  |  और  गड़बड़ियों  आदि  के  बहुत  से  आरोप  इसी  निदेशक  मंडल  के  सदस्य
 किस  तरह  मिल  बंठकर  इस  विषय  की  जांच  कर  सकते  हैं  ?  क्‍या  मंत्री  जी  इस  पर  पुनःविचार
 करेंगे  तथा  उन  सदस्यों  की  नियुक्ति  करेंगे  जो  भारतीय  सीमेंट  कारपोरेशन  निदेशक  मंडल  के  पहले

 एक  साननीय  सदस्य  :  यह  अच्छा  प्रश्न  है  ।
 a

 करी  नारायण  दत्त  तिवाशे  :  इस  समिति  में  छः  सदस्य  डा०  विश्वेश्वरे  श्री  ए०  के०
 पोलोज  रेलवे  सेवानिवृत  वित्तीय  प्रो०  पुलिन  के०  भारतीय  प्रबंधन

 श्री  ए०  बी०  विकास  श्री  संथुक्त  उद्योग  मंत्री  तथा

 श्री  बी०  टी०  संयुक्त  सलाहकार  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  ।

 माननीय  सदस्य  इस  बात  को  नोट  करें  कि  इन  छः  व्यक्तियों  में  से  तीन  इसके  साथ  सीधे

 रूप  से  संबंधित  नहीं  हैं  परन्तु  वे  इस  क्षेत्र  में  विशेषज्ञ  हैं  ।

 संरुव  सदस्य  की  सिफारिश  पर  टेलीफोन  कनकदान  देना  .

 ।

 226.  श्री  मनफूल  चौधरी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  संसद  सदस्य  की  सिफारिश  पर  उसी  प्रकार  नए  टेलीफोन  कनेक्शन

 स्वीकृति  करती  जिस  प्रकार  पैट्रोलियम  मंत्रालय  गैस-कनेक्शन  स्वीकृति  करता

 यदि  तो  किस  प्रकार  के  मामलों  में  संसद  सदस्य  की  सिफारिश  स्वीकार  की

 ज्ञाती  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 | क ेके

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  मिर्धा  जी  फिर
 [  कनेक्शन  देने  लिए  प्राथमिकता  देने  के  बारे  में  संसद  सदस्य  की  सिफारिश  पर

 अलग  मामलों  उनकी  योग्यता  को  देखते  हुए  उचित  महत्व  दिया  जाता

 टेलीफोन/दूरसंचार  सलाहकार  समिति  में  मनोनीत  संसद  सदस्य  विभाग  द्वारा  एक
 मुश्त  टेलीफोन  कनेक्शन  जारी  करते  समय  ओ०  वाई०  टी०  और  ओ०  वाई०  विशेष
 श्रेणियों  के  अन्तर्गत  दर्ज  आवेदकों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  टेलीफोन  कनेक्शन  सुलभ  कराने

 हैं

 की सिफारिश कर सकते उपयुक्त को महेनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता । भी सनफूल सिह चोधरी : अध्यक्ष जी इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय मंत्री महोदय हमारी रिकमण्डेशन के पर प्राथमिकता जरूर देते हैं । लेकिन हमारे पास बहुत लोग आते हैं गन 9
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 कक  ~—  —  जज बा

 और  रिकमण्डेशन  करने  के  लिए  कहते  हमको  उनका  लिहाज  कर  रिकमण्डेशन  करना  पड़ता

 है  ।  और  उसके  बाद  में  उनमें
 से

 किसी  एक  को  भी  टेलीफोन  नहीं  मिलता  ।  जब  हम  ऐसे  लोगों  से

 कहते  कि  हमारी  रिक्मण्डेशन  फिजूल  आप  क्‍यों  हमसे  रिकमण्डेशन  कराते  हैं  तो  हमें

 उनसे  उत्तर  मिलता  है  कि  हमने  पहले  ही  बात  कर  ली  आप  रिकमण्डेशन  कर  दीजिए  ।  हम  इस

 बात  से  पशोयेश  में  पड़  जाते  हैं  ।  क्‍या  मंत्री  महोदय  कोई  निश्चत  संख्या  हमारी  रिकमण्डेशन  पर

 फिक्स  करेंगे  जिस  तरह  की  संख्या  हमको  गैस  कनेक्शन  के  बारे  में  निश्चित  की  गई  है  हमको  एक

 माह  में  एक  गैस  कनेक्शन  मिलेगा  ?  आप  बेशक  साल  में  दो  ही  टेलीफोन  हमको  दे  दें  ।  लेकिन

 हमको  कुछ  दे  तो  दें  ।

 श्री  रामनिबास  सिर्धा  :  श्रीमन  हमने  जांच  करने  की  कोशिश  की  है  कि  पेट्रोलियम  मंत्रालय
 ने  इस  संबंध  में  क्या  नियम  बनाये  हैं  ।  उनकी  प्रतिलिपि  हमें  नहीं  मिली  है  ।  जैसा

 कि  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  स्वौकार  किया  है  कि  हम  यथासंभव  माननीय  सदस्य  चाहे  उनकी

 कांस्टच्युएंसी  का काम  चाहे  कोई  और  हम  उनको  आऊट  आफ  टर्न॑  प्रायोरिटी  जरूर

 देते  हैं  ।

 ]

 एक  साननीय  सदस्य  :  अन्य  सदस्यों  का  क्‍या  होगा  ?:

 क्षी  राजकुमार  राय  :  कभी  भी  ऐसा  नहीं  हुआ  एक  भी  एम०»  पी०  की
 रिकमण्डेशन  पर  टेलीफोन  नहीं  मिलता  है

 झभौ  रामनिवास  सिर्धा  :  अध्यक्ष  मेरे  पास  पूरा  रजिस्टर  मोजूद  है  ।  जितने  भी
 माननीय  सदस्य  हैं  या  अन्य  जो  बी०  आई०  पीज०  की  कैटेगरीज  में  आते  जैसे  राज्य  सरकार  के
 मंत्री  मुख्य  मंत्री  गवंनर  साहेबान  है  और  प्रतिष्ठि  ब्यक्ति  उनमें  से  कितने-कितने  टेलीफोन
 दिये  मेरे  पास  रजिस्टर  मौजूद  आप  कहेंगे  तो  बता  दू  गा  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  किस  किस  को

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  इसका  अनुभव  हम  लोगों  को  नहीं  है  ।

 भरी  रामनिवास  इसलिए  कोटा  मुकरर  करना  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कल  को  फिर  झनड़ा  पड़ेगा  ।

 क्रो  सनफूल  सिह  चौधरी  :  भध्यक्ष  जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  फरमायां  है  कि
 लियम  बिभाग  से  नियम  आ  जायेंगे  तब  उस  पर  विचार  तो  क्या  लियम  आने  के  बाद  इसको

 कार्यान्वित  करने  का  आ्राश्वासन  मंत्री  महोदय  देंगे

 भी  रास  मिवास  सिर्धा  :  नियम  देखने  के  धाद  हम  देखेंगे  ।  में  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि
 हमारे  देश  में  10  लाख  लोग  वेटिंग  लिस्ट  में  मौजूद  हैं  ।  वेटिंग  लिस्ट  में  स्पेशल  केटेगरी  के  लिए
 शरनलिस्ट  डाक्टस  एक्स  एम  एल  एम  पीज  उन  सबको  अगर  हटाकर  कुछ  देना  चाहें
 स्पेशल  तो  बात  दूसरी  एल  पी  जी  की  समस्या  भौर  हमारी  समस्या  भिन्‍न

 10
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 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  क्या  कसूर  किया  जिनको  हटाना  चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  क्‍यों  गले  में  मुसीबत  डाल  रहें  पहले  ही  पासपोर्ट  के  फामें  पर
 दस्तखतों  का  चक्‍कर  पड़ा  हुआ

 है  ।

 कापुर्डो  क्षेत्र  में  ताप-बिद्युत  का  उत्पादन

 +227.  श्री  ब॒द्धि  चलन  जेन  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  भायोग  हारा  गठित  विशेषज्ञ  दल  के  लिदेशों  कै  अन्तग्गंत  खनिज  गवेषणा

 निगम  द्वारा  राजस्थान  के  बाड़मेर  जिले  में  कापुर्डी  क्षेत्र  में  500  मेगावाट  ताप-विद्य ूत  उत्पन्त  करने

 कै  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  लिग्ताइट  के  शोधन  का  काम  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  कार्य  में  भथ  तक  कितनी  प्रगति  हुईं

 इसके  संबंध  में  परियोजना  रिपोर्ट  कब  तक  तेयार  की  और

 क्‍या  डक्‍त  घोजना  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजसा  में  शामिभ  करके  रेगिस्तानी  क्षेत्र
 ओर  राज्य  के  अन्य  भागों  की  विद्यूत  संबंधी  मांग  को  पूरा  करने  का  शरकार  का  विधभार  है  ?

 ]

 ऊर्जा  मंत्रो  वसन्‍्त  :  मेंस  खनिज  गवेषणा  निगम  बाड़मेर  जिले  में

 कापुर्डी  क्षेत्र  की  लिग्लाइट  की  क्षमता  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  स्थापित  किया  गया

 बतंमान  अनुमान  के  अनुसार  भण्डार  शगभग  57  मिलयन  टन  खनन  योग्य

 भण्डारों  को  अभी  सुनिश्चित  किया  जाना

 मैसर्ज  खनिज  गवेषणा  निगम  की  रिपोर्ट  1987-88  तक  तैयार  हो  जाने  की

 उम्मीद  है  ।

 यदि  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  श्वनन  योग्य  भण्डार  सुनिश्चित  हो  जाते  केवल  उसके

 बाद  राज्य  के  मरुस्थल  वाले  क्षेत्रों  और  अन्य  भागों  की  विद्युत  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  इस  स्कीम  को  सातवीं  अथवा  आठवीं  योजना  में  शामिल  करने  के  बारे  में  विचार

 किया  जा  सकता  है  ।

 |

 भरी  वुद्धिच॒मा  जेन  :  माननीय  भ्रध्यक्ष  मिनरश  एक्स्प्लोरेशन  कारपोरेशन  बाड़मेर
 जिले  के  कापुर्डी  क्षेत्र  में  करीब  घार  साल  से  ऐक्स्प्लोरेशन  ड्रिलिंग  का  कार्य  कर

 पहले  भी  मैंने  यह  प्रश्न  पूछा  उस  समय  आश्वासम  दिया  गया  था  कि  यह  कार्य  1986-87
 तक  कंप्लीट  हो  जाएगा  और  कंप्लीट  होकर  फिर  हम  इस  नतीजे  पर  पहुचेंगे  कि  पावर  स्टेशन
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 जलता

 5000  मेगावाट  का  या  कितने  मेगावांट  का  बन  सकता  इसलिए  मैं
 यह  जानता  चाहना  हूं

 कि  इस  काये  में  बिलंब  के  बया  कारण  क्या  इसका  एक  कारण  यह  भी  है  कि  आप  वहां  पर

 डिलिंग  मशीनें  उपलब्ध  नहीं  करा  रहे  हैं  ?  बया  आप  इस  कार  को  गति  प्रदांन  करेंगे  ?

 क्री  ससंत  साठे  :  अध्यक्ष  कोई  विलंब  नहीं  हुआ  है  और  ड्रिलिग  बाकायदा  चल

 रहा  पहले  जो  ड्रिलिंग  की  अब  ज्यादा  नजदीक  से  ड्रिलिंग  कर  रहे  ताकि  अन्दर  जो

 सारे  माईनेबल  रिजव  स  हैं  व ेकिस  तहर  से  स्प्र  ड-आउट  उसका  निश्चित  अन्दाज  पाएं  ।

 उसको  बाद  जब  यह  काम  1987-88  में  कंप्लीट  उसके  बाद  फिर  यह  देख  पाएंगे  कि  कम

 शियली  माईनेबल  और  वाएबल  रिसोर्सेस  क्रितन  उस  पर  अवलंबित  रहेगा  कि  कितने  मेगावाट

 की  क्षमता  का  पावर  हाउस  वहां  स्थापित  किया  जाए  ।  ये  प्रोसेस  जब  तक  सब  बातें  मालूम  न

 हों  तब  तक  आगे  कदम  नहीं  बढ़ाया  जा  11  एजेंसीज  इसमें  लगी  हुई  पूरे  जोर  से  इसका

 एक्स्प्लोरेशन  चल  रहा

 श्री  वढ्ि  चन्द्र  जेन  :  अध्यक्ष  मैं  यह  जानता  हूं  कि  यह  जानकारी  आवश्यक  है
 जो  मिनरल  डिपोजिट्स  निकलें  वे  कमशियली  वाएबल  तभी  कार्य  हो  सकता  परन्तु
 रेगिस्तानी  क्षेत्र  के बिजली  संकट  को  देखते  राजस्थान  में  जो  बिजली  का  संकट  उसको  देखते

 हुए  इस  कार्य  को  गति  देंगे  ओर  युद्ध-स्तर  पर  कार्य

 श्री  बसंत  साढे  :  अध्यक्ष  युद्ध  स्तर  पर  ही  कार्य  करा  रहे  हैं  ।

 कर्ले  तेल  का  आयात  और  निर्यात

 *228.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :

 श्री  चिन्तामणि  जेना  :  कथा  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 के  लिए  कोई  समझौता  किया  गया

 ह  वर्ष  के  दोरान  किन  देशों  कितनी  मात्रा  में  तथा  किस  दर  पर  कच्चे  तेल
 का  आभायात  किये  जाने  की  सम्भावना

 आयात  को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  देश  में  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 बया  कदम  उठाए  जा  रहे

 क्या  भारत  भी  कच्चे  तेल  का  निर्यात  कर  रहा

 पदि  तो  वर्ष  तथा  में  कितने  कच्चे  तेल  का  निर्यात  किया  गया
 ओर  वर्ष  उठाए  में  कितने  कच्चे  तेल  का  निर्यात  किये  जाने  की  सम्भावना

 क्‍या
 इस  बारे  में  कोई  समझौता  किया  गया  और  -
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 (8)  क्‍या  कच्चे  तेल  का  निर्यात  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  कुछ  फर्मों/कम्पनियों  द्वारा  किया  जा

 रहा  यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  कया  पु

 पेट्रोलियम  और  प्राकृति  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शोर  :  से

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 घिवरण

 और  :  वर्ष  1984  तथा  1985  के  दोरान  आयात  किये  गये  कच्चे  तेल  की

 मात्रा  क्रमशः  15.9  मि०  मी०  टन  तथा  13.8  मि०  मी०  टन  वर्ष  1986  के  लिए  अन्य

 देशों  के साथ  की  जाने  वाली  संविदाओं  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  वर्ष  1986
 दौरान  14.664  मि०  मी०  टन  कच्चे  तेल  का  आयात  किये  जाने  की  आशा  हि

 देश  में  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  अन्वेषण  को

 तेज  वृद्धिशील  वसूली  विधियों  का  विकसित  प्रौद्योगिकी  को  शामिल  करना  तथा

 उपभोग  को  नियंत्रत  करने  के  लिए  संरक्षण  उपाय  शामिल  हैं  4

 और  वर्ष  1984  तथा  1985  के  दोरान  निर्यात  किए  गए  कच्चे  तेल  की  मात्रा \>
 6.7  मि०  मी०  टन  तथा  .9  मि०  मी०  टन  थी  ।  वर्ष  1986  के  दौरान  निर्यात  किये  जाने ऋम

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 और  अन्तर्राष्ट्रीय  तेल  बाजार  में  मिवदा  के  माध्यम  से  निर्यात  किया  जाता

 श्री  मोहनभाई  पटेल  :  आजकल  हम  तेल  का  आयात  कर  रहे  हैं  तथा  विदेशी

 मुद्रा  काफी  भारी  मात्रा  में  खर्च  कर  रहे  सरकार  पैट्रोलियम  उत्पादों  पर  शुल्क  बढ़ा  रही  है

 ताकि  इसकी  खपत  कम  हो  जाये  ।  अतः  संबसे  पहले  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  पिछले  तीन  बर्षों  में

 पैट्रोल  की  वास्तविक  खपत  कम  हुई  है  अथवा  सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  अंत  से  कुल
 मांग  की  पूर्ति  के लिए  कच्चे  तेल  का  देश  में  कितने  प्रतिशत  उत्पाद  होगा  ।

 श्री  खन्द्रशोलर  सदन  में  मैंने  यह  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  है  कि  पिछले  18

 महीनों  में  पैट्रोल  तथा  पैट्रोलियम  उत्पादकों  की  खपत  में  7  प्रतिशत  को  वृद्धि  हुई  इस  बारे  में

 पूरी  जानकारी  पहले  ही  दी  जा  चुकी  है  ।  मैंने  यह  भी  बता  दिया  है  सातवों  पंत्र  वर्षीय  योजना  में

 स्थिति  में  किस  प्रकार  सुधार  किया  जायेगा  |  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  छठी
 पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  1980-81  में  आत्म  निर्भरता  31.6  प्रतिशत  थी  तथा  छठी  पंच
 वर्षीय  योजना  के  अंत  में  यह  आंकड़े  बढ़कर  70  प्रतिशत  हो  गये  ।  परन्तु  इस  समय  के  हालात  से

 लगता  हैं  कि  इसमें  कमी  होगी  तथा  1989-90  तक  आत्म-निर्भर  का  प्रतिशत  61  प्रतिशत  तक
 गिर  जाने  की  संभावना  है  ।

 थभ्री  मोहनभाई  पटेल  :  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  है  कि  क्‍या  तेल  उत्पादक

 विशेष  रूप  से  गुजरात  आदि  द्वारा  तेल  पर  रायल्टी  की  रकम  में  वद्धि  करने  की  मांग  काफी  समय
 से  की  जा  रही  है  तथा  क्या  सरकार  ने

 इस  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  यदि  तो  व्यौरा  क्या

 है  तथा  इसे  कब  लागू  किया  जायेगा  और  यदि  तो
 इस

 पर  कब  निर्णय  लिया  जायेगा  ?
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 भ्री  चन्द्रहोलरे  गुजरात  तथा  असम  दोनों  ही  राज्यों  द्वारा  रायल्टी  में  वृद्धि
 करने  की  मांग  सरकार  के  विचाराधीन  मैंने  दोनों  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  स ेबातभीत  की

 तथा  यह  आशा  वी  जाती  है  कि  हम  जल्दी  ही  रायस्टी  में  वृद्धि  कर  देंगे  ।

 श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जान  सकता  हूं  कि  वे  कौन

 से  देश  हैं  जहां  से  198  5-86  में  कच्चे  तेल  का  आयात  किया  गया  था  तथा  इस  पर  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  खर्च  की  गई  ओर  जब  देश  में  ही  कच्चे  तेल  की  आवश्यकता  है  तो  1985-86  में  इसका

 निर्यात  करने  की  क्‍या  आवश्यकता  थी  ?

 श्री  चन्द्रशोखर  जिन  देशों  से हम  तेल  का  भायात  कर  रहे  हैं  उनके  बारे  में  सब  को

 पता  है  ।  सोवियत  साऊदी  संयुक्त  अरब  अमीरात  तथा  ऐसे  ही
 और  कई  देश  वर्ष  1984-85  5  के  दौरान  किए  गये  आयात  पर  वास्तविक  रकम  3,527  करोड़
 रुपये  खर्च  की  1985-86  में  पुनरीक्षित  आकलन  4555  करोड़  रुपये  1986-87  में

 हम  इसे  घटाकर  4091  करोड़  रुपये  करने  की  कोशिश  करेंगे  ।  आयात  के  कारण  विदेशी  मुद्रा  के

 खर्च  का  व्यौरा  इस  प्रकार  हमारी  तेल  शोधन  क्षमता  की  बजह  से  निर्यात  में  कुछ
 बाधायें  हैं  जोकि  छठी  पंच  वर्षीय  योजना  में  बढ़  गई  अब  से  आगे  हमारे  देश  से  कच्चे  तेल  को

 निर्यात  करने  की  कोई  संभावना  नहीं  है  ।

 डा०  खिता  मोहन  :  कच्चे  तेल  के  आयात-निर्यात  से  को  1985  में  7

 करोड़  रुपये  का  घाटा  हुआ  है  ।  जब  आप  के  कलकत्ता  आफिस  में  बिलों  की  जांच
 करेंगे  ।  तो  पायेंगे  कि बिल  संख्या  20231  से  20750  तक  60  लाख  रुपये  की  रकम  की
 धोखाघड़ी  तथा  यह  सब  17  नवम्बर  1985  से  26  दिसम्बर  1985  के  बीच  हुआ  अगर

 सही  है  तो  सरकार  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करना  चाहती  क्‍या  सरकार  इस  मामले  में

 से  जांच  करवायेगी  ?

 श्री  चन्त्रशोजर  माननीय  सदस्य  एक  खास  मुद्दों  को  ले  रहे  हैं  ।  परन्तु  में

 यह  बात  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  को  तेल  के  आयात  या  निर्यात  के  बारे  में  कुछ
 नहीं  करना  है  ।  आयात-निर्यात  के  लिए  भारतीय  तेल  निगम  नामक  एजेन्सी
 के  साथ  कुछ  ओर  दिक्‍कतें  हो  सकती  अगर  सदस्य  मुझे  लिखें  तो  मैं  निश्चत  रूप  से  उनकी
 जांच  करू  गा  ।

 डा०  खिता  सोहन  :  क्या  सरकार  इस  विषय  में  सी०  बी०  आई०  द्वारा  जांच  कराने  का
 भादेश  देने  के  लिए  तंयार

 क्री  चन्द्रशोसर  आप  मुझे  लिख  सकते  मैं  निश्वत  रूप  से  इसकी  जांच
 अगर  इसमें  प्रत्यक्ष  ही  कोई  गड़बड़ी  है  तो  मैं  उसकी  जांच  कराऊंगा  ।

 भरी  तरुण  कांति  घोष  :  जब  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  तेल  की  कीमतें  इतनी  ज्यादा  कम  हो
 गई  हैं  अर्थात  पचास  प्रतिशत  तक  तो  विदेशी  मुद्रा  में  इतनी  कम  बचत  क्‍यों  हुई

 ?

 झी  चन्द्रपोसर  सिंह  :  जैसा  कि  मैंने  बताया  हमारा  भायात  बढ़ने  की  संभावना  अगले
 4  वर्षों  में  आत्म  निर्भरता  में  कमी  आ  रही  भतः  हमारे  तेल  के  आयात  में  वृद्धि  होगी  ।  अतः
 जबकि  तेल  को  कीमतों  में  काफ़ी  कमी  आई  है  हम  तहीं  जानते  कि  भविष्व  में  क्या  होने  वाला
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 परन्तु  कुल  कमी  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  में  गिरावट  अनुपात  में  नहीं  मैं
 ष्ट्रीय  *  अनु  हीं  मैं

 सदन  को  आश्वस्त
 कर

 अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  का  हम  पूरा  फायदा  उठा

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  तेल  बाजारों  में  तेल  की  कीमतों  में  कमी  में  सामंजस्य  के  साथ  में
 मंत्री  जी  से  पूछना  चाहूंगा  कि  तेल  कम्पनियों  के  साथ  लम्बी  अवधि  के  ठेके  करने  की  क्‍या
 क॒ता  है  बजाय  दूसरे  देशों  से  तेल  खरीदने  के  ।

 श्री  चन्द्रशोशर  सिह  :  हम  दो  तरीकों  से  तेल  खरींदते  एक  तो  निश्चित  मात्रा  में  तेल
 के  लिए  लम्बी  अबधि  का  ठेका  होता  है  और  अगर  यह  देश  के  हित  में  है  तथा  तेल  उत्पादक  देशों
 के  साथ  वाणिज्यिक  सम्बन्धों  को  बनाये  रखने  के  हित  में  हैं  तो  हम  करारनामे  कर  सकते  हैं  ।  परन्तु
 उन  देशों  के  साथ  भी  हम  सरकारी  कीमतों  पर  सौदा  नहीं  करते  हम  उनके  साथ  बाजार-भाव
 या  नकद  मूल्य  पर  सौदा  करने  के  बारे  में  कोशिश  कर  रहे  इससे  जो  तेल  हम  उनसे  खरीदेंगे
 उसकी  लागत  पर  कोई  फक  नहीं  पड़ेगा  ।

 लेह  में  स्वचालित  टेलीफोन  केन्द्र  चालू  करना

 +229,  श्री  नामग्वाल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लेह  में  वर्ष  1985  के  दोरान  एक  टेलीफोन  केन्द्र  चालू  किया  जानता

 था  और  इसके  लिए  इमारत  बनकर  पूरी  हो  चुकी

 यदि  तो  टेलीफोन  केन्द्र  अब  तक  भालू  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 इस  टेलीफोन  केन्द्र  क ेकब  तक  चालू  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  जी

 लेह  में  कम  बिजली  बनने  के  कारण  राज्य  के  प्राधिकारी  मुख्य  बिजली  सप्लाई  देने

 के  लिए  सहमत  नहीं  हुए  हैं  ।

 एक्सचेंज  1986-87  के  दौरान  चालू  करने  की  योजना  है  बशर्ते  कि  मुख्य  पावर

 सप्लाई  मिल  सके  ।

 क्री  पी०  नामग्याल  :  महोदय  उस  क्षेत्र  की  संवेदनशीलता  और  जलवायु  संबंधी  परिस्थितियों

 को  ध्यान  में  रखते  लोग  महसूस  करते  हैं  कि  वहां  शीघ्र  ही  एक  स्वचालित  टेलीफोन  ने  न्द्र्  खोला

 जाना  चाहिए  क्‍योंकि  आपात्तकाल  के  दौरान  आपरेटर  रात  के  समय  कॉल  सुनते  नहीं  न  ही  जवाब

 देते  है ंजबकि  इन  केन्द्रों  से  24  घंटे  काम  करने  को  अपेक्षा  की  जाती  दूसरा  प्रश्न  पूछने  से

 मैं  सर्वप्रथण  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रस्ताबित  स्वचालित  केन्द्र  की  क्षमता  क्‍या  है  तथा

 इसके  लिए  कितनी  बिजली  की  भावश्यकता  होगी  एवं  क्‍या  बिभाग  ने  सेना  से  बिजली  प्राप्त  करने

 की  संभावना  का  पता  लगाया  है  ।

 श्रो  सोमनाथ  चटरड्धों  :  क्या  मैं*"*  °°

 अध्यक्ष  महोदय  :  कमा  भाप  भी
 लेह  के  बारे  में  कुछ  रुचि  ले  रहे
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 ~  oo  नया  एैप्थपापखयय“८:पियभभगखम। 300

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  लेह  में  स्थापित  किए  जा  रहे  स्वचालित  केन्द्र  की  क्षमता  300

 लाइनें  हैं  और  राज्य  सरकार  ने  हमें  यह  वायदा  किया  है  कि  पन“बिजली  परियोजना  के  चांः  [  7  ते

 जो  कि  शीघ्र  ही  चालू  हो  बिजली  की  सप्लाई  आरंभ  कर  दी  जाएगी  ।  इस  हम

 सैमा  जो  बहां  आरक्षित  विद्युत  संयंत्र  चलाते  के  साथ  संपर्क  बनाए  हुए  हैं  कि

 क्‍या  वे  अपने  विद्युत  संयंत्र  से  बिजली  को  सप्लाई  कर  सकते  हैं  ओर  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह

 आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  हमारा  विभाग  लेह  के  महत्व  को  समझता  हमने  वहां  उपग्रह

 केन्द्र  बनाया  है  जो  लेह  को  दिल्ली  तथा  श्रीनगर  के  साथ  जोड़ता  है  ओर  मैं  माननीय  सदस्य  को

 आश्यासन  दे  सकता  हूं  कि  हम  इममें  से  एक  प्रस्ताव  पर  शीघ्र  ही  निर्णय  लेंग्रे  और  वह  स्वचालित

 केन्द्र  स्थापित  किया  जाएगा  ।

 क्री  पी०  नामग्याल  :  हम  यह  आशा  करते  हैं  कि सतकना  पन  बिजली  १रियोजना

 इस  वर्ष  शुरू  हो  साथ  ही  इस  वर्ष  वतंमान  डीजल  इंजनों  की  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  में

 भी  सुधार  होने  की  संभावना  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  बया  वहां  सड़कों  के

 यातायात  के  लिए  खोले  जाते  के  बाद  मशीनें  और  अन्य  उपकरण  लगाए  जाएंगे  ?

 श्री  राम  निवास  मर्धा  :  जी  हाँ  राज्य  सरकारों  द्वारा  सड़कें  बनाने  तक  इनकी
 स्थापना  आदि  का  काम  पूरा  हो  जाएगा  ।

 श्री  सोमनाथ  च्वटर्जो  :  माननीय  अध्यक्ष  हम  यह  आशा  करते  हैं  कि  यह  बेन्‍्द्र  इस
 वर्ष  तक  या  दूसरे  बर्ष  के  शुरू  में  चालू  हो  जाएगा  ताकि  यह  जहां  तक  पूर्वोत्तर  भारत  और  पूर्वी
 भारत  का  संबंध  यह  केन्द्र  काम  करना  शुरू  कर  क्या  मंत्री  महोदय  सुनिश्चित  करेंगे  कि
 कलकत्ता  में  ख़राब  टेलिफोन  केन्द्र  में  सुधार  किया  जाये  ताकि  लेह  से  भारत  तक  भापस  में  ठीक
 से  संपर्क  बना  रहे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  व्यवस्था  योग्य  संपर्क  नहीं

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  लेह  के  बारे  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जहाँ  तक  पूर्वोत्तर
 और  पूर्बी  भारत  का  संबंध  है  क्‍या  वहां  टेलिफोन  प्रणाली  काम  करेगी  ।  इसका  उत्तर  नहीं
 दिया  गया  है  ।

 उद्योगों

 अध्यक्ष  महोदव  :  यह  ऐसा  टेलीफोन  सम्पर्क  जिसका  संघालन  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 दिल्‍लो  के  भीड़-भाड़  वाले  क्षेत्रों  से  उद्योगों  का  अन्यत्र  स्थानान्तरण

 न
 +230  प्रो०  के०  के०  तिबारो  :

 आीमती  प्रभावती  गुप्त  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन  उद्योगों  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  जो  दिल्ली  के

 भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में स्थित और जिनसे निकलने वाली गैस जनता के लिए हानिकारक यदि हां तो इन अध्ययनों के क्या परिणाम निकले और
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 उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  उद्योगों  को  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  ल ेजाने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 जिवरण

 तथा  दिल्ली  प्रशासन  के  उद्योग  विभाग  द्वारा  किये  गये  एक  त्वरित  सर्वेक्षण

 से  यह  बात  प्रकाश  में  भाई  है  कि  1476  ओद्योगिक  एकक  हैं  जिनके  कारण  पर्यावरण  प्रदूषित  हो

 रहा  इनमें  से  1202  औद्योगिक  एकक  ऐसे  पाए  गए  हैं  जिनके  गेस  उत्सर्जन  से  वायु  प्रदूषण

 होता  है  ।

 व्यवसाय  में  प्रयुक्त  भूमि  और  भवनों  के  अंतरण  से  उत्पन्न  पू  जीगत  लाभ  को  करों  से

 मृकत  रखा  गया  था  और  शहरी  क्षेत्रों  से  उद्योगों  को  स्थानांतरित  करने  को  बढ़ाबा  देने  तथा

 भाड़  घाले  नगरों  से  भीड़  को  दूर  करने  तथा  प्रदूषण  घटाने  के  उद्देश्य  से  उपयुक्त  सुविधा  1983-

 84  के  आम  बजट  में  मशोनों  व  संयंत्रों  के  हस्तांतरण  से  उत्पन्न  पूजीगत  लाभ  पर  भी  दे  दी

 गई  राजकोषीय  रियायतों  तथा  सरकार  द्वारा  लागू  स्थापना-स्थल  नीति  के  अनुसार  भी

 सामान्यतया  मानक  शहरी  क्षेत्र  सीमाओं  तथा  म्युनिसिपल  नगरों  में  नए  एककों  की  स्थापना  तथा

 विद्यमान  एककों  के  पर्याप्त  विस्तार  की  भनुमति  नहीं  दी  जाती  ।  प्रत्येक  औद्योगिक  उपक्रम  से  आशा

 की  जाती  है  कि  वह  नई  जगह  पर  अपना  व्यवसाय  स्थानांतरित  करने  के  लिए  उपलब्ध

 सुविधाओं  का  लाभ  उठाए  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  अध्यक्ष  दुर्भाग्य  से  हमें  अपने  देश  के  इतिहास  में  हुई
 सबसे  भयंकर  ओद्योगिक  का  सामना  करना  पड़ा  और  वह  घटना  भोपाल  की

 में  भी  नागासाकी  और  हिरोशिमा  के  समान  ही  विनाश  हुआ  पूरे  विश्व  में  इस  विनाश  के  कारणों

 का  अध्ययन  और  विश्लेषण  किया  गया  और  उद्योगों  की  सुरक्षा  संबंधी  उपायों  को  सुदृढ़  किया  गया

 हथा  और  उपाय  किए  गए  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  हमारे  देश  में  इस  संदंध  में  काफी  कुछ  किया

 गया  कितु  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  भें  जो  कुछ  बताया  है  बह  बहुत  कष्टदायी  है  ।

 केवल  दिल्‍ली  में  ही  भीड़-भाड़  वाले  क्षेत्रों  मे ंऐसी  खतरनाक  औद्योगिक  इकाइयों

 की  संख्या  1476  है  जो  पर्यावरण  को  दूषित  कर  रही  हैं  और  लोगों  के  अंदर  जहरीले  पदार्थ  पहुंचा
 रही  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हुं  कि  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 हैं  ।  विशेष  रूप  से  तब  जब  भोपाल  त्रासदी  का  एक  वर्ष  पूरा  होने  पर  भारत  की  जनता  इस  बारे  में

 सोच  विचार  कर  रही  गैस  का  रिसाव  3  सितम्बर  को  हुआ  ।  नजफगढ़  रोड  पर  स्थित  श्रीराम

 फडस  एंड  फरटीलाइजरस  फंक्टरी  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी  थी

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पूछिए  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मैं  प्रश्न  पूछ  रहा  हूं  ।  इसका  अध्ययन  करने  के  आदेश  दिए  गए

 दिल्ली  प्रशासन  की  आयुकक्‍्द्ू,कीता  बाली  ने  इस  बारे  में  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  कि  यह
 कारखाना  बंद  कर  दिया  जाना  चाहिए  और  इसका  स्थानांतरण  कर  दिया  जाना  यहां  तक
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 अब  उत्ता  €छ<ऋ<ऋऊ<ऋ<_॒_्॒> ्ू्ू्स्‍््वा छू  कि एक ब्रिटिश विशेषज्ञ, डा० लेडर ने भी, जिन्हें यहां बुलाया गया था, ऐसी ही रिपोर्ट

 कि  एक  ब्रिटिश  डा०  लेडर  ने  जिन्हें  यहां  बुलाया  गया  ऐसी  ही  रिपोर्ट  पेश  की

 श्री  मनमोहन  सिंह  ने  यह  रिपोर्ट

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  प्रश्न  पूछिए  ।  आप  कया  कर  रहे

 प्रो०  के०  के०  तिबारी  :  जब  मैं  प्रश्न  पूछना  शुरू  करता  हूं  तो  यही  सब  होता

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पूछिए  ।  मैं  आपके  हित  की  बात  कर  रहा

 प्रो०  के०  के०  तिबारी  भाप  मुझे  सभा  में  हमेशा  चुप  कराते  रहे  तो  मैं  सभा  से  बाहर

 चला  ज्ञाऊ  गा  ।  आपने  लोगों  की  बात  दे  मिनट  तक  सुनी  है  ।

 अध्यक्ष  महोददव  :  आप  प्रश्न  नहीं  पूछ  कर  इस  मामले  की  महत्ता  समाप्त  कर  रहे  हैं  ।

 क्री  सोमनाथ  थटर्जो  :  वह  धमकी  दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  मुझे  धमकी  दे  सकते  हैं  क्योंकि  वह  मेरे  गुरू  मुझे  बुरा  नहीं
 लगता  |  मैं  उन्हें  केवल  यही  कह  रहा  हूं  कि  वह  अपना  महत्वपूर्ण  प्रश्न  पूछें  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  इस  गैस  रिसाव  की  घटना  से  पूर्ण  सरकार  द्वारा  गठित  समितियों
 द्वारा  कई  प्रतिवेदन  रखे  गए  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  ज़ानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  द्वारा  नियुक्ति
 समितियों  के  इन  सब  प्रतिबेदनों  का  क्‍या  हुआ  ?

 अब  मैं  वायु  ओर  जल  प्रदूषण  बोडड  के  बारे  में  कहूंगा  ।  उन्होंने  इस  घटना  से  पूर्व  श्रीराम

 फूड  एंड  फर्टीलाइज़से  यूनिट  को  श्रष्ठता  का  प्रमाण  पत्र  दिया  ।  फिर  ज्ञो  उच्चतम  न्यायालय  की
 समिति  नियुक्त  की  गई  थी  उसने  भी  सुझाव  दिया  कि  इस  यूनिट  को  उस  स्थान  से  हढाया  जाना

 भहिए  था  ।  इसे  देखते  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?

 प्रो०  सधु  दण्डव्ते  :  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  आप  उनके  भाषण  से  सहमत  हैं  ?

 री  नशायण  द्त  तिवारी  :  मैं  समक्षता  हूं  कि  मैं  माननीय  सदस्य  की  बात  से  मेरा  सहमत

 होना  प्रशंसा  करने  के  हमारे  स्वभाव  पर  निर्भर  करता  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  यह  ज़िक्र  किया  है  कि  सारा  मामला  उच्चतम  न्यायालय  के  सामने  है  ।

 यहां  तक  कि  आज  के  समाचार  पत्र  में  भी  आप  देख  सकते  हैं  कि  इसमें  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा
 कल  दिए  गए  आदेश  का  जिक्र  ज़िसमें  उन्होंने  उसी  ज़गह  पर  यह  रसायन  कारखाना
 खोलने  के  संबंध  में  लगाई  गई  शर्तों  में  कुछ  छूट  दी  है  और  कुछ  कड़ी  शर्ते  भी  रखी  गई  उच्चतम
 न्यायालय  का  निर्णय  जंसे  ही  हमें  प्राप्त  होगा  उसका  अध्ययतल  किया  यह  निर्णय  कल

 दिया  गया  था  और  हमें  आज  प्राप्त  होगा  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  जहां  तक  इस  कारखाने  को
 तरण  का  प्रश्न  मैंने  इस  बारे  में  दिल्ली  प्रशासन  को  गंभीरता  से  विचार  करने  के  लिए  कहा  जहां
 तक  उच्चत्तम  न्‍्यायलय  द्वारा  इस  संबंध  में  दिए  जाने  वाले  निर्णय  का  संबंध  हमें  इसका  पालन
 करना

 जहां तक कारखाने के स्थानांतरण का प्रश्न दिल्ली प्रशासन को यह सलाह दी गई है कि वह इस मामले पर उच्चत्तम न्यायालय द्वारा दिए यए निर्णय के अनुसार तुरन्त विचार करे |
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 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  उच्चत्तम  न्यायालय  द्वारा  गठित  एक  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे

 दी  मैं  उस  रिपोर्ट  से  पढ़कर  सुनाता  हूं  :

 के  खतरे  से  स्पष्टतया  पूरी  तरह  तभी  बच्चा  जा  सकता  है  जब  संयंत्र  की  स्थापना
 ऐसे  क्षेत्र  में  की  जहां  लोग  न  रहते  हों  ।”

 उच्चत्तम  न्यायालय  ने  इस  इकाई  के  स्थानांतरण  के  विरुद्ध  कोई  बिनिर्णय  या  निर्णय  महीं
 दिया  है  ।  अतः  पिछले  कई  वर्षों  से इस  इकाई  द्वारा  उत्पन्न  खतरे  तथा  सरकार  द्वारा  नियुक्त
 तियों  द्वारा  दिए  गए  प्रतिवेदनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कया  सरकार  इस  इकाई  के  स्थानातरण  के

 लिए  तुरन्त  कदम  उठायगी  और  पूरे  देश  में  सुरक्षा  संबंधी  उपायों  की  समीक्षा  करेगी  क्‍योंकि  ऐसी
 हणारों  इकाइयां  हैं  जो  जनता  के  स्वास्थ्य  के लिए  खतरा  पैदा  कर  रही  इसे  देखते  क्या

 सरकार  ने  इस  मामले  के  संबंध  में  कोई  व्यापक  नीति  बनाई  है  ?

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  पहले  ही  यह  आश्वासन  दे  चुका  हूं  कि

 दिल्ली  प्रशासन  को  इस  उद्योग  विशेष  को  दिल्ली  से  स्थानातंरित  करने  के  मामले  में  विचार  करने

 के  लिए  कहा  जा  रहा  जहां  तक  सुरक्षा  उपायों  का  संबंध  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  में

 उन  उपायों  का  जिक्र  किया  गया  है  जिनको  उठाये  जाने  का  विचार  कई  संशोधन  विचाराधीन

 हैं  ।  खतरनाक  उसी  स्थान  पर  नाश  नियन्त्रण  संयत्र  और  कड़ी  सजा  के  संबंध  में  सुरक्षा
 उपबन्धों  को  सुदृढ़  करने  को  ध्यान  में  रखते  कारखाना  1948  में  संशोधन  करने

 का  विचार  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  खतरनाक  पदार्थों  को

 लाने  ले  जाने  के  समय  दु्घंटनाओं  से  बचने  के  लिए  मोटर  यान  अधिनियम  में  संशोधन  करे  ।

 प्रदूषण  प्रदूषण  नियन्त्रण  974,  वायु  प्रदूषण  1981  उन

 उद्योगों  के  जिनसे  वायु  भर  जल  प्रदूषण  होने  का  खतरा  हो  सकता  है  कड़े  दंड  की  व्यवस्था

 द्वारा  बन्द  करने  क ेअधिक  अधिकार  देकर  ओर  आम  नागरिकों  को  दोषी  उद्योगों  के  विरुद्ध

 यत  कराने  की  सुविधा  देकर  सुदृढ़  करने  का  विच्वार

 राष्ट्रपति  ने  खतरनाक  पदार्थों  नियन्त्रण  विधेयक  को  भी  बनाने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 पर्यावरण  सुरक्षा  के  लिए  एक  दूसरा  सामान्य  कानून  बनाने  का  विचार  इस  कानून  में

 एक  उच्च  स्तरीय  प्राधिकरण  बनाने  का  प्रस्ताव  है  जो  इस  विषय  में  विभिन्‍न  विभागों  के

 कलापों  को  समन्वय  करेगा  ।

 इस  विधेयक  में  पर्यावरण  प्रयोगशालाओं  के  निर्माण  का  भी  प्रस्ताव  जहां  तक  स्थान

 निर्धारण  नीति  का  संबंध  20  उच्च  प्रदूषण  उद्योगों  के  मामले  में  पहले  ही  पर्यावरण  संबंधी

 अनुमति  लेने  की  व्यवस्था  कर  दी  गई

 इनमें  से  बहुत  से  उठाये  गये  कदमों  से  माननीय  सदस्यों  के  सुझावों  को  लागू  किया  जा

 सकेगा  ।

 प्ोमती  प्रभावतो  मुंप्ता  :  माननीय  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  बहुत  अच्छी  बात  कही
 कि  हम  इस  सम्बन्ध  में  एक  ब्यापक  विधेयक  लायेंगे  जिससे  पर्यावरण  की  समस्याओं  का  निदान
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 हो  सके  ।  उन्होंने  यह्‌  भी  बताया  है  कि  दिल्ली  प्रशासन  के  उद्योग  विभाग  ने  जो  सर्वेक्षण  किया

 इसके  अन्तगंत  1476  ऐसी  ओऔद्योगिक  इकाइयां  हैं  जिन  के  द्वारा  पर्यावरण  प्रदूषित  हो  रहा  है

 और  1202  ऐसी  हैं  जिन  के  द्वारा  जहरीली  गैस  का  रिसाव  होता  है  ।  उन्होंने  यह्‌  भी  कहा

 कि  सरकार  #  एक  ऐसी  नीति  बनायी  है  जिस  के  द्वारा  वह  औद्योगिक  इकाइयां  जो  कि

 भाड़  वाले  इलाकों  में  उनको  करों  से  मुक्ति  दी  जायेगी  तथा  और  सुविधाएँ  दी  मैं

 मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  ऐसी  कितनी  औद्योगिक  इकाइयां  हैं  जिन  को  यह  सुविधायें
 मिलने  से  फायदा  होगा  और  कितनी  ऐसी  ओद्योगिक  इकाइयां  हैं  जो  कि  भीड़-भाड़  वाले  इलाके

 से  अपने  कारखाने  को  दूर  ले  गई  हैं  तथा  सरकारी  सुविधाओों  का  लाभ  उठाया  है  ।

 श्री  नारायण  दस  तिवारी  :  श्रीमन्‌  मानतीया  सदस्या  दिल्‍ली  की  भोगोलिक  स्थिति  से

 परिचित  हैं  कि  दिल्ली  जो  कि  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  है  इसके  चारों  ओर  उत्तर  प्रदेश

 और  पास  में  राजस्थान  भी  है  ।  यहां-से  हटकर  किस  प्रकार  से  उद्योग  कहां-कहां  पर  गये  इसके

 पूरे  आंकड़े  जब  तक  सारी  राज्य  सरकारों  का  समन्वय  आंकड़ों  के  सम्बन्ध  में  न  हो  तब  तक  प्राप्त

 करना  कठिन  है  ।  मैंने  स्वयं  इस  बात  का  प्रयास  किया  है  कि  पूरे  आंकड़ें  मेरी  समझ  में  आ  सके  ।

 मेरे  पास  इस  समय  वह  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 आसपास  के  इलाके  जैसे  कि  नौएडा  से  लेकर  धारूहंडा  और
 बाद  से  आगे  इनमें  तमाम  वही  उद्योग  हैं  जो  कि  दिल्ली  में  लगने  थे  या  दिल्ली  के  लोगों
 ने  यहां  केन्द्र  बनाकर  दिल्ली  से  बाहुर  चारों  तरफ  यह  उद्योग  लगाये  हैं  ।

 ]

 भ्री  सुरेश  क्रूप  :  मैं  उन  गैर-सरक।री  उद्योग  पतियों  के  निर्मम  दृष्टिकोण  को  समझता  हूं  जो
 इन  प्रदूषक  कानूनों  का  उल्लंघन  करते  लेकिन  बहुत  से  ऐसे  जो  पूर्णतया  सरकार  द्वारा

 नियन्त्रित  और  वह  भी  केन्द्रीय  सरकार  लगातार  इन  प्रदूषण  कानूनों  का  उल्लंघन  रहे  हैं  ।
 मैंने  स्वयं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  एक  उद्योग  की  शिकायत  की  है  यह  कोट्टायम  स्थित  अरदबारी
 कागज  का  जो  पास  की  नदी  में  भल  निस्थाव  करता  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हें  कि  सरकार  उन  सावंजनिक  उद्यमों  पर
 क्या  कड़े  नियन्त्रण  लगा  रही  है  जिन  पर  प्रदूषणों  के  नियमों  के  उल्लंघन  करने  के  बहुत  से
 आरोप  हैं  ।

 शी  नारायण  दत्त  तिवारी  :  ये  कानून  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  पर  भी  कठोरता  से  लागू
 होने  चाहिए  ।

 जहाँ  तक  के-ल  के  इस  उपक्रम  विशेष  का  सम्बन्ध  मैं  वहां  गया  हूं  और  हमने
 रोधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  की  कोशिश  की  है  ओर  हमने  सभी  सम्भव  उपकरणों  को
 लगाया  माननीय  यंदि  प्रदूषण  को  और  कम  कैसे  किया  जा  सकता  इस  बारे  में  मुझे
 लिखेंगे  तो  मैं  उनका  आभारी  हूंगा  ।

 थी  राजकुमार  राय  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  उद्योग  मंत्री  जी  से
 जानना  भाहूंगा  अगर  किन्हीं  तकनीकी  कारणों  से  सुप्रीम  कोर्ट  आफ  इंडिया  ने  श्री  राम  फैक्ट्री  को
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 हटाने  का  नहीं  आदेश  दिया  है  तो  क्या  सरकार  यह  संकल्प  रखती  है  कि  उन  तकनीकी  कारणों  को

 दूर  करने  का  प्रयत्न  किया  जायेगा  ?

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  श्रीमन्‌  मैं  अभी  इस  सम्बन्ध  में  निवेदन  कर  चुका  को  देहली
 के  स्थान  से  हटाने  के  बारे  में  दिल्ली  प्रशासन  कदम  उठाने  पर  विचार  करेगा  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 ]
 ग़ाभोण  क्षेत्रों  में  ऊर्जा  की  खपत

 +231.  श्री  पी०  कुलमदईबेलू  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऊर्जा  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  कितनी

 ग्रामीण  क्षेत्रों  की  ऊर्जा  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  राष्ट्र  मण्डल  के  अन्य  विकासशील  देशों

 की  तुलना  में  अधिक  है  या  कम  और

 यदि  यह  कम  तो  इसको  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  श्री  वसन्‍्त  साठे  :  संयुक्त  राष्ट्र  द्वारा  1985  में  प्रकाशित  की  गई  पुस्तक
 स्टेटिक्स  इयर  बुकਂ  के  अनुसार  1983  में  भारत  में  प्रति  ब्यक्ति  बिजली  की  खपत  202

 किलोवाट  आवर  थी  ।  कृषि  क्षेत्र  में  प्रति  व्यक्ति  खपत  ्गभग  24  किलोवाट  आंकी  गई  है  ।  यह

 अनुमान  लगाया  गया  है  कि  कृषि  क्षेत्र  मे ंखपत  लगभग  18.7%

 ऊर्जा  सलाहकार  बोड  ने  घरेलू  क्षेत्र  के  लिए  प्रतिदिन  प्रति  व्यक्ति  उपयोगी  ऊष्मा  की

 680  किलो  कैलोरी  की  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया  ऊर्जा  नीति  (1979)  से  सम्बन्धी

 कायें  दल  ने  ऊर्जा  की  विभिन्‍न  किसस्‍्मों  की  प्रतिशतता  के  भाग  का  अनुमान  लगाया  है  जो  कि

 निम्नानुसार

 हु  1.  बिजली  0.6%

 2.  तेल  उत्पाद  16.9%

 3.  कोयला  उत्पा  2.3%

 4.  जलाऊ  लकड़ी  68.5%

 5.  गोबर  8.3%

 6.  अन्य  3.4%

 वाणिज्यिक  ई  धन  का

 गैर  वाणिज्यिक  ईघन  का

 स्टेटिक्स  इयर  बुकਂ  के  अनुसार  कुछ  विकासशील  देशों  में  1983  में  बिजली

 की  प्रति  व्यक्ति  खपत  नीचे  दिये  गए  अनुसार
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 भारत  202

 बंगलादेश
 39

 मलेशिया  820

 श्रीलंका

 केन्या

 नाइजीरिया  94

 मारिशस  422

 हु  उगाण्डा  30

 तंजानिया  34

 जाम्बिया  |

 उपर्यक्त  देशों  में  वाणिज्यिक  ऊर्जा  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  नीचे  दिए  गए  अनुसार

 किलोग्राम

 भारत  202

 बंगलादेश  48

 मलेशिया  896

 श्रीलंका  134

 केन्या  95

 नाइणजीरिया
 ६  94

 मारिशस  276

 उंगाण्डा  24

 तंजानिया  43

 जाम्बिया  354

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सप्लाई  में  बुद्धि  करने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  उपाय

 किए  हैं  :

 गांवों  के  विद्यूतीकरण  और  पम्पसेटों  के  ऊजंन  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जा  रही
 2.  वबनरोपण  कार्यक्रमों  क ेजरिए  जलाऊ  लकड़ी  की  सप्लाई  में  वृद्धि  की  जा  रही  है|
 3.  तापीय  दृष्टि  से  कुशल  ओर  धुएं  रहित  चूल्हों  का  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया

 2.  गोबर  गैस  संयंत्र  स्थापित  करने  का  एक  वृहत्‌  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किया  जा  रहा
 5.  वायु  तथा  बायोमास  पर  आधारित  ऊर्जा  के  वैकल्पिक  प्प्रोतों  को  प्रोत्साहन  देकर

 भी  ऊर्जा  की  उपलब्धता  में  बृद्धि  की  जा  रही  है  ।
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 दिल्‍ली  में  ठेलोफोन  कनेक्‍्दानों  का  प्राथमिकता  के  आधार  पर  लगाया
 जाना  और  स्थानांतरण

 +232.  श्री  राज  कुमार  राय  $  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  के  उन  टेलीफोन  केन्द्रों  के  नाम  कया  हैं  जहां  से  न  तो  नए  टेलीफोन  कनेक्शन

 दिए  जा  रहे  हैं  और  न  ही  पुराने  टेलीफोन  कनेक्शनों  को  स्थानांतरित  किया  जा  रहा

 वर्ष  1984-85  ओर  1985-86  के  दौरान  इन  टेलीफोन  केन्द्रों  से  प्राथमिकता  के

 आधार  पर  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  गए  और  इनमें  कितने  पुराने  टेलीफोनों  को  स्थानांतरित
 किया  ओर

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  ओर  पुराने  टेलीफोन  कनेक्शनों

 को  स्थानांतरित  करने  के  क्‍या  आधार  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  शाज्य  मंत्री  राम  निवास  दिल्‍ली  में  शाहदरा
 भौर  Il  (“20”  तथा  “86”  तथा  शक्सिनगर  टेलोफोन  कनेक्श  एक्सचेंजों  सेन  तो  नए

 टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  जा  रहे  हैं  और  न  ही  पुराने  टेलीफोन  अंतरित  किए  जा  रहे  फिर
 शक्तिनगर  एक्सचेंज  में  टेलीफोन  अंतरण  के  लिए  31.12.1985  तक  दर्ज  सभी  आवेदकों  को  शीघ्र

 हौ  निपटाए  जाने  की  संभावना  यह  कार्य  “74  एक्सचेंज  का  1200  लाइनों  में  विस्तार  हो
 जाने  के  बाद  पूरा  होगा  जिसके  1986  में  विस्तार  करने  का  कार्यक्रम  है  ।

 जानकारी  एकत्र  कौ  जा  रही  है  ओर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कुछ  विशेष  मामलों  जो  मामले  के  गुणावगुणों  पर  निर्भर  ऐसे  एक्सचेंजों  में  नए
 कनेक्शन  और  टेलीफोन  अन्तरण  की  अनुमति  दे  दी  जाती  है  ।

 तेल  की  खोज  के  काम  के  लिए  विवेशी  कस्पनियों  को  भूतकाल
 में  दिए  गए  ठेकों  के  लाभ

 +233,  श्री  जी०  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 फरेंगे  कि  :

 उन  विदेशी  कम्पनियों  की  संख्या  और  नाम  क्या  जिन्हें  देश  में  तेल  की  खोज  के

 काम  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ठेके  दिए  गए  थे  और  इन  कम्पनियों  को  दिए  गए  ठेकों

 की  शर्तें  कया  और

 इन  ठेकों  से  देश  को  मया  लाभ  होने  की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  सम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शोखर  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  किसी  भी  विदेशी  कम्पनी  को  अन्वेषण  ठेका  नहीं  दिया  गया  है  ।
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 लिखित  उत्तर  हु  11  1986

 बंगलोर  को  अतिरिक्त  बिजलो  सप्लाई

 +235  श्री  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंगलौर  शहर  को  रामगुन्डम  ताप-बिजली  घर  से  उसका  बिजली  का  हिस्सा  सीधे

 मिल  रहा

 यदि  तो  क्या  इसका  कारण  यह  है  कि  कुडप्पा  बंगलौर  ट्रॉसमिशन  लाइन  पूरी

 नहीं  हुई

 यदि  हां  तो  कुडप्पा-बंगलोर  लाइन  कब  तक  पूरी  हो  और

 क्या  रामगुन्डम  ताप-बिजली  घर  से  बंगलौर  शहर  को  अतिरिक्त  बिजली  की  सप्लाई
 करने  हेतु  सरकार  का  कोई  कदम  उठाने  का  विचार  क्योंकि  बंगलोर  में  केन्द्रीय  सरकार  के  अनेक

 उपक्रम  हैं  ओर  वहां  बिजली  की  अत्यधिक  कमी  है  ?

 ऊर्जा  मन्‍त्री  श्री  बसन्‍्त  साठे  :  रामगुण्डम  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  से  कर्नाटक  के  लिए
 भाबंटित  विद्य॒त  राज्य  ग्रिड  में  दी  जाती  ग्रिड  से  बंगलौर  जेसे  अलग-अलग  शहरों  को  विद्युत
 सप्लाई  करना  कर्नाटक  के  प्राधिकारियों  का  दायित्व  1985  से  1986  तक

 की  अवधि  के  दौरान  कर्नाटक  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  रामागुण्डम  ताय  विद्युत  केन्द्र  से  अपने  474.4
 मिलियन  यूनिट  के  हिस्से  की  तुलना  में  733  मिलियन  यूनिट  विद्युत  प्राप्त  हुई  थी  ।  केन्द्र  सरकार
 के  उपक्रमों  सहित  राज्य  में  उपभोक्ताओं  को  विद्युत  सप्लाई  करना  राज्य  प्राधिकारियों  का  दायित्व
 है  ।  कुड्डापाह-बंगलोर  पारेषण  लाइन  1986  के  अंत  तक  पूरी  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 अनुसूचित  गिरिजनों  और  आविबासी  लोगों  की  आबादो

 वाले  क्षेत्रों  मे ंसरकारो  क्षेत्र  में  उच्योगों  की  स्थापना

 +236  प्रो०  के०  थो०  थामस  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अनुसूचित  गिरिजनों  और  आदिवासी  लोगों  की  आबादी  वाले  क्षेत्रों  में
 उद्योग.स्थापित  करने  के  लिए  अधिक  प्रोत्साहन  दिगय़रा

 इन  क्षेत्रों  में  अब  तक  कितने  उद्योग  स्थापित  किए  गए  और

 क्या  उद्योगों  के  लिए  अपेक्षित  आधारभूत  सुविधाओं  जेसे  संचार
 के  द्वारा  अनुसूचित  गिरिजनों  ओर  आदिवासियों  की  आबादी  बाले  क्षेत्रों  के  विकास

 में

 सहायता  मिलती  है  ?

 उद्योग  मन्त्रो  नारायण  दत्त  देश  में  ओद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े
 जिलोंक्षेत्रों  को  केन्द्रीय  निविश  राजसहायता  प्रदान  करने  के  लिए  ख  और  ग  श्रेणियों  में  रखा
 गया  है  तथा  इन  जिलों  में  ओद्योगिक  एककों  की  स्थापना  करने  के  लिए  उद्यमी  रियायती
 आय  कर  रियायतें  भादि  के  अलावा  श्रेणी  में  25  में  15  प्रतिशत  और  में
 10  प्रतिशत  की  सहायेता  के  पात्र  गिरीजनों  और  आदिवासियों  वाले  अधिकांश  जिले  इन
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 26  लिखित  उत्तर
 में स्रे एक श्रेणी में शामिल  की  न  जाति  के लोग

 _
 श्रेणियों  में  स्रे  एक  श्रेणी  में  शामिल  किए  गए  हैं  ।  अनुसूचित  जाति  के  लोग  देश  के  लगभग  सभी
 जिलों  में  रहते-हैं  और  इसलिए  उत्के  लिए  कोई  विशेष  केन्द्रीय  मिवेश  राजसहायता  योजना  तैयार
 करना  संभव  नेहीं  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  जो  खादी  तथा  ग्राम्रोद्योग  आयोग

 द्वारा  संचालित  किए  जाते  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  को  उदरीकृत  सहायता
 दी  जाती  है  ।  खादी  और  प्रामोद्योग  के  कुछेक  कार्यक्रम  जैसे  ऊनी  खादी  टसर  सिल्क  ग्रामीण

 अखाद्य  तेल  के  बीजों  का  संग्रहण  मधुमक्खी  रेशा  और  बन  पर  आधारित  उद्योग

 मुख्य  रूप  से  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  कारीगरों  को  रोजगार  प्रदान  करते  हैं  ।

 सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जी  |  सरकार  को  जानकारी  है  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  के  त्वरित  औद्योगीकरण  की

 एक  बाधा  अवस्थापनापरक  सुविधाओं  का  अंभावंਂ  है  ।  इसीलिए  प्रत्येक  उद्योग  रहित  जिले  में  एक
 या  दो  निर्धाक्ष्त  संवृद्धि  केन्द्रों  में  विकास  करने  के  लिए  सरकार  की

 सहायता  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  केन्द्रोय  सरकार  से  मिलनें  वाली  सहायता  अवस्थापंनापरक

 विकास  की  कुल  लागत  के  एक  तिहाई  तक  सीमित  जिसकी  अधिकतम  सीमा  प्रति  जिला

 2  करोड  रु०  हीगी  अवस्थापनापरक  जिनके  लिए  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  प्रवेश

 सड़कें  बहिः  विसर्जन  सामन्य  उपयोग  की

 विद्यूत  जल  औद्योगिक  आवास  ओर  अतिरिक्‍त  सुविधाएं
 जो  सामान्यतया  सरकार  द्वारा  संवृद्धि  केन्द्रों  में  प्रदान  की  जाती  पिछड़े  जनजातीय  जिलों

 और  श्रेणियों को  जिनमें  इन्हें  शामिल  किया  बसों  है  संलग्न  विवरण  में  दर्शाया  गया  है  ।

 विवरण

 ओद्योगिक  दर्ष्ट  से  पिछड़ें  जनजातीय  जिलों  की  सूची

 आए  नाਂ  खओऔर

 आंध्र  प्रदेश
 '

 श्रीकाकुलम  खओऔरग

 ख  ओर  ग

 खभ्मान  खओऔरग

 2.  असंम  क

 कार्सरुंप  क

 दौरांग  क

 शिवेसागर  क

 क

 कक

 क
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 3.  बिहार  पालामू  ख

 सन्‍्थाल  परगन  ख

 4.  गुजरात  डांग  .*  क

 पंच्रमहल  ख

 भड़ोच  ख

 बनासकंठा  ग्

 साबरकंठा  ग

 5.  हिमाचल  प्रदेश  क्‌

 लाहौल  भौर  स्पीति  कक

 चम्बा  कक

 6.  कर्नाटक  मैसूर  स्व

 दक्षिण  कनारा  ।

 7.  केरल  इट्क्कीं  क्‌

 मालापुरम  ख

 कैतानूर  ख

 त्रिबेस्द्रम  गण

 8.  मध्य  प्रदेश  झबुना  का

 धार  कक

 छिंदवाड़ा  कक

 बालाघाट  क्‌

 सांडला  कक

 सरगुषा  क

 सीधी  कक

 सिवनी  कक

 मुरैना  ख  थौरग

 खरगोने  ख  भौरग

 रतसाम  ख  भौरण

 रायपुर  थगओोरप

 बिलासपुर  ल  भौरणग
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 11.

 12.

 13.

 .  महाराष्ट्र

 *  मणिपुर

 उड़ीसा

 राजस्थान

 तमिलनाडु

 लिखित  उत्तर

 ५

 A

 थ

 ज

 यथअ

 जे

 जे

 अजय

 |  ञ्न््यी

 4

 ee

 4

 3

 2

 3

 |

 |

 &॥

 ॥

 3

 &॥

 3

 3

 3

 3

 3

 4

 4
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 2  3

 14.  उत्तर  प्रदेश  गोंडा  ग

 15.  पश्चिम  बंगाल  बॉकुरा  क

 माल्दा  क

 गुड़ी  कक
 *
 दोजिलिंग  क

 पुरूलिया  ख

 ख
 *

 बीश्भूम  ग

 वश्यिम  दीनाजपुर  ग

 ग

 ग

 हुग्ली  गः

 16.  त्रिंपुरा  *उत्तर्र  त्रिपुरा  क

 दक्षिण  त्रिपुरा  क्‌

 पश्चिम  त्रिपुरा  क

 17.  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह
 '

 निकोबार  क

 18.  दमन  भोर  दीव  पहन  पफ्क्े

 19.  नांगालैंड
 .

 झंमस्त  संघ  राज्य  क्षेत्र  कक

 20.  मेघालय  समस्ते  संघ  राज्य  क्षेत्र  कक

 21.  मिजोरम  समस्त  संघ  राज्य  क्षेत्र  कक

 22.  भ्ररुणाचल  प्रदेश  समस्त  संघ  राज्य  क्षेत्र  क्‌

 23.  दादर  ओर  नगर  हवेली  समस्त  संथ  राज्य  क्षेत्र
 ;

 क

 24.  लक्षद्वीप  समस्त  संघ  राज्य  क्षेत्र
 है

 कक
 जब ——_--——  रकम

 अनिषयासोी  भारतीयों  के  केरल  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव

 9237
 +23ग  भी  सुरेद्ा  कुरूप  :  क्‍यों  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करते कि  :

 अनिषासी  भारतीयों  की  संहॉयता  केरल  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  पिछले
 दो  वर्षों  में  कितने  अस्ताब  केन्द्रीय  सरकारें  की  स्वीकृति  हेतु  भेजे  गए  और



 20  1907  ॥  लिखित  उत्तर

 अनिवासी  भारतीयों  की  सहायता  से  केरल  में  अब  तक  कितने  उद्योग  स्थापित  किए

 गए

 उद्योग  मंत्री  नरायण  दत्त  नवम्बर  1983  में  विशेष  अनुमोदन  समिति

 के  गठन  के  बाद  से  केरल  में  एककों  की  स्थापना  करने  के  लिए  उद्योग

 एवं  अधिनियम  1951  के  अधीन  भ्रीद्योगिक  लाइसेंस  हेतु  प्रवासी  भारतियों  से  केवल

 तीन  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  ये  प्रस्ताव  पॉलीएसेटल  टी०  वी०  पिक्चर  ट्यूबों  और  कंप्यूटर

 प्रणालियों  के  लिए  इलेक्ट्रान  गन  डेजी  व्हील  सी  आर  टी  मानिटर्स  माइक्रोफिश
 उपकरण  तथा  स्कनिंग  थिरेपी  उपकरण  बनाने  के  लिए  ये  प्रस्ताव  सरफार  द्वारा  इस  आधार
 पर  अस्वीकृत  कर  दिये  गये  थे  कि  पहले  से  अनुमोदित  पर्याप्त  क्षमता  के  कारण  और  लाइसेंस  देः्

 बंद  कर  दिया  गया  प्रस्ताव  ठीक  से  तैयार  नहीं  किया  गया  उत्पादन  किट  आयातों  पर
 भाधारित  था  और  आवेदक  अपना  बेच  पाने  में  समर्थ  नहीं  होगा  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ऊर्जा  के  पुनः  प्रयोग  में  लाये  जा  सकने  बाले  तथा  गेर-पारम्परिक
 स्रोतों  से बिजली  का  उत्पादन

 *938.  श्री  बी०  के०  गढ़वी  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  ऊर्जा  के  पुनः  प्रयोग  में  लाये
 जा  सकने  वाले  तथा  गैर-पारम्परिक  स्रोतों  से

 कितने  मैगावाट  बिजली  का  उत्पादन  किया  जा  रहा

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  और  परियोजनाएं  शुरू  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अर्जा  मंत्री  बसंत  :  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  से  तापीय  ऊर्जा  प्रदान  करने
 के  लिए  वतंमान  में  चल  रहे  बंड़े  पैमाने  के  कार्यक्रमों  के  अलावा  बिद्य्‌ तीय  क्षमता  के  2.75  मेगावाट

 को  पहले  ही  स्थापित  किया  जा  चुका  है  तथा  अतिरिक्त  5.5  मेगावाट  प्रतिष्ठापन  के  अधीन  है  ।

 ओर  जी  हां  ।  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  सौर  पवन
 बायोमास  तथा  अन्य  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  पर  आधारित  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  कई
 पोजनाओं  की  योजना  बनाई  जा  रही  इन  परियोजनाओं  में  सोर  पवन  फार्मों
 की  गैसीफायरों  पर  आधारित  विद्युत  उत्पादक  शहरी  कड़ा-करकट  ओर  क्ृषि
 अपशिष्ट  से  विद्यूत  तथा  लघु  जलीय  विद्युत  आदि  द्वारा  ग्रामीण  विद्य  तीकरण  शामिल  हैं  ।  कुल
 क्षमता  और  अवस्था  ऐसी  परियोजनाओं  के  लिए  उपलब्ध  वित्तीय  संसाधनों  पर  निर्भर  करेगी  ।

 रायचूर  ताप-विद्युत  संयंत्र  और  सूपा  स्थित  काली  परियोजना

 +240  श्री  डी०  के०  नायकर  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  कर्नाटक  में  बिजली  की  अत्याधिक  कमी
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 यदि  हां  तो  रायचूर  में  ताप  विद्यूत  संयंत्र  और  सूपा  स्थित  काली  परियोजना  का

 कार्य  पूरा  करने  के  लि  7?  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  तथा  इन  दो  परियोजनाओं
 को  पूरा  करने  में  झिलम्ब  होने  के  बया  कारण  और

 कब  तक  इन  परियोजनाओं  के  पूरा  हो  जाने  और  इनमें  बिजली  का  उत्पादन  आरम्भ

 होने  की  संभावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसन्‍्त  :  हां  ।

 और  रायचूर  ताप  विद्युत  केन्द्र  में  210-210  मेगावाट  की  दो  यूनिटें
 1985  भौर  1986  में  चालू  कर  दी  गयी  कालीनदी  जल  विद्यृत  परियोजना

 के  सूपा  बाँध  की  50-50  मेगावाट  की  दो  यूनिटें  भी  क्रमशः  1985  और

 1985  में  च्रालू  कर  दी  गई  इन  परियोजनाओं  से  विद्यूत  का  उत्पादन  द्वो  रहा  है  ।  रायचूर
 ताप  बविद्यृत  परियोजना  में  विलम्ब  के  मुख्य  कारण  सिविल  कार्यों  में  देरी  तथा  परियोजना  स्थल
 पर  आग  लगना  सूथा  बाँध  की  यूनिटों  के  बारे  में  विलम्ब  बाँध  के  निर्माण  के  दौरान  सामने
 आई  भू-वज्ञानिक  कठिनाइयां  हैं  ।

 केरल  में  टेलीफोन  केन्द्रों  का  आधुतसिकोकरण

 +242.  श्री  के०  कुन्जम्थु  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  टेलीफोन  केन्द्रों  का आधुनिकीकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  निवास  :  और  :  केरल  में  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  को  आधुनिक  बनाने  के  बारे  में  निम्न-लिजित  प्रस्ताव  हैं  :

 1.  एस  वर्ष  के  दोरान  चंगनाचेरो  के  मैनुअल  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  बदले  2000
 लाइनों  की  क्षमता  का  एक  स्वचल  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  लगाया  गया  ।

 2.  1987-88  के  दौरान  एर्नाकुलम  में  इलेक्ट्रानिक  ट्रंक  स्वचल  एक्सचेंज  स्थापित
 किया  जाएगा  ।

 3.  सातवीं  योजना  के  दोरान  त्रिवेन्द्रम  (10,000  एनकुलम  (3000
 तथा  कोट्टायम  (5000  में  बी  किस्म  के  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन
 एक्सचेंज  स्थापित  करने  की  योजना  तैयार  की  गई  है  ।

 4.  1986-87  में  कालपट्टा  (600  और  मन्‍्नार  (400  में  छोटे
 इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित  किए  जाएंगे  ।

 हि

 विश्वुत  विस  निगम

 +243  श्री  राधाकान्त  डिगाल  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हे  हल

 बर्ष  1986-87
 में  स्थापित  किए  जाने  वाले  विद्यूत वित्त  निगम  के  मुड्य  कार्य  क्‍या

 ।  भार
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 इस  संबंध  में
 उठाए  गए  कदमों  और  जो  अन्य  कदम  उठाने  का  विचार  उनका

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसात  साठे  :  और  घिद्य॒त  वित्त  निगम  अन्य  बातों  के

 साथ  ताप  विद्यू  जल  विद्युत  और  पारेषण  परियोजनाओं  के  नवीकरण  ओर

 करण  स्कीमों  के  लिए  तथा  प्रणाली  सुधार  स्कीमों  के  लिए  आवधिक  वित्त  व्यवस्था  करेगा  ।  विद्युत
 वित्त  निगम  को  1986-87  में  स्थापित  किए  जाने  लिए  निगम  संगम  ज्ञापन  और  संगम  अनुच्छेद
 अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 दिल्‍ली  विद्युत  प्रवाय  संस्थान

 2173.  भी  महेल्र  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  को  वर्ष-दर-वर्ष  भारी  घाटा  उठाना  पड़  रहा

 (=)  यदि  तो  वर्ष  1982-83  से  85-86  के  दोरान  कितना  घाटा

 हु  इसके  प्रमुख्ध  कारण  क्या

 क्‍या  बिजली  की  चोरी  के  कारण  होते  वाले  घाटे  का  को  किया  गया
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 बिजली  की  इस  प्रकार  की  चोरी  को  रोकने  के  लिये  क्‍या  प्रभावी  कदम  उठाने  का /
 विचार  है

 ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍्त  :  दिल्‍ली  विद्य॒त  प्रदाय  संस्थात  1973-74  से

 राजस्व  का  घाटा  उठा  रहा  जिसके  मुख्य  कारण  विद्युत  के  उत्पादन/सप्लाई  के  निवेशों  की

 लागत  में  वृद्धि  होना  तथा  खरीदी  गई  विद्युत  की  लागत  में  वृद्धि  होना  है  1982-83  और  उसके

 बाद  के  राजस्व  घाटे  के  अन्तिम  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  थनुसार  हैं

 बर्ष  घाटा  रुपये

 1982-83  2-8  3  67.45

 1983-84  4  97.54

 1984-85  5  118.99

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  यदि  कोई  राजस्व  घाटा  होगा  तो  वह  वर्ष  की  समाप्ति  के  बाद
 पता

 और  (3)  बिक्री  के  लिए  उपलब्ध  ऊर्जा  और  वह  जिसके  लिए  बिल  बनाया

 जाता  दोनों  के  बीच  का  अन्तर  सामान्यतः  पारेषण  और  वितरण  हानियां  होती हैं  जो लगभग

 18%  बैठती  पारेषण  और  वितरण  हानियो ंमें  निम्नलिखित  हानियाँ  श।मिल  होती
 (1)  तकनीकी  हानियां  जो  पारेषण और  लाइन  द्वानियों  फारण  होती  (2)  ह ेराफेरी  अथवा
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 चोरी  के  कारण  होने  वाली  वाणिज्यिक  हानियां  |  कुल  पारेषण  हानियों  में  से  ऊर्जा  की  चोरी  को

 अलग  करना  सम्भव  नहीं  तथापि  पारेषण  और  वितरण  हानियों  में  काफी  बड़ा  भाग  तकनीकी

 हानियों  का  होता  /!
 ।

 विद्य  त  की  चोरी  को  रोकने  के  समय-समय  पर  दिल्ली  विद्यूत  प्रदाय  संस्थान

 आकस्मिक  छापे  मारता  है  ।  ऊर्जा  की  चोरी  का  मामला  पकड़े  जाने  दोषी  व्यक्ति  के खिलाफ

 पुलिस  में  आवश्यक  एफ०  आई०  आर०  दर्ज  कराई  जाती  इस  प्रकार  गैर-सरकारी  ढंग  से  ली

 जाने  बाली  सप्लाई  को  काट  दिया  जाता  है  तथा  इसके  अलावा  संबंधित  पार्टी  से  वसूली  करने  के

 सम्बद्ध  किए  गए  भार  के  आधार  पर  ऊर्जा  की  खपत  का  निर्धारण  किया  जाता

 मेटवर्क  दूरसंचार  सक्तिटों  की  क्षमता  का  उपयोग

 2175.  श्रीमती  जयम्ती  पटनायक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेटवर्क  के  दूरसंचार  सकिट  की  क्षमता  1985  के  भन्‍्त

 तक  उपयोग  किये  ज़ाने  के  लिये  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये

 क्‍या  लक्ष्य  क्षमता  का  पूरा-पूरा  उपयोग  किया  गया  +

 यदि  तो  वर्ष  1985  के  किस  महीने  में  पूरी  लक्ष्य  प्राप्त  की गई  और

 इस  संबंध  में  भावी  कार्यक्रम  क्‍या  हैं  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निबास  3956  ट्रंक  दूरसंचार
 सकिटों  की  नियोजित  क्षमता  का  पूर्ण  रूप  से  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  ।

 जी  हाँ  ।

 1985

 .  इनसेट-]-सी  के  चालू  हो  ज्ञाने  के  बाद  दूरसंचार  सकिटों  की  क्षमता  को  लगभग  50
 प्रतिशत  बढ़ाने  के  लिए  योजना  को  अंतिम  रूप  दिया  ज़ा  रहा  है  ।

 दिल्‍ली  में  टेलोफोनों  का  खराब  हो  जाता

 2176.  भ्री  सानिक  रेड्डी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  9  फरवरी  की  रात  को  हल्की  बू  दाबांदी  के  बाद  अकेले  दक्षिणी  दिल्ली  क्षेत्र  में
 दो  हज़ार  से  अधिक  और  दिल्ली  के  अन्य  भागों  में  हज्ञारों  टेलीफोन  खराब  हो  गये

 क्‍या  अधिकांश  क्षेत्रों  में  केबिल  में  खराबी  का  पता  लगाने  वाले  दो  इलैक्ट्रानिक  यंत्र
 जो  5-15  मिनटों  में  खराबी  का  पता  लगा  लेते  प्रयोग  नहीं  किए  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  टेलीफोनों  के  इतनी  बड़ी  संख्या  में  खराब  हो
 ज्ञाने  को  रोकने  के  लिए  क्या  सुधारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?
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 8०4७  जायजा  प  ८  -----++-

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  राम  निवास  :  9.2.86  की  रात  को  भारी

 मूसलाधार  वर्षा  हुई  थी  जो  पूरी  रात  चलती  रही  ।  लगभग  3000  टेलीफोन  दक्षिण  दिल्ली  में  तथा

 लगभग  2500  टेलीफोन  शेष  दिल्ली  में  प्रभावित  हुए  ।

 खराबियों  का  पता  लगाने  के  लिए  दक्षिण  दिल्ली  में  नवीनतम  पल्स  प्रतिध्वनित  +.स्म

 के  केबिल  दोष  लोकेटर  का  विस्तृत  रूप  से  प्रयोग  किया  गया  ।

 टेलीफोन  केबिलों  में  पानी  रिसने  के  कारण  प्रभावित  हुए  ।  केबिल  खराबी  को  दूर
 करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  ज़ाते  हैं  :-

 (1)  डकक्‍ट  में  नए  सेकेण्डरी  केबिल  बिछाना  ताकि  उन्हें  बाहरी  क्षति
 से  बचाया  जा  सके  ।

 (2)  केबिल  खराबियों  को  कम  करने  के  लिए  सेकेण्डरी  और  जंक्शन  केबिलों
 का  दाबीकरण  ।

 (3)  वितरण  नेटवर्क  में  जेली  भरे  केबिलों  का  इस्तेमाल  करना  ताकि  केबिलों  में  पानी  के
 प्रवेश  को  रोका  जा  सके  ।

 (4)  केबिलों  को  बंद  करने  से  पूर्व  खाइयों  में  पानी  भरा  जा  रहा  है  ताकि  खाइयों  या

 केबिलों  को  बिछाने  के  दौरान  किसी  खराबी  का  पता  लग  सके  ।  जनता  से  कहा  जा
 रहा  है  कि  वे  खुदाई  करने  से  पहले  बिफोर  यू  डिगਂ  सेवा  पर  सूचित  करें
 ताकि  खुदाई  कायें  में  व्यस्त  अन्य  एजेंसियों  के  साथ  संपके  कायम  रखा  जा  सके  ।

 (5)  केबिल  मार्गों  की  व्यापक  गश्त  लगाना  जिससे  खुदाई  काये  का  पता  लग  सके  और
 केबिलों  को  क्षतिग्रस्त  होने  से बचाने  के  लिए  एहतियाती  कदम  उठाए

 (6)  खुदाई  संबंधी  गतिविधियों  के  साथ  समन्वय  बनाए  रखने  के  लिए  अंतर  उपयोगी
 सेवा  समितियों  का  गठन  किया  गया  है  ।

 केरल  को  मिट्टी  के  तेल  के  आबंटन  में  वृद्ध

 2177.  श्री०  टी०  बक्चीर  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  शैस  मंत्री  यहू  टताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पूल  से  केरल  को  पिछले  वर्ष  मढीने-वार  कितना  मिट्टी  का  तेल  आबंटित

 किया

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  मिट्टी  के  तेल  का  वर्तमान  आबंटन  राज्य  की

 आवश्यकताओं  को  ब्रा  करने  के  लिये  पर्याप्त  गहों

 क्‍या  सरकार
 को  केरल  सरकार  से  मिट्टी  के  तेल  के  आबंटन  में  वृद्धि  करने  के  लिये

 कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  :.  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?
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 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चम्त्र  शेखर  :  बे

 1985  के  दौरान  प्रति  माह  केरल  राज्य  को  आवंटित  मिट्टी  के  तेल  का  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में

 दिया  गया  है  ।

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  मिट्टी  के  तेल  की  आवश्यकता  का  अनुमान  4  महीनों  के

 भाधार  पर  पिछले  वर्ष  की  तदनुरूपी  अवधि  में  आबंटित  मात्रा  में  5  प्रतिशत  की  वृद्धि  देकर  लगाया

 जाता  है  ।  केरल  को  इसी  आधार  पर  आवंटन  किया  गया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  एल०  पी०  जी०  की

 कमी  जैसी  विशेष  स्थितियों  से  निपटने  के  लिए  उन्हें  तदर्थ  आधार  पर  भी  आवंटन  किया

 हां  ।

 केरल  राज्य  को  सर्दी  के  मौसम  1985  से  फरवरी  1986  तक  की  अवधि

 में  साढ़े  सात  प्रतिशत  की  वृद्धि  देकर  मिट्टी  के  तेल  का  आबंटन  किया  गया  तथा  गर्मी  के  मौसम

 मा्च-जून  1986  की  अवधि  में  7  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  गई  ।

 c
 बिवरण

 वर्ष  1986  के  दोरान  प्रति  माह  केरल  र।ज्य  को  आवंटित  मिट्टी  के  तेल  का  विवरण

 महीना  मात्रा

 जनवरी  .  15,750

 फरवरी

 मार्च

 अप्र  ल

 मई  तर

 जून

 जुलाई

 अगस्त

 सितम्बर

 अक्टूबर

 नवम्बर

 दिसस्बर
 .

 जोड़
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 हक  आओ  2  कलबड ऋॉससफकोस्‍ल्‍  5  न  ढ  लेन  कनननक्‍  न  नील  मनन  ह  लिन  नननाननलननकर  हजरत  25  »अरनररन्‍फगनगपरफरनगनरग-फ-न्‍ए-_>+ ee ०.  न  लता  शा  जात  जन  न

 लम्भात  में  गंधार  में  तेल  और  गैस  के  भण्डार

 2178.  श्री  विग्विजय  सिह
 :

 श्री  यशबन्त  राय  गडाख  पाटिल  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खम्भात  बेसिन  में  नया  पता  लगाया  गया  गंधार  तेल-क्षेत्र  बम्बई  हाई  के  बाद

 दूसरा  सबसे  बड़ा  तेल  क्षेत्र  समझा  जाता

 वहां  हाइड्रोकाबंन  भंडार  की  कितनी  मात्रा  है  तथा  उसमें  तेल  और  गैस  का

 अनुपात  और  दि  रू

 इसका  उत्पादन  कब  तक  शुरू  होने  की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  और

 कंम्बे  में  गन्धार  क्षेत्र  का  अभी  मूल्यांकन  हो  रहा  है  ।

 ओ  एन  जी  सी  का  गन्धार  में  जुलाई  1986  से  परीक्षण  उत्पादन  आरम्भ  करने  की

 योजना  है  ।

 सरकारो  क्षेत्र  में  किए  गए  पू  जीनिवेश  से  लाभ

 2179.  डा०  चिन्ता  सोहन  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चत  करने  का  निर्णय  किया  है  कि  लाभ  प्रदता  में/भारी
 सुधार  लाकर  और  उत्तरदायित्व  के  माध्यम  से  सरकारी  क्षेत्र  में  किए  गए/पू  जीनिवेश  से  लाभ  प्राप्त

 हो  जैसाकि  13  1986  के  टाइम्सਂ  में  छपा  और

 क्‍या  सरकार  का  विघार  शीर्ष  प्रबन्ध  को  व्यवसायिक  बनाने  और  शाही  के
 नियंत्रण  तथा  अत्यधिक  केन्द्रीयकरण  को  हटाने  का  भी  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :
 केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  उनकी  लाभकारिता  बढ़ाने  के  लिए
 निरन्तर  प्रयास  करती  आ  रही

 सरकार  का  यह  निरन्तर  प्रयास  रहा  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  उनके

 दक्षतापूर्ण  कार्यचालन  के  अन्तगंत  देश  का  सर्वाधिक  हित  निहित  होने  तथा  संसद  के  प्रति  सरकार
 की  जवाबदेड्ी  के  अनुरूप  व्यवसायीक रण  तथा  स्वायत्तता  क्षेपित  की  जाय  ।

 सध्य  प्रदेश  के  खरगोन  जिले  के  गांवों  में  टेलीफोन  सुविधाएं

 2180.  भ्री  सुभाष  यादव  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अध्य  प्रदेश  के  खरगोन  जिले  में  ऐसे  कितने  गांव  हैं  जिनमें  वर्ष  1986-87  के  दौरान
 टेलीफोन  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  संभावमा  और
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 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  1986-87  के  दोरान  मध्य

 प्रदेश  के खरगोन  जिये  में  आठ  गांवों  में  टेलीफोन  सुविधा  सुलभ  कराए  जाने  की  संभावना  है  ।

 जज

 लंबी  दूरो  के  सावंजनिक  टेलीफोनघर  स्थापित  करने  के  लिए  निधि  की  व्यवस्था

 वर्ष  के  लिए  सकिल  को  दी  गई  एकमुश्त  अनुदान  राशि  से  की  जाएगी  ।

 सरकारो  क्षेत्र  की  कम्पनियों  के  लिए  संयंत्रों  तथा  मशीनों  कौ  हस्वेन्टरो  होल्डिग

 2181.  श्री  एन०  डेनिस  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  के  लिए  संयंत्रों

 तथा  मशीनों  को  होल्डिगਂ  की  एक  नई  प्रणाली  शुरू  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्रो  एम०  ।  नहीं  ।

 उपयुक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  महीं  उठता  ।

 पश्चिमी  बंगाल  सें  खाना  पकाने  की  गेस  सिलेण्डरों  की  सांग  और  उत्पादन

 2182.  श्री  आमम्द  पाठक  :
 शरो  सेयद  ससुदल  हुसेन  :

 डा०  सुधीर  राय  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  +

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  जानों  पकाने  की  गैस  के  सिलेन्डरों  की  कुल  कितनी  मांग

 है  भोर  राज्य  में  इनका  कितना  उत्पादन  होता

 क्‍या  राज्य  में  सिलेन्डरों  की  माँग  ओर  सिलेन्डरों  की  उफ्लब्धता  में  काफी  अन्तर
 ”

 अन्तर  को  किस  प्रकार  से  कम  किया  जा  रहा  अन्य  राज्यों  से  सिलेण्डर  लाकर
 या  अन्य  साधनों  और

 यदि  तो  क्या  उपभोक्ताओं  को  अ्रति  सिलेन्डर  मजबूरन  अन्य  राज्यों  की  अपेक्षा
 अधिक  मूल्य  देना  पड़ता

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  चन्द्र  शेखर  से
 )  किसी  भी  क्षेत्र  में  जिसमें  पश्चिम  बंगाल  भी  शामिल  एल०  पी०  जी०  की  मांग

 समय-समय  पर  विद्यमान  उपभोक्ताओं  की  दिये  जाने  वाले  नये  भरण
 क्षमता  आदि  पर  निर्भर  करती  इन  मांगों  की  पूर्ति  प्रत्येक  तेल  कम्पनी  द्वारा  विद्यमान  सिलेण्डरों
 से  और  पूरे  देश  में  स्थित  निर्माताओं  से  नए  सिलिण्डर  प्राप्त  करके  की  जाती  पश्चिम  बंगाल

 में  एल०  पी०  जी०  की  सप्लाई  करने  के  लिए  सिलिण्डरों  की  कोई  कमी  नहीं

 नहीं  ।
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 असम  में  तेल  शोधक  कारखाना

 2183.  श्री  वुण  मोहन  महन्सी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  15  1985  को  हुए  असम  समझौते  के  अनुसार  असम  में  गैर  सरकारी
 क्षेत्र  मे ंनया  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्या  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  और  सरकारी  क्षेत्र  के  तेल  निगम  पर  ऐसे  कदम  के  पड़ने
 वाले  प्रभाव  का  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रासप  के  राज्य  मन्त्रो  चन्द्र  दोखर  से
 असम  में  रिफाइनरी  स्थापित  करने  के  विभिन्‍न  पहलुओं  का  अध्ययन  करने  तथा

 सम्भाव्यता  के  बारे  में  सिफारिश  करने  के  लिए  एक  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया  गया  इस
 कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट  विचाराधीन  है  ।

 भोदी  रबड़  लिसिटेड  हारा  टायरों  ओर  ट्यूबों  का  उत्पादन

 2184.  श्री  पूर्णचनत्र  सलिक  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मोदी  रबड़  लिमिटेड  ने  मापदंडों  का  उल्लंघन  किया  है  और  टायरों
 और  ट्यूबों  का  लाइसेंस  शुदा  क्षमता  से  लगभग  दुगना  उत्पादन  किया  और ।  2  दर

 यदि  हां  तो  उक्त  औद्योगिक  कम्पनी  के  विरूद्ध  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  एस०  अरुणाचलस  )  :  और
 सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  लायी  गई  है  कि  वर्ष  1979-80  के  दौरान  में०  मोदी  रबर

 लिमिटेड  ने  4  लाख  संख्या  की  स्वीकृत  क्षमता  की  तुलना  में  गाड़ियों  के  7.64
 लाख  टायरों  ओर  टयूबों  का  उत्पादन  किया  इस  बारे  में  कम्पनी  को  कारण  बताओ

 नोटिस  जारी  किया  गया  था  और  उसकी  जांच  हुई  जांच  के  दौरान  यह  पाया  गया  कि
 अधिक  उत्पादन  उन्नत  दक्षता  और  संयंत्र  और  मशीनों  का  पूरी  तरह  उपयोग  करके
 किया  गया  था  न  कि  कोई  अतिरिक्त  मशीन  स्थापित  करके  |  साथ  फर्म  के  पास  2  लाख
 टायरों  की  अतिरिक्त  क्षमता  के  लिए  आशयपत्र  एल०  आई०  735(80),  दिनांक  6-12-80

 मोजूद  है  ।  मामले  की  जांच  की  गई  थी  और  ८-9-30  को  अधिसूचित  सरकारी  योजना  के
 लाइसेंस  में  दी  गई  उपक्रम  की  अतिरिक्त  अधिष्णापित  क्षमता  को  मोटर  गाड़ियों  के  टायरों

 ओर  ट्यूबों  क ेलिए  अलग-अलग  7.64  दशमलव  लाख  संख्या  पर  नियमित  और

 पुननिर्धारित  कर  दिया  गया  ।  अतिरिक्त  क्षमता  को  इस  शर्ते  पर  मियमित  किया  गया  था  कि  इस
 प्रकार  नियमित  की  गई  क्षमता  कम्पनी  को  स्वीकृत  किये  गये  आशय  पत्र  सं०  735  (80),
 दिनांक  6-12-1980  में  ही  सम्मिलित  समझी  जाए  ।
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 हिमाचल  प्रदेश  में  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान  को  शास्तायें

 2185.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पाराशर  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 हिमाचल  प्रदेश  के  ऊना  जिले  में  हमीरपुर  ओर  मेहतपुर  में  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान

 की  शाखाएं  ओलने  की  स्वीकृति  के  बारे  में  नवीनतम  स्थिति  क्‍या

 यह  मामला  कब  से  सरकार  के  विचाराधीन  है  तथा  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 स्वीकृति  मिलने  तथा  शाखाएं  खोलने  की  सम्भावित  तारीख  क्‍या

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  से

 1984  में  लघु  उद्योग  सेवा  सोलन  हिमाचल  प्रदेश  से  हिमाचल  प्रदेश  के  ऊना  जिले  में

 मेहतपुर  में  एक  विस्तार  केन्द्र  और  हमीरपुर  में  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान  की  एक  शाखा  खोलने
 के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  इन  प्रस्तावों  की  अभी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 नये  टेलीफोन  केन्द्रों  की  स्थापना

 2186.  चोधरी  अस्तर  हसम  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बड़े  शहरों  तथा  कस्बों  में  प्रतीक्षा  सूचियों  के निपटान  के  लिए  देश  में  और
 अधिक  टेलीफोन  केन्द्रों  की  स्थापता  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है  और  इन्हें  किन  स्थानों  पर  स्थापित  करने  का
 विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  रास  निवास  और  योजना  अवधि  के
 दोरान  11  लाख  सीधी  एक्सचेंज  लाइनें  जोड़े  आन  का  प्रस्ताव  यह  वृद्धि  नए  एक्सचेनन्‍्ज  खोलकर
 तथा  मौजूदा  एक्सचेन्जों  का  विस्तार  की  जानी  है  ।  योजना  आयोग  द्वारा  आबंटित  वास्तविक
 वाधिक  धनराशि  के  आधार  पर  प्रतिवर्ष  जोड़ी  जाने  बाली  नई  लाइनों  के  बारे  में  लक्ष्य  निर्धारित
 किये  जाते  छोटे  आकार  के  एक्सचेन्ज  25  लाइनों  के  और  बड़े  आकार  के  एक्सचेनज  10,000
 लाइनों  से  अधिक  की  क्षमता  के  होते  इसे  देखते  हुए  इस  समय  योजना  अवधि  के  लिए  समूचे
 देश  में  कुल  संख्या  निर्धारित  कर  पाना  संभव  नहीं  है  ।

 भारत  ज्रेक्स  एण्ड  वालूज  सलदूर  संघ  का  अम्याजेदन

 87.  श्री  हस्मान  भोल्लाह
 :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  भारत  ब्रेक्स  एण्ड  वाल्वज  मजदूर  ट्रीक  कलकत्ता
 से  दिनांक  19  1985  का  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और
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 उक्त  अभ्यावेदन  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 अभ्यावेदन  में  भारत  अ्रक्स  एण्ड  वाल्वज  लिमिटेड  की  संयंत्र  क्षमता  की  अध्ययन

 यूनियन  को  मांगों  जेसे  एल०  टी०  सी०  सी०  ए०  तथा  अन्य  मामलों  पर  एक
 संक्षिप्त  नोट  दिया  गया  है  |

 और  इस  अभ्यावेदन  की  जांच  की  गई  है  और  यह  पाया  गया  है  कि  संयंत्र  की

 क्षमता  के  उपयोग  के  लिए  प्रस्ताव  वास्तविक  आंकड़ों  पर  आधारित  नहीं  है  और  इसका  वतंमान
 बाजार  उत्पादन  तथा  अब  की  उत्पादकता  उपलब्धि  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 जहां  तक  एल०  टी०  सी०  सी०  ए०  तथा  एच०  आर०  ए०  प्रदान  किये  जाने  हेतु  यूनियन  की

 विभिन्‍न  मांगों  का  सम्बन्ध  है  इस  समय  कम्पनी  की  वतंमान  वित्तीय  स्थिति  इन  मदों  पर

 रिक्त  व्यय  की  अनुमति  नहीं  देती  प्रबन्धकों  ने  यूनियन  को  सूचना  दे  दी  है  ।

 भवानो  जिला  कलांहड़ि  सें  सब  डिबीजनल  आफिस  खोलना

 88.  भरी  जगन्नाथ  पटमायक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किसी  स्थान  विशेष  के  सबडियवीजन  आफिस  खोलने  के  लिए  क्या
 दण्ड  हैं

 क्‍या  भवानी  जिला  कलांहडि  में  सब  डिबीजनल  आफिस

 खोलना  युक्‍क्तिसंगत  और

 यदि  त्ये  क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  क्षेत्र  के  पिछड़ेपन  को  देखते  हुए  भवानी

 पट्टन  में  एक  सब  डिबीजनल  आफिस  खोलने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  एक  उप  मण्डल  कार्यालय
 स्थापित  करने  संबंधी  मानदण्ड  संलग्न  वित्ररण  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  जी  नहीं  ।

 विवरण

 उप  मण्डल  कार्यालय  के  लिए  मानदण्ड

 यदि  संरेन्द्रित  प्रणाली  में  कुल  कार्यभार  .65  अर्थात  4420  हो  जाता  है  तो  एक
 उप  मण्डल  अधिकारी  के  पद  की  मंजूरी  दे  दी  जाएगी  ।  कार्यंभा गर  सभी  परिसंपत्तियों  के लिए  नीचे

 दिए  गए  सहकारी  कारणों  के  अनुसार  परिकलित  किया  जाता  है

 क्रम  से०  परिसम्पत्तियां  स्केल  यूनिट

 )....  बअहाखत्र...*

 (i  एक्सचेंजों  में  डीईएल  0.8

 (7)  ईसी  सहित  पीवीएक्स/पीबीएक्स
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 99  एक्सटेंशन  अथवा  कम  10

 100  तथा  अधिक  40

 (४४)  सभी  किस्म  के  एक्सटेंशन  0.3

 (५)  टेलेक्स  उपभोक्ता  15

 हे
 किराये  पर  अथवा  विभागीय

 टी०  वी०  परिपथ  15  प्रति  परिपण

 (५)  कैरियर/रिपीटर/बीएफटी  प्रणालियां  65

 प्रति  चैनल  5

 सी०  टी०  ओ०  40  प्रति  कार्यालय

 डी०  टी०  ओ०  20  प्रति  कार्यालय

 एनईलाइन/प्राइवेट  बायर/एलडीपीसीओएस  4  प्रति  कार्यालय

 (ix)  जूनियर  इंजीनियर  सहित  बाह्य  संयंत्र  5

 (»)  जूनियर  इंजीनियर  15

 भोतरी  संयंत्र  ह

 एक्सचेंज  जिनकी  निम्भ  सज्जित  क्षमता  हो  ।  हर

 (i)  1000-1999
 लाइन  1100

 (४)  200-2999  ला/इन  1675

 (iii)  3000-4999  लाइन  3300

 (iv)  5000  तथा  अधिक  5500

 (५)  बिशेष  सेवा  पोजीशन  15  प्रति  पोजीशन

 एसएलमओडी/एमएलओडी/एलटीडी  2  प्रति  सकिद

 टेलेक्स  एक्सचेंज  240  प्रति  एक्सचेंज

 टेलेक्स  चालू  कनैक्शन  4  प्रति  चालू  कनैक्शन

 (viii)  जूनियर  इंजीनियरों  सहित  भीतरी  संयंत्रों  के

 लिए  स्वीकृत  स्टाफ  8

 (४)  जूनियर  इंजीनियर  15
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 ट्रंक  संयंत्र

 निम्न  सहित  ट्रंक  एक्सचेंज

 (i)  10-15  परियात  संचालन  पोजीशन

 प्रति  जावक  पोजीशन

 प्रति  आवक/सीआईटी  पोजीशन

 (ii)  16  अथवा  अधिक  परियात  संचालन  पोजीशन

 प्रति  जाबक  पोजीशन

 प्रति  आवक  पोजीशन

 (iii)  उक्त  से  संबंधित  रिकार्ड  इंक्वायरी  पोजीशन

 (४४)  जूनियर  इंजीनियर  सहित  ट्रूंक  संयंत्र

 (५)  जूनियर  इंजीनियर

 संकेन्द्रित  प्रणाली  में  अन्य  जो
 उक्त  मदों  में  समाविष्ट  नहीं  हो  सकी  ।

 (1)  एक्सचेंज  100-4999

 रियायतें

 (1)  दुष्कर  भूभाग  के  लिए
 क्र अर्थात  भारत  सरकार  द्वारा  माने  गए

 r  भ्रश्याग
 दुष्कर

 7

 (४)  क्रासबार  प्रणालियां

 (2)  टीएएक्स  टमिनिशन  :

 (i)  एक  समान  प्रति  एक्सचेंज

 (ii)  प्रति  परिषण

 (11)  स्टाफ  का  प्रति  ब्यक्ति

 लिखित  उत्तर

 500  प्रति  एक्सचेंज

 150

 100

 700

 125

 उक्त  यूनिट  (i)
 तथा  (i)  (४),

 (४)  (iv)  पर

 25%

 उक्त  क  में  यूनिटों  पर

 15%

 समान  जाटो  एक्सचेंजों

 के  बदले

 3  यूनिट

 8  यूबिट

 आबाश  क्षेत्र  को  उद्योग  वेः  रुप  में  मान्यता  देने  का  प्रस्ताव

 क्री  जो०  एम०  बनातथाला  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आवडस  क्षेत्र  में  रोजगार  के  अवसरों  की  भारी  संभावनाओं  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  तथा  भवन  सामग्री  के  निर्णाण  में  बढ्धि  करने  ने  लिए  सरकार  का  विचार  आवास  क्षेत्र  को

 उद्योग  के  रूप  में  मान्यता  देने  का  है  ;
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 न्न्जि-++

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राय  संत्री  एम०  :  से

 सीय  काये  को  उद्योग  मामने  संबंधी  प्रस्ताव  को  नगर  विकास  मंत्रालय  द्वारा  अभी  अन्तिम  रूप

 दिया  जाना  है  ।

 खाता  पकाने  की  गेस  के  सिलेंडरों  का  उत्पादन

 2190.  भरी  संयध्  ससुदल  हुसेन  :  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्री  खाना  पकाने  की  गैस

 के  सिलेंडरों  के  उत्पादम  के  बारे  में  23  अप्र  1985  के  अ्रतारांकित  प्रश्न  संछया  4133  के  उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उपयुक्त  उत्तर  में  उल्लिखित  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेंडरों  को  650  निर्माण

 यूनिटों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 उनमें  से  कितनी  यूनिटें  सिलेंडरों  का  मिर्माण  कर  रही  हैं  और  उनका  राज्य-वार
 ब्यौरा  क्‍या  और

 सिलेंडरों  का  अब  तक  निर्माण  न  करने  वाली  अन्य  यूमिटों  के  संबंध  में  क्‍या  निर्णय
 लिया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  होखर  ।  आज
 की  तारीख  में  बेध  डी०  जी०  टी०  डी०  पंजीकरणधारी  एल  पी  जो  सिलिडर  मिर्माता  यूमिटों  का
 राज्यवार  ब्यौरा  नीचे  दिया  जा  रहा  है  ।

 भारप्र  प्रदेश  24

 हरियाणा  125

 कर्नाटक  23

 केरला  6

 पंजाब  26

 राजस्थान  40

 हिमाचल  प्रदेश  37

 गुजरात  32

 बिहार  15

 जम्मू-कश्मीर  3

 दादर  नगर  हवेली  1

 प्रध्य  प्रदेश  39

 महाराष्ट्र
 .  38
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 उड़ीसा  16

 तमिलनाडू्‌  22

 उत्तर  प्रदेश  127

 पाण्डेचेरी  14

 पश्चिम  बंगाल  26

 असम  .

 गोआ  4

 दिल्ली

 वतंमान  में  53  एल  पी  जी  सिलिंडर  सिर्माता  यूनिटों  का  शाज्यवार  ब्योरा  नीचे  दिया
 जा  रहा

 भआान्प्र  प्रदेश  12

 बिहार

 गुणरात  3

 दिल्ली

 हरियाणा  5

 जम्मू-कश्मीर  1

 कर्नाटक  5

 मध्य  प्रदेश  2

 महाराष्ट्र
 5

 उड़ीसा  2

 पंजाब  2

 राजस्थान  3

 तमिलताडू  3

 उत्तर  प्रदेश  6

 पंश्चिम  बंगाल  2

 53

 सिलिडर  प्राप्त  करने  के  लिए  समय-समय  पर  तैयार  नीति  के  तहत  वांछित  अनुमति
 प्राप्त  यूतिों  को  तेल  उद्योग  कायदिश  देगा  ।
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 मिनी  --  तन 5 में और अधिक पन  रा

 क्वेरल  में  और  अधिक  पन  बिजली  परियोजनाओं  की  स्थापना

 2191.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचचलन  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्षुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  ताप  या  पन-बिजली  परियोजनाओं  की  स्थापना  के

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  मंजूरी  के  लिए  पड़े  हुए  यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या

 हैं  तथा  इन  परियोजनाओं  को  किन-किन  स्थानों  पर  लगाए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  1985-86  के  दौरान  किसी  ताप  और  पन-बिजली  परियोजना

 को  मंजूरी  दे  दी  है  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  केरल  में  सघन  जल-मार्गों  को  ध्यान  में  रखते  इस  क्षेत्र  में  अधिक  जल-विद्यूत

 परियोजनाएं  स्थापित  किए  जाने  के  बारे  में  विचार  कियां  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  केरल  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 है  ओर  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 अर्जा  मंत्री  बसन्त  :  देश  की  वे  जल  विद्युत  और  ताप  विद्युत

 घोजनाएं  जिनके  लिए  योजना  आयोग  से  निवेश  सम्बन्धी  अनुमोदन  की  प्रतीक्षा  संलग्न

 एक  में  दी  गई  हैं  ।

 1985-86  के  दौरान  तीन  ताप  विद्यूत  और  15  जल  विद्यूत  परियोजनाएं

 अनुमोदित  की  गई  ।  ब्यौरा  संलष्स  विवरण-दो  में  दिया  गया  है  ।

 केरल  में  और  जल  क्थि,त  परियोजनाएਂ  स्थापित  करने  के  किसी  भी  प्रस्ताव

 केन्द्रीय  विद्यूत  प्राधिकरण  द्वारा  तकनीकी  आशिक  स्वीकृति  की  दृष्टि  से  मूल्यांकल  किया

 केरल  की  निम्नलिखित  जल  विद्यूत  स्कीमों  का  इस  समय  केन्द्रीय  विद्यूत

 केन्द्रीय  जल  आयोग  में  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  :

 1.  चालाकुड्डी  चरण-दो  2  ><  40  मेगावाट  चरण-एक

 2X  60  मेगावाट  चरण-दो

 2.  पाल्लीवासल  4  9<  60  मेगावाट

 जिन  परियोजनाओं  में  भन्‍्तर्राज्यीय  पहलू  निहित  है  भोर  जिनकी  परियोजना  रिपोर्ट

 संशोधित  की  जानी  अपेक्षित  है  उन  परियोजनाओरों  को  उपर्युक्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया

 विवरण-एक

 वे  परियोजनाएं  जिनके  लिए  योजना  आयोग  के  निवेश  संबंधी  अमुमोदिन  की  प्रतीक्षा  है
 —  पका  ाारा०-काक  मय  कं

 क्र/सं०_  स्कीम  का  नाम  क्षमता
 oO  कु >>  -  ....  >>

 2 प्र 3 उसी क्षेत्र रन जम्मू और कदसीर पहलगांव जल बिद्यूत 3 44
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 2
 |

 3

 2.  जम्मू  ओर  कश्मीर  में  डीजल  स्कीम  (2  2८  20  40

 पंजाब

 3.  गुरू  नानक  देव  ताप  विद्युत  विस्तार  भटिण्डा  (2210  420

 शाजस्थान

 4.  पालना  लिग्नाइट  ताप  विद्युत  केन्द्र  (2  x  60  120

 5.  राजस्थान  में  सिनो/माइक्रों  जल  विद्युत  स्कोमें

 माही  1  (2.4  0.80

 बिरसालपुर  (1  »<.75

 (।  X:25  25  1.35

 (1  »<  .35

 इटावा  (1X.5  0.50

 जालूवाला  (1X  »<.09  मेगावाट  )  0.09

 आर०  एम०  सी०  (1  »<.06  0.06

 नछता  (1  ><.175  0.75

 उत्तर  प्रदेद्ा

 6.  श्रीनगर  जल  विद्यूत  स्कीम  (4  »<  50  200.00

 |.  पाला  मानेरी  जल  विद्युत  स्कीम  (3  x  47.5  142.50

 8.  खारा  जल  विद्यूत  स्कीम  (3 X 24  72.00

 9.  ऊचाहार  विस्तार  (2 x  210)  420.00

 10.  राजघाट  जल  विद्यू  त  स्कीम  म०  प्र०/उ०  प्र०  (3  45

 11.  सोबला  जल  विद्युत  स्कीम  (3  x 2  6

 पश्चिमो  क्षेत्र

 गुजरात

 1.  गांधी  नगर  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  210

 2,  कच्छ  लिग्नाइट  विस्तार  70

 3.  पानम  नहर  तल  बिजली  घर
 .

 2

 4.  उत्राण  ताप  विद्यू.त  केन्द्र  120

 प्रतिष्भापन  यूनिट
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 मध्य  प्रदेश

 1.  ताया  बांया  तट  नहर  जल  विद्युत  परियोजना  12

 2.  भीमगढ़  मिनी  जल  विद्युत  परियोजना  2.4

 महाराष्ट्र

 1..  उरण  गैस  टरबाइन  केन्द्र  में  1  /  120  मेगावाट  120

 अवशेष  ऊष्मा  रिकवरी  यूनिटों  की  स्थापना

 दक्षिणी  क्षेत्र

 ताप  विद्युत

 1.  उत्तरीं  मद्रास  ताप  विद्युत  केन्द्र  (3१८  210  तमिलनाडु  630

 जल  विद्युत

 1.  शरावती  टेल  रेस  (4  »  60  कर्नाटक  240

 मदूर  ब्रांच  नहर  (1X  »<  1.5  कर्नाटक  1.5

 3.  पयानकुट्टी  (2X  120)  मेगावाट)--केरल  240

 4.  मुबातुपूझा  (1  ><  6)  6.0

 $.  चिमोनी  (1  x  2.5  मेगावांट)--कैरल  2.5

 6.  काकाटैया  नहर  के  पर  मिनी  जल  विद्यू त  केद्ग  प्रदेश

 (1)  और  7  वें  मील  पर  (4  ५८475  1.9

 (2)  12  वें  मील  पर  (3  2<  270  0.81

 (3)  14  बथें  मील  पर  (5  x  300  1.5

 (4)  16  वें  मील  पर  (4x 410  1.64

 (5)  9  में  10  वें  मील  पर  (4  »
 335  1.44

 (6)  25  वें  मील  पर  (3  x  100  0.30

 पूर्वो  क्षेत्र

 उड़ीसा

 1:  इब  घाटी  ताप  विद्युत  केन्द्र  (4१८  210  840

 पश्चिम  अंगाल

 1.  बक्रेश्वर  ताप  विद्युत  केन्द्र  (3x 210  630
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 1.  2  3

 उसर-पूर्वो  क्षेत्र

 ताप  विद्युत

 1.  लक  वा  अवशेष  ऊष्मा  (1X22  22  मेगावाट)--असम  22

 2.  टागो  जल  विद्युत  परियोजना  (3  »<  1.5  4.5

 3.  लीमाखोग  चरण-तीन  (2  x  500  किलोवाट)--मणीपुर  1.0

 4.  थौबल  जल  विद्युत  परियोजना  (3  2८  2.5  मणीपुर  7.5

 5.  रंगानदी  जल  विद्युत  परियोजना  (3  x  135  405.0
 अरूणाचल  प्रदेश  परिषद

 6.  अपर  असम  (2  »<7  »<८  40  में  लकवा  और  560.0

 काठलगुड़ी  में  गैस  पर  आधारित  ताप  विद्युत  संयंत्र
 अमर  कि  कलम  ककिकि  कक नकल  की नकल  नकल  कली  न  वन  कक

 विवरण-दो

 1985-86  5-86  के  दौरान  अनुमोदित  ताप  विद्यूत/जल  विद्युत  परियोजनाएं
 क......नलंवल लक  पा  या एपपयपयययाय

 क्रम  स्कीम  का  नाम  राज्य  क्षमता

 2  3  4

 ताप  बिद्युत  ०

 1.  तृतीकोरिन  ता  केन्द्र

 2.  नायथे  मद्रास  केन्द्र

 रूप  में

 3.  कहलगांव  केन्द्र

 जल  विद्युत

 1.  ककतिया  नहर  जल  विद्युत  परियोजना

 2.  नागार्जुनसागर  जल  विद्युत  परियोजना

 दायां  तट  नहर  तीसरी  यूनिट

 3.  योगेश्वर  भिनी/जल
 विद्युत  परियोजना

 4.  डालिमा  जल  विद्युत  परियोजना

 5.  तीस्ता  नहर  जल  विद्युत  परियोजना

 तमिलमाडु  22210

 तमिलनाडु  3>८210

 बिहार  42८210

 आम्ध्र  प्रदेश  30.5

 आसन्ध्र  प्रदेश  1X30  30

 महाराष्ट्र  1X  ८  0.075

 असम  2x2

 पश्चिम  बंगाल  99८  7.5

 49
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 6.  रोगनीचू  जल  विद्युत  परियोजना  सिक्किम  $9<0.5

 7.  सूर्य  जल  विद्युत  महाराष्ट्र  12  5

 8.  मानिकडोह  जल  विद्यृत  परियोजना  महाराष्ट्र  126  6

 9.  कन्हार  जल  विद्यृत  परियोजना  महाराष्ट्र  126  4

 10.  धाम  जल  विद्युत  परियोजना
 महाराष्ट्र  2x1

 11.  रेंगाली  चरण-दो  जल  विद्यृत  परियोजना  उड़ीसा  32९50

 12.  मोरण्ड  जल  विद्युत  परियोजना  मध्य  प्रदेश  2X0.5

 13.  मालमपुझा  जल  विद्युत  परियोजना  केरल  12  2  2.5

 14.  मवु  पट्टी  जल  विद्युत  परियोजना  केरल  1X2

 15.  डिमभे  जल  विद्युत  परियोजना  महाराष्ट्र  1X5
 —  कली  न बल

 महाराष्ट्र  राज्य  में  और  सीधी  एक्सचेंज  लाईनें  तथा  लम्बी  व्री हाराष्ट्र  दू
 के  सावंजनिक  टेलीफोन

 श्री  आर०  एम०  भोगे  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  दूरसंचार  विभाग  की  सीधी  एक्सचेंज  लाइनों

 तथा  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोनों  में  कुछ  और  वुद्धि  करने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  विशेष  रूप  से  महाराष्ट्र  राज्य  के  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास  और  जी

 योजना  आयोग  से  जितने  आवंटन  की  वसा  है  उसमें  दूरसंचार  विभाग  की  देश  में  1]  लाख

 सीधी  एक्सचेंज  लाइनें  तथा  9,000  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  प्रदान

 करने  की  योजना  है  महाराष्ट्र  राज्य  में  1.25  लाख  तथा  950  लम्बी  दूरी  के

 जनिक  टेलीफोन  सुलभ  कराए  जाने  की  संभावना  इन  आंकड़ो  में  बम्बई  और  पुणे  टेलीफोन  जिले

 शामिल  नहीं  यहां  क्रमशः  1.12  लाख  तथा  0.12  लाख  लाइनें  प्रदान  किए  जाने  की

 आशा

 गुड़गांथ  में  एल०  पो०  जी०  एजेंटों  द्वारा  कदाजार

 2193.  भरी  सानवेसत्र  सिह  :  क्‍या  पेट्रोलिपसम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  एजेंटों  को  निर्देश  दिये  हैं  कि उपभोक्ताओं  को  दूसरा
 गैस  सिलेंडर  दिया
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 यदि  तो

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गुड़गांव  के  जी  एजेंट  उपभोक्ताओं  को

 दूसरा  सिलेंडर  नहीं  दे  रहे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  उनके  विरूद्ध  क्‍या  कायंवाही  करने  का  _
 विचार

 (=)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  गुड़गांव  में  एजेंट  सप्ताहों  तक  गैस  सप्लाई  नहीं
 करते  हैं  और  यह  आरोप  है  कि  व  अनधिकृत  उपभोक्ताओं  को  ऊचे  दामों  पर  गेस  सिलेंडर  बेच
 देते  भोर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  की  जांच  कराने  का  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्रशशर  और
 सरकार  उपभोक्ताओं  को  दूसरा  सिलिण्डर  उदारतापूर्वक  जारी  करने  के  लिए  तेल  विपणन

 कम्पनियों  को  समय-समय  पर  सलाह  देती  रही  है  |  वशततें  कि  कोई  कार्यचालन  समस्या  न  तेल
 उद्योग  ऐसे  सिलिण्डर  जारी  करता  रहा

 और  गुड़गांवा  में  सिलिण्डरों  में  टाइप  के  उपस्कर  लगे  हैं  ।
 पिन  टाइप  में  बदलने  का  काम  जनवरी  1986  में  आरम्भ  हो  गया  है  ।  बदलने  का  काम  पूरा  होने
 के  बाद  जारी  करने  का  काम  आरम्भ  किया  जाएगा  ।

 हु

 सर्दियों  के  मौसम  में  अधिकतम  मांग  को  पूरा  करने  में  देरी  कार्यचालनात्मक  भौर
 !  अड़चनों  के  कारण परिवहन  की

 वितरक  द्वारा  अनधिकृत  उपभोक्ताओं  को  ऊ'नी  कीमसों  पर  रिफिल  सप्लाई  करने  के  संबंध
 में  कोई  विशिष्ट  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोयले  को  सांग  और  पूति

 2194.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कोयले  के  उत्पादन  का  क्‍या  लक्ष्य

 क्या  लक्ष्य  पूर्ण  रूप  से  प्राप्त  कर  लिया  गया  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  लक्ष्य  क्या  और

 मांग  और  पूर्ति  में  अन्तर  कितना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  समाप्ति  वर्ष

 अर्थात  1984-85  के  लिए  कोयला  उत्पादन  का  लक्ष्य  152  मि०  टन  कच्चे  कोयले  का  इस
 बर्ष  वास्तविक  उत्पादन  147.45  मि०  टन  हुआ  ।  कोयला  उत्पादन  में  यह  थोड़ी  कमी  निम्नलिखित

 कारणों  से  हुई  :

 49
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 (1)  भूमि  अर्जन  में  कठिनाइयां  जिनके  साथ  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्याएं  जुड़ी  हैं  ।

 (2)  खनन  उपकरणों  में  प्रमुख  सामानों
 का

 समय  पर  उपलब्ध  नहीं

 (3)  अपर्याप्त  और  अविश्वसनीय  बिजली

 (4)  भराई  पदार्थों  की  कमी  ।

 और  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  ने  सातवीं  योजना  के  समाप्ति  वर्ष

 1989-90  के  लिए  237  मि०  टन  कच्चे  कोयले  की  मांग  का  अनुमोदन  किया  इस  मांग  को

 पूरा  करने  के  उसी  वर्ष  226  मि०  टन  कच्चे  कोयले  के  उत्पादन  लक्ष्य
 का  अनुमोदन  किया

 गया  मांग  और  उत्पादन  के  बीच  की  कमी  को  स्टाक  से  कोयला  निकाल  कर  ओर

 कोयले  का  आयात  करके  पूरा  किया

 तम्बाक्‌  कंपनियों  का  राष्ट्रीयकरण

 2195.  श्री  सी०  सम्बु  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :  ५

 क्‍या  तम्बाकू  उत्पादकों  ओर  कामगारों  को  दलालों  ओर  निजी  व्यापारियों  के  चुंगल
 से  बचाने  के  लिए  तम्बाक्‌  कंपनियों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाण  में  राज्य  मंत्री  एम०  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 उड़ीसा  में  तेल  को  श्लोज  का  कार्स

 2196.  डा०  कृपा  सिन्धु  भोई  .  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयल  इंडिया  ने  तेल  ओर  गँस  का  पता  लगाने  के  लिए  उड़ीसा  में  कुछ  क्षेत्रों  का
 चयन  किया

 यदि  तो  उसका  जिलावार  ब्योरा  क्‍या  और

 सर्वेक्षण  कार्य  में  वहां  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  और  डिलिंग  का्यं  कब  तक  आरम्भ
 होने  की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चल  धोलर  :

 अस्थायी  तौर  पर  सातबों  योजना  के  दोरान  8  खनन  योग्य  स्थानों  को  अन्वेषण  खनन
 के  लिए  चुना  गया  ये  स्थान  कटक  तथा  वालासौर  जिलों  में  स्थित  हैं  ।
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 a कअभभ  रयन  ++

 उड़ीसा  के  तटवर्ती  क्षेत्रों
 में

 नवम्बर  1981  से  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  आरम्भ  किए  गये  ।

 दो  कन्टेक्ट  क्यू  द्वारा  लगभग  3800  लाइन  कि०मी०  का  सर्वेक्षण  किया  गया  तथा  यह  सितम्बर

 1984  तक  पूरा
 कर  लिया  गया  ।  ओ  आई  एल  के  भू-विज्ञानिकों  ने  भूकम्पीय  आंकड़ों  का  संसाधन

 किया  तथा  उनकी  व्याख्या  की  और  विभिन्‍न  संभावनापूर्ण  स्थानों  को  चुना  गया  ।  जून-जुलाई  1986

 से  आरम्भ  सातवीं  योजना  की  अवधि  में  8  अन्वेषण  क्‌  ए  खोदने  की  योजना  है  ।

 ]

 ईस्टर्न  कोलफोल्ड्स  लिमिटेड  के  कार्यकरण  के  बारे  में  चारो  समिति  का  प्रतियेदन

 2197.  डा०  ए०  के०  पढेल  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ईसटने  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  के  कार्यकरण  में  सुधार  कोयले  के  भंडारों
 का  वाणिज्यिक  दोहन  तथा  कोयले  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  गठित  चारी  समिति  ने

 1985  में  अपनी  सिफारिशें  प्रस्सुत  की  और

 यदि  तो  इन  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  प्रत्येक  सिफारिश  के  बारे  में
 सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  और  अप्र  1985  में  एक  समिति  गठित  की

 गई  थी  जिसके  अध्यक्ष  श्री  के०एस०आर०  परामशंदाता  और  कोयला  विभाग  के  भूतपूर्व  सचिव
 इस  समिति  का  गठन  इस  दृष्टि  से  किया  गया  था  कि  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  को  परेशान  कर

 रही  विभिन्‍न  समस्याओं  का  पता  लगाने  और  इन  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  उपचारी

 उपाय  ज्ञात  करने  के  लिए  कंपनी  के  क्रिया-कलापों  का  गहन  अध्ययन  किया  जा  सके  ताकि  कम्पनी

 विभिनन  क्षेत्रों  में  अपने  मुख्य  लक्ष्य  प्राप्त  कर  यह  क्षेत्र  हैं  अपने  अधिकार-क्षेत्र  में  कोयले  के

 भंडारों  का  वेशानिक  कोयला  उत्पादन  में  वृद्धि  और  विकास  तथा  कल्याण  कार्यो  के  लिए
 अन्य  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  ।  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  1985  में  प्रस्तुत  कर  दी  है
 आर  इसकी  जांच  की  जा  रही  है  |

 ]
 मेजिया  में  ताप  विद्युत  संयत्र

 2198.  क्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  प्रस्तावित  मेजिया  में  600  मेगावाट  शक्ति  के  ताप

 विद्युत  संयंत्र  का  कार्य  रोक  दिया  गया  और

 हसके  मार्ग  में  आने  बाली  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये
 गये  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसम्त  ओर  वन  संरक्षण  अधिनियम  के  अन्‍्तगंत

 स्वीकृति  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद  जिसे  शीघ्र  प्राप्त  करने  के  लिए  कार्यवाद्यो  की  जा  रही
 मेजिया  में  ताप  विद्युत  परियोजज़ा  के  क्रिपान्वयन  का  कार्य  शुरू  किया
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 ]
 उत्तर  प्रदेद्ा  में  नए  टेलीफोन  कनेक्दानों  को  प्रतीक्षा  सूचो

 2199.  श्री  जगस्ताथ  प्रसाद  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  टेलीफोन  कनेकक्‍्शनों  के  लिए  इस  समय  प्रतीक्षा  सून्री  में  कितने

 व्यक्ति

 उन्हें  शीघ्र  टेलीफोन  देने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  किन-किन  स्थानों  पर  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित

 किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ओर  प्रत्येक  प्रस्तावित  केन्द्र  की  संभावित  क्षमता  क्‍या  होगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्री  राम  निवास  :  उत्तर  प्रदेश  में

 31.1.1986  को  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  प्रतीक्षासूची  में  दज  आवेदनों  की  संख्या  39,525  थी  ।

 इनमें  से  अधिकांश  को  7  वीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  टेलीफोन  कनेक्शन

 देने  क ेलिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।  यह  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निभंर

 कुछ  बड़े  स्थानों  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित

 करने  या  उनका  विस्तार  करके  उनकी  कुल  क्षमता  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  वै  इस  प्रकार  हैं  :

 1.  आगरा  -+  5,000  लाहनें

 2.  इलाहाबाद  5,000  लाईइनें

 3.  कानपुर  =16,000  लाइनें

 4.  लखनऊ  =17,000  लाइनें

 5.  मेरठ  =6,000  लाहईनें

 6.  मसूरी  =1,500  लाइनें

 7.  नौएडा  ==4,000  लाइनें

 8.  बाराणसी  = 5,600  लाइनें

 ]
 बोस्‍्जे  डाइंग  एण्ड  समंन्युफंक्थरिंग  लिसिटेड  हारा

 डो०  एस०  टी०  संयंत्र  का  आयात

 2200.  भ्री  नरेद्द  चन्द्र  खतुब दो  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बाम्बे  डाइईंग  एण्ड  मैन्युफैक्चरिंग  लिमिटेड  के  उसके  द्वारा
 आयात  किए  गए  डी०  एम०  टी०  संयंत्र  की  कार्य  अवधि  के  बारे  में  सरकार  को  गुमराह  करने  के
 कारण  उसके  विरुद्ध  जांच  के  आदेश  दिये  हैं  और

 यदि  तो  सरकार  तथ्यों  का  पता  लगाने  में  कहां  तक  सफल  रही  है  ?
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 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मृत्री  आर०  के०  जयचस्त्र  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नटों  उठता  ।

 खाना  पकाने  को  गेस  सिलेंडरों  में  खराब  वाशरों  की  शिकायतें

 2201  श्री  विजय  एन०  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  ।

 क्‍या  सरकार  को  खाना  पकाने  की  गेंस  के  उपभोक्ताओं  को  गैस  सिलेण्डरों  में  खराब

 रबड़  वाशर  होने  के  कारण  उन्हें  होने  वाले  खतरों  ओर  असुविधाओं  के  बारे  में  बड़ी  संख्या  में
 शिकायतें  मिलने  की  जानकारी

 क्‍या  सरकार  को  खाना  पकाने  की  गंस  सिलेण्डरों  के  वितरकों  की  इन  शिकायतों  की

 जानकारी  भी  है  कि  उन्हें  प्राप्त  होने  वाले  400  सिलेण्डरों  की  खेप  में  50  से  अधिक  सिलेण्डरों  में

 या  तो  बाशर  होता  ही  नहीं  है  या  खराब  वाशर  होती  और

 यदि  तो  खाना  पकाने  की  गैस  सिलेण्डरों  में  खराब  रबड़  वाशरों  के  प्रयोग  से

 होने  वाले  खतरे  को  कम  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विघार  है  ?
 ह

 वेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेलर  :  तेल

 कम्पनियों  को  अपने  कार्य  व्यापार  के  दौरान  एल०  पी०  जी०  सिलिंडरों  में  खराव  वाशरों  के  होने  की

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 इस  प्रकार  के  मामलों  का  प्रतिशत  नगण्य  है  ।

 सभी  भरण  संयंत्रों  में  भरे  हुए  सभी  सिलिडरों  की  जांच  कंपेक्ट  वाल्व  टैस्टर  से  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  की  जाती  है  कि  रबड़  के  वाशर  हैं  और  वे  ठीक  तरह  से  कार्य  कर  रहे

 हैं  ।  डीलरों  को  निर्देश  हैं  कि
 वे  उपभोक्ता  को  सिलिडर  देने  से  पूर्व  रवर  वाशरों  की  जांच

 करें  ।

 कोयम्बट्र  में  रेसकोर्स  में  टलोफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  लिए
 अपेक्षित  भूमि  का  अधिप्रहण

 2202.  श्री  सी०  के०  कप्पुस्वासी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कोयम्बटूर  में  रेसको्स  में  टेलीफोन

 एक्सचेंज  के  लिए  बर्ष  1979  में  तमिलनाडु  सरकार  से  7.35  लाख  के  मूल्य  से  भूमि  अजित  की
 गइ

 (a)  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उक्त  राशि  का  भुगतान  राज्य  कोष  को  कर  दिया A

 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और
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 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उक्त  भूमि  का  कब्जा  लेने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  रास  निवास  :  )  जी  हां  ।

 और  :  राजस्व  प्राधिकारियों  को  उनकी  मांग  पर  7.53  लाख  रुपये  की

 राशि  का  भुगतान  किया  गया  था  ।

 राजस्व  कोयम्बतूर  ने  सूचित  किया  है  कि  तमिलनाडु  सरकार  ने  भूमि

 अधिग्रहण की  कारंवाई  समाप्त  करने  का  निर्णय  लिया  अतः  राज्य  सरकार  द्वारा  भूमि  का

 कब्जा  नहीं  दिया  गया  ।

 राज्यों  में  विधिक  सहायता  समितियां

 2203.  डा०  गोरी  शंकर  राजहंस  :  क्या  ब्िधि  ओर  म्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 -  करेंगे  कि  :

 भूमिहीन  आदिवासियों  को  विधिक  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  राज्य  स्तर  पर

 कितनी  विधिक  सहायता  समितियां  स्थापित  क  गई  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  ओर

 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  ये  समितियां  बिहार  में  अवेध  रूप  से  अन्तरित

 प्रादिवासियों  को  वापस  दिलाने  में  कहां  सफल  हुई  है  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  विधिक  सहायता

 स्कीम  कार्यान्‍्यवन  समिति  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  :--

 राज्य  विधिक  सहायता  और  बोर्ड  का  भूमिहीन  आदिवासियों  सहित
 जरूरतमंद  व्यक्तियों  विधिक  सहायता  देने  की  दृष्टि  प्रत्येक  राज्या  में  किया  गया

 सरकार  के  पास  इस  विषय  में  कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 समानान्तर  डाक  सेवा  चलाया  जाना

 2204.  आओ  मवन  पाण्डे  :  क्‍या  संचार  मंत्री  झह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अपर्याप्त  तथा  त्रुटिपूर्ण  डाक  वितरण  प्रणाली
 जो  इस  समय  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  असमर्थ  के  कारण  अनेक  स्थानों  पर
 अवैध  रूप  से  समानान्तर  डाक  प्रणाली  चलाई  जा  रही

 यदि  तो  कया  सरकार  का  इसे  रोकने  के  लिए  कोई  वेकल्पिक  प्रणाली  आरम्भ
 करने  अथवा  वतंमान  प्रणाली  में  सुधार  करने  का  विचार  और

 क्‍या  सरकार  को  ऐसे  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  कि  बतंमान  प्रणाली  के  संतोषजनक  न  होने
 के  कारण  पुरानी  वितरण  प्रणाली  जो  बतंमान  वितरण  प्रणाली  की  तुलना  में  अधिक  कार्यकुशल
 तो  आवश्यक  संसाधनों  के  साथ  पुनः  लागू  किया  जाए  ?  *
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  मिवास  :  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में

 समानान्तर डाक  सेवाएं  चल  रहीं  यह  फहना  सही  नहीं
 है  कि  अपर्याप्त और  दोषपूर्ण

 डाक  वितरण  प्रणाली  जो  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  असमर्थ  के फलस्वरूप  ये

 सेवाएँ  चल  रही  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पुरानी  वितरण  प्रणाली  को  पुनः  प्रारम्भ  करने  के  बारे  में  सुझाव  प्राप्त  हुए  इनकी
 जांच  की  गई  लेकिन  इन्हें  स्वीकार  नहीं  किथा  गया  क्योंकि  बतंमान  प्रणाली  संतोषजनक  ढंग  से  सेबा

 प्रदान  कर  रही  है  ।

 आयात  पर  आधारित  आधुनिकीकरण

 2205.  श्री  डो०  एन०  रेड्डी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  3

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आयात  पर  आधारित  वर्तमान  आधुनिकीकरण  देश  के  स्वदेशी

 और  विकासशील  उद्योग  के  हितों  के  विरुद्ध  कार्य  कर  रहा  और

 यदि  तो  क्या  विशेषरूप  से  सीमित  साधनों  ओर  विदेशी  मुद्रा  के  परिप्रक्ष्य  में
 |

 सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ? औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्रो एम० : प्रश्न ही नहीं उठता । प्रमुख शहरों में बेहतर टेलेक्स सेवाओं के लिए प्रावधान 2206. भरी श्रीकान्त दस नरसिहराज वाडियर : क्‍या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : ह क्‍या सरकार का बड़े शहरों में बेहतर संचार सुविधाएं विशेषकर टेलेक्स सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान यदि तो ये सुविधाएं किन-किन शहरों में प्रदान करने का प्रस्ताव इस योजना के तैयार करने तथा इन योजनाओं के कब तक प्रारम्भ करने की संभावना और तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है ? संचार मंत्रालय के राज्य मंत्रो राम निवास जी हां । कलकत्ता तथा मद्गास में इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंजों की व्यवस्था की गई इन एक्सचेंजों की अधवश्यकतानुसार विस्तार करने की योजना 55
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 गुवाहाटी  लखनऊ तथा  पुणे  में  भी  सदृश्य
 इलेक्ट्रानिक  टेलेक्स  एक्सचेंजों  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 जयपुर  तथा  गुवाहाटी  स्थित  एक्सचेंजों  में
 आयातित  इलेबट्रोनिक  टेलेब्स  उपस्कर  संस्थापित  किए  1986-87  में  इनके  संस्थापन  की
 योजना  चार  अन्य  स्थानों  पर  भी  7  वीं  योजना  के  दोरान  इलेक्ट्रोनिक  टेलेक्स  एक्सचेंज
 स्थापित  करने  की  योजना  है  ।

 योजना  संबंधी  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 मुख्य  नगरों  के  लिये  प्रस्तावित  इलेक्ट्रानिक  टेलेक्स  एक्सचेंज

 इलेक्ट्रानिक  टेलेक्स  क्षमता  का  बिस्तार

 स्थान  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  प्रस्तावित
 की  मौजूदा  क्षमता

 बंबई  8,500  लाइनें  7,000  लाइनें

 नई  दिल्ली  1264  ,,  2,000  ,,

 कलकत्ता  3,000  जे  2,500  है  8

 मद्रास  3,700  ,,  1,200  .,,

 नतपा+++
 स्थान  का  नाम  वर्तमान  ईलेक्ट्रो  मैकेनिकल  इलेक्ट्रोनिक  टेलेक्स  उपस्कर

 ॥  व  एक्सचेंज  क्षमता  सहित  प्रस्तावित  क्षमता

 1.  अहमदाबाद  500  लाइनें  2000  लाइनें

 2.  बेंगलूर  1100  ,,  2700  ,,
 3.  हैदराबाद  800  ,,  2000  ,,

 4.  एर्नाकुलम  500  ,,  1700  ,,

 5.  जयपुर  250  ,,  1050  ,,

 6.  गुवाहाटी  200  ,,  500  ,,

 7.  बड़ोदरा  400  ,,  700  ,,

 8.  चंडीगढ़  200  ,,  700  ,,

 9.  लखनऊ  200  ,,  500  ,,

 10.  पुणे  400  ,,  1000  ,,
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 खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेंडर  बनाने  वाले  संयंत्रों  की  क्षमता  का  उपयोग

 2207.  श्री  बनबारी  लाल  पुरोहित  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खाना  पकाने  को  गंस  के  सिलेण्डर  बनाने  वाले  सयंत्रों  को  क्षमता  का  उपयोग

 करने  के  लिए  कोई  उपाय  किये  जा  रहे

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  किये  गये  उपयोग  का  ब्योरा  क्या

 क्या  निर्माण  प्रक्रिया  के  इस  तरह  के  अधिक  उपयोग  से  सिलेण्डरों  के  सुरक्षित  होने  के

 पहलू  को  खतरा  पैदा  हो  रहा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  भोर  एल०
 पी०  जी०  सिलेन्डर  संयंत्रों  की  क्षमता  का  उपयोग  उनकी  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  तेल  कम्पनियों

 से  क्रयादेशों  की  प्राप्ति  पर  निर्भर  करता  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  क्योंकि  इस  देश  में  एल०  पी०  जी०  सिलेन्डरों  के

 निर्माण  की  क्षमता  आवश्यकताओं  से  काफी  अधिक  है  ।

 का लाना  बनाने  को  गेस  के  सिलेंटरों  की  आवश्यकता/उत्पादन

 2208.  भ्री  जी०  एस०  यसवाराज  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेण्डरों  की  बतंमान  आवश्यकता  क्‍या

 सरकार  के  स्वामित्व  वाली  दाना  बनाने  की  गैस  के  सिलेण्डरों  का  निर्माण  करने

 वाली  कम्पनियों  की  निर्माण  क्षमता  क्या

 क्‍या  देश  की  वतंमान  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  खाना  बनाने  की  गैस  के

 सिलेंडरों  का  भायात  करने  की  कोई  आवश्यकता

 क्‍या  खाना  बनाने  दी  गैस  के  सिलेण्डरों  का  निर्माण  करने  वाली  गैर-सरकारी  यूनिटों
 से  कोई  टैन्डर  आमंत्रित  किये  गये  और

 तो  कब  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  देश  में  एल०  पी०

 जी०  सिलेन्डरों  की  वतंमान  आवश्यकता  प्रतिवर्ष  45  से  50  लाख  तक  होने  का  अनुमाम  है  ।

 सरकारी  बम्पनियों  कौ  एल०  पी०  जी०  सिलेन्डरों  का  निर्माण  करने  की  क्षमता

 निम्न  प्रकार  है  :--

 क्रमांक  एकक  का  नाम  निर्माण  क्षमता(लाख  नथ

 ]  हैदराबाद  आल्विन  मेटल  हैदराबाद  10.00
 2.  भारत  पम्परा  एण्ड  कम्प्र  ससं  इलाहाबाद  1.00
 3.  बामेर  लारी  एण्ड  मथुरा  6.00

 बामेर  लारी  एण्ड  कलकत्ता  ..  1.25
 4.  भारत  बैगन  एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  लिमिटंड  मुजफ्फरपुर  1.00
 5.  भारत  ब्रेक्स  एण्ड  वाल्व्स  कलकत्ता  0.42 जजज++ः  os  +
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 नहीं  ।

 और  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  ने  अगले  वर्ष  की
 खरीद  नीति  को

 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया है  ।

 डाक  और  तार  विभाग  में  आरक्षित  प्रशिक्षित  पूल  के  कर्मचारियों  को  बोनस

 2209:  श्री  बो०  एस०  विजयराघवन  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  डाक  और  तार  विभाग  में  आरक्षित  प्रशिक्षित  पूल  के  कर्मचारियों

 को  बोनस  की  अदायगी  नहीं  की  जा  रही  है  जबकि  हस  विभाग  के  नैमित्तिक  मजदूरों  को  भी  बोनस

 का  भुगतान  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  इस  श्रेणी  के  कर्ंचारियों  को  बोनस  का  भुगतान  करने  फा  विचार

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राष्य  संत्री  रामनिवास  :  जी  हां  ।

 आरक्षित  प्रशिक्षित  पूल  के  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  घंटों  के  आधार  पर  की  जाती  है
 जबकि  नैमित्तक  मजदूरों  की  नियुक्ति  पूरे  दिन  के  भाधार  पर  की  जाती

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  नए  यूमिट  स्थापित  करना

 2210.  श्री  सेयद  शाहथुदबीन  :  दया  उद्योग  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  उन  जिलों  के  राज्यवार  नाम  क्‍या  हैं  जहां  पर  सरकार  के  अन्तर्गत
 सरकारी  क्षेत्र  के एक  या  एक  से  अधिक  यूनिट

 उन  जिलों  के  नाम  कया  जहां  पर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  दौरान
 केम्द्रीय  सरकार  के  अन्तगंत  आने  वाली  सरकारी  उपक्रम  की  पहली  यूनिट  स्थापित  की  जामी

 और

 उन  जिलों  में  जहां  पर  सरकारी  क्षेत्र  अथवा  गर-सरकारी  क्षेत्र  का  कोई  बड़ा  उपक्रम

 नहों  है  गैर-सरकारोी  क्षेत्र  को  आकर्षित  करने  के  लिए  किन  प्रोत्साहनों  की  पेशकश  की  गई  है  ?

 ओद्योगिक  बिकास  थिभाग  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  केन्द्रीय  सरकारी
 क्षेत्र  में  उपक्रमों  के  एक  या  एक  से  अधिक  एकक  जित  जिलों  में  स्थित  उनका  ब्योरा  नहों  रखा
 जाता  है  तथा  इन  200  से  अधिक  संख्या  वाले  उद्यमों  के  बारे  में  आंकड़े  एकत्र  करने  में  जितना
 प्रयास  करना  उसके  अनुरूप  उनसे  उतना  लाभ  निकलता  नहीं  जान  पड़ता
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 अल  7  अं  «  आननिनननननननत  पियनननभगभगनगनगनग-न#नगनगनन-न्‍नन-न_ंम_ं॑-%-न्‍व  «2  अनभ2सन ल  जन  65  है  हह० ७  कंब्नन  जिस  लइलइािजत नहीं  त++.़फ  र॑+  -+

 केन्द्रीय  परिव्यय  का  निर्णय  राज्यवार/जिलावार  आधार  पर  नहीं  बल्कि  यह्‌  तकनीकि

 आधिक  व्यवहायंता  के  आधार  पर  किया  जाता  है  तथा  यह  ऐसे  आधार  पर  पूर्व॑निर्धारित  नहीं  किया
 जा  सकता

 राज्य  में  उद्योगों  की  स्थापना  करना  मुख्यतः  राज्य  सरकार  का  दायित्व  हालांकि
 केन्द्रीय  सरकार  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के लिए  विभिन्‍न  प्रोत्साहन/रियायतें  प्रदान  करके  अपना

 प्रयास  पूरा  करती  जिसका  ब्यौरा  हुए  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के  लिए  प्रोत्साहनਂ  नामक  पुस्तिका
 में  दिया  गया  जिसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 आरक्षित  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  को  बूरसंचार  विभाग  में  मोकरी  देता

 श्री  बाला  साहिब  बिखे  पाटिल  :

 डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  :

 श्री  इन्त्रजीत  गुप्त  :

 श्री  रामाभ्रय  प्रसाद  सिह  :

 क्री  बी०  एस०  विजय  राघवन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनके  मंत्रालय  ने  आरक्षित  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  को  नियमित  रोजगार  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?
 ह

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  पदों  का  सृजन  होने  पर  आर+
 क्षित  प्रशिक्षित  पूल  के  कर्ंचारियों  को  नियमित  कर  दिया  जाएगा  ।

 दिल्‍लो  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  बिजली  के  बिलों  को  भेजने  में  अभियमितता

 2212.  डा०  चन्द्रशेक्षर  त्रिपाठी  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  विद्यू,त  प्रदाय  संस्थान  दिल्‍ली  की  विभिन्‍न  कॉलोनियों  में

 अनेक  मकामों  के  संबंधों  में  उनको  कनेक्शन  देने  के  3-4  वर्षों  बाद  भी  बिजली  के  बिल  नहीं  भेज

 रहा

 (a)  क्‍या  इसके  परिणामस्वरूप  सरकारी  शाजस्व  में  घाटा  और  उपभोक्ताओं  पर  पड़ने

 वाले  बोझ  में  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  संस्थान  को  आगे  से  प्रत्येक  दो  माह  के  बाद  नियमित

 रूप  से  बिल  भेजने  हेतु  और  हर  हालत  में  इस  प्रकार  के  बिलों  पर  एक  वर्ष  के  भीतर  जारी  करने

 की  तिथि  दी  जाने  के  बारे  में  निर्देश  जारी  करने  का  विचार  ओर

 ऐसा  कब  से  किया  जायेगा  ओर  यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  दिल्ली  विद्यत  प्रदाय  संस्थान  के  अनुसार  नए  कतेक्शन

 का  पहुला  बिल  सामान्यतः  3-4  महीनों  में  भेजा  जाता  है  ।  कुछेक  मामलों  में  विलम्ब  से  बिल  भेजने

 में  जौ  कुछ  कॉलोतियों  में  हो
 सकती  यथा  संभव  शीघ्र  दूर  कर  दिया  जाता
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 कीਂ  रान--ा-+-+  -  --+-

 बिल  देर  से  भेजे  जाने  के  कारण  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  को  व्यवह्रिक  रूप

 लिए  जाते  जिन  मामलों  में  लम्बी  अवधि  के  बिल  भेजे  जाते  हैं  उनमें  उपभोक्ताओं  की
 को  दूर  कर८  के  लिए  उपभोक्ताओं  को  किश्तों  में  भुगतान  करने  की  सुविधा  दी  जाती  है  ।

 और  डेसू  ने  15.5.1985  से  एक  नई  प्रणाली  शुरु  की  है  जिसमें  अन्य  बातों  के
 साथ-साथ  नया  कनेक्शन  चालू  करने  के  2-3  महीनों  के  अन्दर  पहला  बिल  भेजे  जाने  की  व्यवस्था

 डेसू  ने  जिलों  की  संख्या  भी  15  से  बढ़कर  20  कर  दी  है  ताकि  उपभोक्ताओं  की  ओर

 कर  बाहरी  कालोनियों  में  रहने  वाले  उपभोक्ताभों  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जा  सके  ।  दिल्ली
 विद्य  त  प्रदाय  संस्थान  में  विजली  के  बिल  मासिक  तथा/अथवा  द्विमासिक  आधार  पर  भेजे
 जाने  की  व्यवस्था  उपभोक्ताओं  की  सविस  में  सुधार  लाने  के  लिए  डेसू  अपनी  कम्प्यूटर  प्रणाली
 स्थापित  कर  रहा  है  ।  डेसू  द्वारा  अपने  कार्यालय  में  कम्प्यूटर  स्थापित  कर  दिए  जाने  के  बाद  बिलों
 को  जारी  करने  की  तारीख  देने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 बिवेले  रसायनों  संबंधी  तिवारों  समिति  के  प्रतिवेदन  का  कार्यान्वयन

 2213.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्त/वत:  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे

 क्या  प्रदूषण  के  कुप्रभावों  का  अध्ययन  करने  तथा  स्वदेशी  एवं  आयातित  रसायनों  के
 कप्रभावों  की  जांच  करने  हेतु  इस  देश  में  कोई  व्यवस्था

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की
 जानकारी

 है  कि

 बब
 टी०  डी०  आई०

 भाइसोसा  जैसे  अनेक  रसायन  प्लास्टिक  उद्योग  में  उपयोग  किये  जाने  गले  एम०  आई०  सी०
 आइसोसाइनेट  से  अधिक  खतरनाक  हैं  और  पी०सी०बी०  पोलीक्लोरीनेटिड

 जिस  पर  सरकार  का  कोई  नियन्त्रण  नहीं  भी  बहुत  विषेला  रसायन

 क्‍या  हम  ऐसे  कतिपय  रसायनों  का  भी  आयात  कर  रहे  हैं  जिनका  प्रयोग  निर्माता
 देशों  में  भी  निषिद्ध  और

 क्‍या  तिवारी  समिति  ने  विषले  रसायनों  पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  कुछ  सुझाव  दिये

 हैं  और  क्‍या  इन  सुझावों  को  अब  तक  क्रियान्वित  किया  गया  है  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचस्त्र  :
 और  अनेक  एजेन्सियां  रसायनों  प्रक्रिया  प्रौद्योगिकियों  के  दुष्प्रभावों  का  अध्ययन
 करती  हैं  ।

 प्रकाशित  सूचना  के  अनुसार  एम०  आई०  सी०  आइसोसाइनेट  )  जहरीलेपन  के
 विचार  से  टीडीआई  की  तुलना  में  अधिक  खतरनाक  माना  गया
 भारत  पोलियूरेथेन  फीम्स  का  निर्माण  आयातित  टीडीआई  और  पोलिओल्स  के  आधार  पर

 लघु  क्षेत्र  मे ंकिया  जाता  है  ।
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 कारखाना  अधिनियम  भौर  वायु  ओर  जल  की  अधिनियमों  के  अधीन

 उपयुक्त  कानूनी  प्राधिकरण  कारखाना  परिसरों  के  अन्दर  सुरक्षा  सुनिश्चित  करेगी  और  क्रमशः
 पर्यावर  लिए  बचाव  भो  सुनिश्चित  करेगी  ।

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  कछ  देशों  में  पोलिक्लोरीनेटिड  बिफेनिल  का  प्रयोग

 केवल  विशिष्ठ  प्रयोजनार्थ  ही  अनुमेय  है  ।

 प्रचलित  आयात  निर्यात  नीति  देश  में  रसायनों  सहित  सभी  मदों  के  आयात  को
 विनियमित  करती  है  ।  इसके  इंसेविटसा  इड्स  अधिनियम  के  अधीन  देश  में  प्रयोग  के  लिए
 अपंजीकृत  पेस्टीसाइड्स  और  इन्सेक्टिसाइड्स  का  न  तो  निर्माण  किया  जा  सकता  है  और  नहीं
 आयात  किया  जा  सकता  ।

 तर डपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  सरकार  उन  देशों  से  रसायनों  का  जहां
 प्रतिबन्ध  करने  की  घटनाओं  से  अवगत  नहीं  हैं  ।

 हां  ।  तिवारी  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  कि  पेस्टीसाइड  के  अलावा  अन्य
 यनों  की  प्रयोग  और  निपटान  से  पर्यावरण  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  हेतु  जहरीले
 तत्त्वों  पर  नियंत्रण  के

 लिए  एक  अधिनियम
 की

 आवश्यकता  जहरीले  रसायनों  सहित  खतरनाक
 पदार्थों  पर  एक  विधेयक  तंयर  करने  के  लिए  पहले  कायंवाही  की  गई  है  ।

 ]
 प्रौद्योगिकियों  का  आयात

 2214.  डा०  सुधोर  राय  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  दूरसंचार  महाशक्तियों  द्वारा  विकसित  प्रौद्योगिकियां  विश्व  के  कम
 संचार  और  अधिक  घनत्व  वाले  देशों  के  लिए  पूर्णरूप  से  उपयुक्त

 क्या  ये  प्रौद्योगिकियां  जो  कि  उच्च  संचार  और  कम  घनत्व  वाला  देश  को
 अम्तरित  की  जा  सकती  और

 क्‍या  इतने  बड़े  पैमाने  पर  प्रौद्योगिकियों  के  अन्तरण  से  भारत  की  आर्थिक  क्षेत्र  में

 आत्मसिरभर  बनने  सम्बन्धी  नीति  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  और  इससे  भारतीय  तकनीकी  तम्त्र  बिगड़

 जाएगा  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निबास  :  विदेशों  में  विकसित

 गिकी  का  उपयोग  न  केवल  टेलीफोन  क्षेत्र  में  अधिक  धनत्व  वाले  विकसित  देशों  में  ही  किया  जाता  है

 अपितु  ऐसे  अनेक  विकासशील  देशों  में  भी  किया  जाता  है  जहां  टेलीफोन के  क्षेत्र  में  सघनता  कम  है
 तथा  परियात  अधिक  डिजाइनर  इस  बात  को  मद्देनजर  रखते  हुएं  प्रौद्योगिकी  तेयार  करने  का

 प्रयास  करते  हैं  कि  उसका  दोनों  परिस्थितियों  में  उपयोग  हो  सके  विशेष  कर  उस  स्थिति  में  जब  कि

 विकसित  देशों  के  सप्लाईकर्त्ता  विकासशील  देशों  में  अपनी  उत्पाद  बस्तु  सप्लाई  करना  चाहते  हैं  ।

 प्रोद्योगिकी  आयात  करते  समय  समुचित  रूप  से  बिचार  किया  जाता  है  विभिन्‍न
 विकल्पों  का  मूल्यांकन  इस  बात  को  महेनजर  रखते  हुए  किया  जाता  है  कि  आयातित  प्रौधोगिकी

 देश  की  वर्तमान  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  हों  ।
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 इस  बात  का  भरसक  प्रयास  किया  जःता  है  कि  प्रौद्योगिकी  का  आयात  कम  से  कम

 किया  जाए  तथा  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  प्रोद्योगिकी
 के

 आयात  से  प्रारंभिक  देशी  प्राविधिक  तथा

 अनुसंधान  तथा  विकास  संबंधी  क्रिया-कलापों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  ।

 प्रौद्योगिकी  के  विकास  तथा  अन्तरण  के  संबंध  में  नीतियां  इस  प्रकार  बनाई  जाती  हैँ  ताकि  -

 दूरसंचार  के  क्षेत्र  में  पर्याप्त  गुणता  तथा  उच्च  विश्वसनीयता  के  साथ-साथ  दृष्टि  से

 आत्मनिभंरता  प्राप्त  की  जाए  ।
 ह

 उच्चसम  न्यायालय  में  लंबित  संबिधानिक  मामले

 2215.  श्री  विग्विजय  सिह  :  क्या  बिधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उच्चतम  न्यायालय  की  पूर्ण  न्‍्यायपीठ  द्वारा  सुनवाई  के  लिए  14  वर्ष  से अधिक  अवधि  से  कितने

 सांविधानिक  मामले  लंबित  हैं  ।

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एच०  आर०  :  उच्चतम  न्यायालय

 की  रजिस्ट्री  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  19  सांविधानिक  मामले  14  वर्ष  स ेअधिक  समय

 से  लंबित

 उद्योग  में  ऊर्जा  की  बचत

 2216.  श्री  बी०  बी०  देसाई  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  परिसंघ  के  तत्वाधान  में  नई  दिल्‍ली
 में  1986  में  उद्योग  में  ऊर्जा  संरक्षण  के  बारे  में  हुए  सम्मेलन  की  सिफारिशों/सुझावों  की

 जानकरी  है  भोर  यदि  तो  इन  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया

 मूल्य  और  संसाधनों  के  संदर्भ  में  ऊर्जा  की  बचत  के  परिणामस्वरूप

 गिक  क्षेत्र  संबंधी  कपूर  समिति  द्वारा  किए  शए  अध्ययन  के  क्‍या  परिणाम  ओर

 क्‍या  कपूर  समिति  की  सिफारिशों  पर  विच्वार  किया  गया  है  और  उन्हें  कार्यास्वित
 किया  गया  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  भारतीय  वाणिज्य  ओर  उद्योग  परिसंष  द्वारा

 1986  में  नई  दिल्ली  में  आयोजित  उद्योग  में  ऊर्जा  संरक्षण  के  बारे  में  सम्मेलन  की  कार्यवाही  और
 सिफारिशें  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  परिसंघ  से  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई  सिफारिशें  प्राप्त  हो
 जाने  के  बाद  इन  पर  विचार  किया

 श्री  डी०  वी०  कपूर  की  अध्यक्षता  में  गठित  किए  गए  ऊर्जा  के  उपयोग  और  संरक्षण

 के  बारे  में  मन्‍्त्रालीय  कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट  से  पता  चलता  है  कि  औद्योगिक  क्षेत्र  में  ऊर्जा

 संरक्षण  के  उपायों  के  परिणामस्वरूप  लगभग  ]7.5  मिलियन  टन  1.0  मिलियन  टन  तेल

 ओर  5250  मेगाबाट  बिजली  की  बचत  की  जा  सकती  है  ।  रिपोर्ट  से  आगे  यह  पता  चलता  है  कि

 औद्योगिक  क्षेत्र  में  ऊर्जा  संरक्षण  संबं.ी  उपायों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  3600  करोड़  रु०  के

 62



 20  1907  लिखित  उत्तर
 पर

 निवेश  से  1925  करोड़  रु०  के  ऊर्जा  के  आवर्ती  बिलों  को  बचाकर  ओऔद्योगिकी  क्षेत्रों  के  प्रचालनों
 में  सुधार  लाने  के  साथ  साथ  ऊर्जा  सप्लाई  करने  वाले  क्षेत्र  में  क्षमता  सृजित  करने  पर  किए  जाने
 वाले  5780  करोड  रुपये  के  पूंजी  व्यय  को  बचाया  जा  सकता  है  |

 कार्यकारी  दल  ने  भौद्योगिक  क्षेत्र  के  लिए  दीर्घाकालिक  तथा  अल्पकालिक  ऊर्जा
 संरक्षण  सम्बन्धी  उपायों  की  सिफारिश  की  चू  कि  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  में  अनेक

 एजेंसियां  शामिल  हैं  और  नई  प्रक्रिया  और  प्रणालियां  सुजित  किए  जाने  की  आवश्यकता  अतः
 इन  सिफारिशों  का  क्रियान्वयन  सोपानबद्ध  रूप  में  किया  जा  रहा  है  ।

 ताप  बिश्युत  केन्द्रों  की  अधिष्ठापित  क्षमता  और  उत्पादन

 2217.  डा०  के०  जीं  अजवियोडी  :  बया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  योजना  के  अंत  तक  देश  में  ताप  बिद्यूत  केन्द्रों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी

 उनकी  प्रतिष्ठापित  क्षमता  कितनी  थी  और  उन्होंने  बिजली  का  कितना  उत्पादन  और

 प्रतिष्ठापित  क्षमता  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  और  उसके  लिए
 कितनी  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसंत  :  प्रत्येक  राज्य  में  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  उनकी

 विद्यू  त  उत्पादन  क्षमता  तथा  1984-85  के  दोरान  विद्यूत  उत्पादन  संलग्त  विवरण  में  दिए  गए  हैँ  ।

 प्रतिष्ठापित  क्षमता  का  100%  समुपयोजन  करना  संभव  नहीं  है  ।  ताप  विद्यू  त  केन्द्रों
 के  मामले  यूनिटों  की  स्थति  तथा  निर्माताओं  के  अनुदेशों  पर  निर्भर  करते  हुए  बायलरों  की

 आवश्यक  ओव*  हालिंग  तथा  टरबाइनों  के  आद्योपान्त  अनुरक्षण  के  लिए  विद्यूत  उत्पादन  यूनिटों  को
 बन्द  करना  आवश्यक  होता  है  ।  प्रणाली  में  भार  में  घट-बढ़  होने  के  कारण  भी  उपलब्धता  क्षमता
 का  उपयोग  नहीं  हो  पाता  है|  ताप  विद्यूत  केन्द्रों  के  कार्यनिष्पादन  में  भौर  सुधार  लाने  के

 लिए  सतत  आधार  पर  अतेक  उपाय  विए  जा  रहे  उन  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल

 (1)  भपेक्षित  मात्रा  में  और  थुणवत्ता  वाला  कोयला  प्राप्त  करने  तथा  स्वदेशी  और  विदेशी
 स्रोतों  से  फुटकर  पुर्जे  प्राप्त  करने  में  भी  राज्य  बिजली  बोडों/विद्य॒ त  केन्द्रों  को

 सहायता

 (2)  संयंत्र  सुधार  कार्यक्रमों  को  करने  के  लिए  राज्य  बिजली  बोडॉ/विद्युत  केन्द्रों  को
 सहायता

 (3)  जिन  कमजोर  क्षेत्रों  में  सुप्रार  लाया  जाना  अपेक्षित  है  उनका  पता  लगाने  और  सुधार
 के  लिए  समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिए  कृतिक  बलों  और  भ्रमणशील  दलों
 द्वारा  दोरे  करना

 (4)  इंजीनियरों  तथा  प्रचालन  और  अनुरक्षण  कामिकों  को  प्रशिक्षण

 (5)  कुल  500  करोड़  रुपये  की  ऋण  सहायता  से  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित एक  नवीकरण  और

 आधुनिकीक्वरण  स्कीम  को  क्रियान्वित  जिसमें  32  ताप  विद्युत  केन्द्र  शामिल
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 अ्ननननन-++

 विवरण

 31.3.1985  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्य  वार  ताप  विद्युत  उत्पादन  क्षमता

 तथा  1984-85  के  दोरान  विद्युत  उत्पादन

 31
 3.1985

 85  की  स्थिति  है  विद्यूत  उत्पादन

 राज्य  केन्द्र  के  अनुसार  विद्यूत  1984-85  84-85
 उत्पादन  क्षमता

 1  2
 1... २

 3  4

 बदरपुर  720.0  3014

 इन्द्र  प्रस्थ  केन्द्र  282.5  1527

 राजघाट  28.0  75

 जोड़  1030.5  4616

 हरियाणा  फरीदाबाद  195  496

 पानीपत  220  765

 जोड़  4.15  1261

 जम्मू  ओर  कश्मीर  कालाकोट  22.5  0

 राजस्थान  कोटा  220  1103

 पंजाब  भटिण्डा  440  2385

 रोपड़  420  557

 जोड़
 है

 860  2942

 उत्तर  प्रदेश  ओबरा  1550  4038

 हरदुआगंज  90  252

 हरदुआगंज  450  1162

 पनकी  284  1095

 परीछा  220  27

 कानपुर  65  141

 अन्य  33.5  75

 बो्ड  2692.5  6790

 सिगरौली  1050  5315

 जोड़  3742.5  12105
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 2  3  4

 गुजरात  घुवारण  534  3098

 धुवारण  54  0

 उकई  850  2910

 गांधी  ननर  ७  240  837

 बानकबोरी  630  2768

 उरण  61  319

 अन्य  23  20

 बोर्ड  2392  9952

 अहमदाबाद  इले०  कं०  161  1005

 साबरमती  220  732

 जोड़  2773  11689

 मध्य  प्रदेश  शतपुड़ा  1142.5  4453
 हे

 एक  100  483

 दो  200  777

 कोरबा--तीन  240  1183.  84४.

 कोरबा  पंश्चिम  630  1131

 अमर  कंटक  300  1732

 2612.5  9857

 कोरबा  630  2851

 जोड़  /  3242.5  12708

 महाराष्ट्र  नासिक  910  4141

 कोराड़ी  1100  3403'

 खापरलेड़ा  90  147

 वारस  92.5  279

 भूसावल  482.5  1930

 पारली  480  1754

 अन्‍्द्रपुर  420  737

 उरण  गैस  टारबाइन  240  1294
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 1  2  .  3  4 nee  eee ओ

 झन्य  18  44

 बोर्ड  3833  13731

 ट्राम्बे  830  4680

 चोला  40  172

 जोड़  4703  18583

 आंध्र  प्रदेश  कोठागुडम्‌  680  2593

 रामागुण्डम  62.5  276

 नेल्लोर  30  «  117

 विजयवाड़ा  420  2847

 अन्य  33  5
 बोर्ड  1225.5  5838

 रामागुण्डम  600  1491

 जोड़  1825.5  7329

 कर्माटक  रायघूर  210
 0

 तमिलनाडु  एन्नोर  450  1427
 बेसिन  ब्रिज  70  87

 तृतीकोरिन  630  3423

 बोर्ड  1150  4937

 नेवेली  600  4057

 जोड़  1750  8994

 बिहार  पातरातू  730  1984

 बरोनी  365  508

 मुजफ्फरपुर  110  0

 जोड़  1205  2492

 दामोदर  चन्द्रपुर  780  3606

 निगम  दुर्गापुर  460  1625

 205  915

 जोड़  1445  6146
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 2  3  4

 उड़ीसा  तलचेर  470  प्रबन्ध

 पश्चिस  बंगाल  बन्देल  530  2248

 संतालडीह  480  और

 कोलाघाट  227

 गौरीपुर  न  28  30

 गैस  टारबाइन  65

 पण्बं०रा०ण्वि०बो०  3609

 कलकत्ता  इले०  सप्लाई  कारपोरेशन  328

 टीटागढ़  240

 दुर्गापुर  परियोजना  लि०  280  705

 जोड़
 6628

 असम  लामरूप  ,  373

 अन्द्रपुर
 30  92

 बोगाईगांव

 लकवा  तैस  टरबाइन  45  :

 अन्य  67

 जोड़  हि  349.5  848

 अखिल  भारत  26460  98770

 हे  जे  ण॑यय

 जैपैपपपपपएण - सरकारो क्षेत्र की प्रधथन्ध व्यवस्था में निवेशकों को भूमिका श्री बी० तुलसी राम : कया उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या फ्रांस की आदर प्रंबन्ध व्यवस्था के नमूने पर सरकारी क्षेत्र की प्रबन्ध व्यवस्था में निदेशकों की भूमिका की पुनरीक्षा करते का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या इस प्रबन्ध-व्यवस्था ले डैश में सरकारी क्षेत्र के संगठनों के कार्यकरण और निष्पादन में कहां तक सुधार और 67
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 क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  स्थापित  की  यदि

 हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ओद्योगिक  बिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 नहीं  ।

 टेलीफोन  विभाग-विलली  में  कर्मचारियों  द्वारा  प्रदर्शन

 2219.  श्री  काली  प्रसाद  पंडेय  :

 श्री  राज  कुमार  राय  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिनांक  6  1986  को  दिल्‍ली  टेलीफोन  विभाग  के

 हजारों  कर्मचारियों  ने  उच्चतम  स्थायालय  के  निर्णयानुसार  ने  मित्तिक  कर्मचारियों  को  नियमित  किये
 जाने  के  संबंध  में  सरकार  के  समक्ष  अपनी  मांग  प्रस्तुत  करने  के  लिये  संचार  भवन  पर  प्रदर्शन
 किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  और

 नैमित्तिक  कर्मचारियों  को  नियमित  करने  में  यदि  कोई  कठिनाइयां  हैं  तो  वे  क्‍या  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।  नेमित्तिक  मजदूरों
 को  नियमित  करने  तथा  अन्य  मांगों  के  लिए  कुछ  यूनियन  नेताओं  और  नैमित्तिक  मजदूरों  ने  3  से
 10  फरवरी  के  बीच  संचार  भवन  के  सामने  प्रदर्शन  किया  ।

 नैमित्तिक  मजदूरों  की  मांगों  पर  एन०  एफ०  पी०  एण्ड  टी०  ई०  के  प्रतिनिधियों
 के  साथ  विचार  विमर्श  किया  गया  तथा  हो  गया  समझौते  को  जहां  कहीं  अनिवार्य

 लागू  करने  के  लिए  उपयुक्त  आदेश  जा-े  कर  दिए  गए

 विभाग  में  लगभग  90,000  नैमित्तिक  मजदूर  हैं  ।  इन्हें  प्रूप  पदों  पर  नियमित
 किया  जा  रहा  है  ।

 ]

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  की  प्रधन्ध  व्यवस्था

 2220.  भरी  गुरुदास  कामत  :

 डा०  के०  जोी०  आदियोडी  :

 श्री  मुरलीधर  माने  :

 भरी  पो०  भार०  कुसारमंगलस  :
 डा०  जी०  बिजय  रामाराव  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  विद्यमान  प्रबस्ध  व्यवस्था  की  पद्धति  में  कोई  परिवतंन
 करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
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 ——  न्जनप-नत++ ee  ८

 सरकार  क्षेत्र  को और  अधिक  प्रभावशाली  बनाने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्‍या

 कदम  उठाने  का  और

 सरकार  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  पर  किस  हृद  तक  नियंत्रण  रखेगी  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  अरुणाचलम  )  :  सरकारी  उद्यमों
 की  विद्यमान  प्रबन्ध  व्यवस्था  की  पद्धति  में  परिवतंन  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 समक्ष  नहीं  है  ।

 सरकार  का  सदा  ही  यह  प्रयास  रहा  है  कि  करकारोी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  प्रबन्धकों  को
 पेशेवर  बनाया  उनके  मार्ग  में  आने  वाली  रुकावटों  को  दूर  किया  जाय  तथा  उनके
 निष्पादन  की  नियमित  रूप  से  समीक्षा  की  जाय  ताकि  उन्हें  अधिक  प्रभावकारी  एवं  परिणामोन्मुखी
 बनाया  जा  सके  ।

 चूंकि  सरकार  ही  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  मुख्य  पूजी  निवेशक  इसलिये  उन  पर

 इसका  नियंत्रण  इन  उद्यमों  का  बेहत्तर  कार्य-निष्पादन  सुनिश्चित  करने  की  आंवश्यकता  के

 अनुरूप

 सूख  से  प्रभावित  आविवासो  जिलों  में  उच्योगों  की  स्थापना

 2221  :  श्री  विलीप  सिंह  भूरिया  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  सूखा  प्रभावित  उद्योग  रहित  आदिवासी  जिलों  में  उद्योगों
 की  स्थापना  के  लिए  विशेष  रियायतें  देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  और 4  पक

 यदि  तो  इस  संबंध  में  दी  जा  रही  विशेष  रियायतों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ओद्योगिक  बिफास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और

 महीं  ।  सूखाग्रस्त  रहितਂ  आदिवासी  जिलों  को  विशेष  रियायत  देने  का  कोई  प्रश्न

 घौन  नहीं  रहित  जिलोंਂ  को  उपलब्ध  रियायतों  का  उल्लेख  दिनांक  9.4.1985  के
 प्रैस  टिप्पण  ।  के  साथ  पठित  फॉर  इंडस्ट्रीज  इन
 बैकवर्ड  एरियाज्‌  अप्र  1984  नामक  पुस्तिका  जिसकी  प्रतियां  संसद  के  पुस्तंकालय  में  उपलब्ध

 में  किया  गया

 मिट॒टी  के  तेल  पर  राज  सहायता

 2223.  श्री  रामस्वरकूप  राम  !  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  क्या  सरकार  का  विचार  मिट्टी  क॑  तेल  के  मूल्य  में

 की  गई  वृद्धि  पर  शतप्रतिशत  राज

 सहायता  देने  का  है  ताकि  मिट्टी  के  तेल  पर  बड़े  मूल्य  का  बोझ  आम  भादमी  पर  न  पढ़े  ?

 पेट्रोलियम ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्र।लय  के
 राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  इस  समय

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।
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 गुजरात  में  मिट्टी  के  तेल  को  कमी

 2224.  श्री  रणजीत  सिंह  पी०  गायकबाड़  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुज़रात  में  मिट्टी  के  तेल  फी  अत्यधिक  कमी

 क्‍या  यह  सच  है  कि  लोगों  को  उचित  दर  की  दुकानों  से  मामूली  सा  मिट्टी  का  तेल

 प्राप्त  करने  के  लिए  भी  लम्बी  लाइनों  में  खड़ा  होना  पड़ता  और

 यदि  तो  लोगों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  मिट्टी  के  तेल

 की  सप्लाई  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  भथवा  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  फे  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :  और

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 गत  वर्ष  की  तदनुरूपी  अवधि  के  दौरान  चार  माह  के  ब्लाक  के  आधार  पर  किये  गये

 आवंटन  में  5  प्रतिशत  की  वृद्धि  दे  कर  केरोसीन  की  मांग  का  अनुमान  लगाया  जाता  और

 नुसार  आबंटन  किया  जाता  तथापि  अधिक  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  नवम्बर  1985  से

 फरवरी  1986  की  सर्दियों  क ेमौसम  और  माचं  से  जून  1986  के  ग्रीष्म  काल  के  लिए  क्रमशः

 1.5  प्रतिशत  और  7  प्रतिशत  की  दर  से  वृद्धि  देकर  गुज़रात  को  केरोसीन  का  भाबंटन  किया

 गया  है  ।

 पर्यावरण  शुद्ध  न  होने  आदि  के  कारण  बंद  पड़ी  परियोजमायें

 2225.  श्रीमती  बसवराणे:वरी  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनेक  औद्योगिक  परियोजनाएं  पर्यावरण  शुद्ध  न  उपकरण  मिलने
 में  बिलंव  और  विभिन्‍न  विभागों  में  रूमन्‍वय  न  होने  के  कारण  बन्द  पड़ी

 यदि  तो  कितनी  परियोजनाएं  बंद  पड़ी  हैं  ओर  ये  किस  प्रकार  के

 उद्योगों  से  संबंन्धित  और

 इनके  तेजी  से  क्रियान्वयन  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्‍या  कायेबाही  का  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  बिभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :  से
 ओऔद्योगिक  आशय  पत्र  प्रारम्भ  में  एक  वर्ष  की  वैधता  अवधि  के  लिए  जारी  किये  जाते  हैं  ।
 उद्यमियों  द्वारा  विदेशी  सहयोग  की  शर्तों  की  पू  जीगत  वस्तुओं  का  यदि  कोई  हो

 गैर  जहां  कहीं  आवश्यक  हो  पर्यावरण  और  प्रदूषण  की  अनुमति  आदि  जैसी  आशय-पत्र  की  शर्तों

 पूरा  करने  के  पश्चात  आशय-पत्र  ओद्योगिक  लाहसेंस  में  परिवर्तित  कर  दिया  ज़ाता  ओद्यो
 गिक  लाइसेंस  दो  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  वैध  होता  है  और  इस  अवधि  के  दौरान  उद्यमी  से
 वाणिज्यिक  उत्पादन  प्रारम्भ  कर  आशा  की  जाती  है  ।  उद्यमी  द्वारा  की  गयी  प्रगति  की
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 टरिंग  उद्योग  से  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रालय  द्वारा  की  जाती  है  और  इनकी  सिफारिशों  के  आधार
 पर  आश्ाय-पत्रों  अथवा  औद्योगिक  लाइसेंसों  की  वैधता  अवधि  बढ़ाई  ज्ञाती  है  जो  की  गई  प्रगति  और
 प्रत्यक  मामले  के  एुणावगुण  पर  निर्भर  करती  समय-समय  पर  योजनाओं  की  प्रगति  सम्बन्धी  व्यापक
 सूचना  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखी  जाती  ।  जहां  संतोषजनक  प्रगति  नहीं  हुई  है  वहां  आशय-पत्रों  को
 व्ययगत  होने  दिया  जाता  है  और  ओऔद्योगिक  लाइसेंसों  को  रह  कर  दिया  जाता  है  ।

 कोयला  संसाधनों  के  बिकास  के  लिए  आप्न  प्रदेश  का  अनुरोध

 2226.  श्री  वो०  शोभनाद्रीज्वर  राब  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  कोयला  संसाधनों  का  विकास  करने  के  बारे  में
 उनके  मंत्रालय  से  अनुरोध  किया  और

 a
 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  या उठाने  का  विचार  है  और

 तत्सबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  बसंत  :  और  आन्भ्र  प्रदेश  में  सातवीं  योजना  के  दौरान
 कोयला  संसाधनों  के  विकास  के  लिए  २०  580  करोड़  की  राशि  आबंटित  की  गई  है  ।  वर्ष  1989-
 90  तक  24  मिलियन  टन  कोयला  उत्पादन  का  लक्ष्य  निश्चित  किया  गया  इस  वात  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  भारत  सरकार  ने  आँध्र  प्रदेश  में  बेलमपल्ली  ओपेनकास्ट  मानूगुरू
 कास्ट  परियोजना  11,  गोदावरी  श्वांनी  संख्या  इन्क्‍लाइन  और  श्रीरामपुर  संख्या  3  एवं
 इन्कला  इनों  के  लिए  मंजूरी  दे  दी  मानूगुरू  ओपेन  कास्ट  के  लिए  अग्रिम  कार्य

 बाई  भी  मंजूर  करली  गई  है  ।  सरकार  कुछ  अन्य  परियोजनाओं  का  भी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  दौरान  विकास  करने  के  लिए  मूल्यांकन  कर  रही  है  ।

 24  परगना  में  बोदरा  में  तेल  हेतु  ड्िलिंग  के  लिए
 विदेशी  विशेषज्ञों  को  शामिल  करना

 2227.  श्री  अजित  कुमार  साहा  :

 क्री  सेयद  मसुदल  हुसैन  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  24  परगना  जिले  बोदरा  में  तेल  हेतु
 ड्लिंग  कार्य  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  अमरीकी  विशेषज्ञों  को  शामिल  किया
 जाना  परिहाय॑  था  और  कार्यरत  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  उक्त  परियोजना  में  कार्यरत
 कमंचारियों  ने  इस  पर  रोब  व्यक्त  किया

 क्या  विदेशी  व्शिषज्ञों  के  शामिल  किये  जाने  से  परियोजना  में  कतिपय  समस्‍यायें
 उत्पन्न  हुई  यदि  हां  तो  तस्संम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार ने
 उनका  स  कैसे  किया  और
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 क्‍या  अमरीकी  विशेषज्ञों  को  शामिल  किये  जाने  से  उक्त  परियोजना  की  प्रगति  को

 धक्का  लगा  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रांलय  के  राज्य  मंत्री  चंद्र  शोर  :  खनन

 कार्य  में  आ  रही  तकनीकी  ससस्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  अमरीकी  विशेषज्ञों  की  सहायता  .  लेना

 वांछनीय  समझा  गया  है  ।

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सीमेंट  उद्योग  में  पुरामे  तथा  रुग्ण  एककों  को  उत्पाद-शुल्क  में  छूट

 2228.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  उलद्चोग़  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  सीमेंट  उद्योग  में  पुराने  त्था  रुग्ण

 एंककों  को  उत्पाद  शुल्क  में  छूट  देने  का

 यदि  तो  वतंमान  प्रोत्साहन  का  लाभ  उठाने  के  लिए  उपलब्ध  छूट  का  ब्यौरा

 क्या  है  और  पुराने  एवं  रुण्ण  एककों  को  विभिन्‍न  उत्पाद-शुल्क  में  विभिम्न  पंमाने  पर  छूट  देने
 के  लिए  तथा  एककों  को  वतंमान  एक  बंध  की  अवंधि  से  अधिक  अवधि  के  लिए  रुगण्ण  घोषित  करने

 के  लिए  क्‍या  नवीन  व्यवस्था  की  गई

 क्‍या  अनिवार्य  लेवी  के  फामू  ले  में  संशोधन  करने  में  भी  कुछ  समस्याएं  अनुभव  की
 जा  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंज्नी  :  और  पुराने
 तथा  रुग्ण  एककों  पर  225  रुपये  प्रति  टन  की  दर  से  उत्पादन  शुल्क  लगाया  जा  रहा
 इस  दर  को  असान  बनाने  का  कोई  निर्णण  नहीं  लिया  गया  है|  कितु  1-1-82  के  बाद  उत्पादन
 आरम्भ  करने  वाले  एककों  तथा  घोषित  रुग्ण  एककों  को  अपने  वास्तविक  उत्पादन  का  40%  सीमेंट
 लेबी  सीमेंट  के  रूप  में  देना  होता  है  जबक्रि  1-1-82  से  पूर्व  उत्पादय  आरम्भ  करने  -  वाले  एककों
 को  अपने  वास्तविक  उत्पादन  का  60%  लेवी  सीमेंट  के  रूप  में  देना  पड़ता  इस  उद्देश्य  से
 विभिन्‍न  अवधियों  के  लिए  15  एककों  को  रुग्ण  घोषित  किया  गया  है  जैसा  कि  संलग्न  विवरण
 में  दर्शाया  गया  है  ।

 ओर  सीमेंट  उद्योग  द्वारा  अपनी  अधिष्ठापित  क्षमता  के  उपयोग  में  सुधार  किये
 जाने  के  वास्ते  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से लाइसेंसीकृत  क्षमता  के  100%  से  अधिक  और  उसके  125%
 तक  उत्पादन  के  संबंध  में  लेवी  दायित्व  की  मात्रा  कम  कर  दी  गयी  पुराने  एककों
 1-1-82  से  पूर्व  उत्पादन  आरम्भ  किया  के  संदर्भ  में  लाइसेंसीकृत  क्षमता  के  100%

 दन  पर  लेवी  दायित्व  60%  और  100%  से  अधिक  तथा  125%  तक  उत्पादन  पर
 लेबी  दायित्व  45%  है  नये  1-1-82  के  बाद  उत्पादन  आरम्भ  किया  भौर
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 रुग्ण  एककों  के  मामले  में  उनकी  लाइसेंसीकृत  क्षमता  के  100%  तक  बास्तविक  उत्पादन  पर
 लेबी  दायित्व  40५८  होगा-ओऔर  लाइसेंसीकृत  क्षमता  के  100%  से  अधिक  तथा  125%  तक
 वास्तविक  उत्पादन  पर  लेवी  दायित्व  30%

 4
 जिवरण ब्चर  का

 लेवी  कोटे  में  के  उद्देश्य  से  घोषित  सीमेंट  एककों  के  व्योरे  दर्शाने  वाला
 विवरण  ।

 अवधि  जिसके  अन्त  तक  रुग्गणता  रियायतों

 संयंत्र  का  नाम  की  सिफारिश की  गई  है
 के  संबंधित  बित्तीय

 1.  ए०  सी०  द्वारका  1987/88

 2.  ए०  सी०  लाखेरी  1987/90

 3.  ए०  सी०  सिन्द्री  1986/87

 4.  इंडिया  शंकरनंगर  1987/88

 5.  जयपुर  उद्योग  1986/87

 6.  कल्यातपुर  1985/86

 7.  सोन  बैली  1986

 8.  तामिलनाडु  आलंगुलम  1987/88

 9.  अरियालूर  1987/88

 10.  यू०  पी०  एस०  चुके  1987/88

 11.  यू०  पी०  एस०  दाल्ला  1987/88

 12.  ए०  सी०  खलाडी  31-12-1986 6

 ए०  सी०  सी०  सेवलिया  31-12-1986 6

 सी०  सी०  चरखी  दादरी  31-12-1986

 विश्वदेश्वरेया  आयरन  एण्ड  स्टील  कं०  लि०  31-12-198 6
 बाण

 जिवेन्म  और  बिललो  के  बीच  डाक  के  वितरण  में  विलस्थ

 2229.  प्रो०  पी०जे०  कुरियन  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  त्रिबेन्द्रम  से दिल्ली  और  दिल्ली से  त्रिवेन्द्रम  में  डाक  प्राप्त  करने  में  अत्यधिक
 विलम्ब  होता  है
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 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 इस  प्रकार  के  विलम्ब  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?  .

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  नहीं  ।

 और  प्रश्त  ही  नहीं  उठते  ।
 ह

 बम्बई  हाई  में  गेस  जलाया  जाना

 2230.  श्री  डी०बी०  पाटिल  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ्््ि

 कया  यह  सच
 है  कि  बम्बई  हाई  जहां

 कच्चा  तेल  मिला  प्लेट  फार्म  में  गैस

 जलाई  जा  हैः

 -

 तो  उसके  क्‍या
 जलहमर

 और
 रा

 दिन  औसतन  कितनी  गैस  जलाई  जा  रही  है  और  उ

 के के

 कितना  है  ?

 र॒  :  और पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गेँस  मंत्रालय  फे  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेरू

 बम्बई  हाई  में  अपर्याप्त  अपतटीय  कम्प्र  शन  अपर्याप्त  टाउनस्ट्रीम  की
 उपभोक्ताओं  द्वारा  वचनबद्ध  आफ-टैक  को  न

 सुरक्षा  तत्वों  आदि

 कारणों  से  संबद्ध  प्राकृतिक  गैस  को  जला  दिया  जाता  है  ।
 ह

 वर्ष
 1984-85  में  बम्बई  हाई  में  जलाई  गई  संबद्ध  प्राकृतिक

 मे

 औसत  मात्रा

 5.19  मिलियन  घन  मी०  प्रतिदिन  वर्ष  1984-85  के  दौरान  बम्बई  हाई
 में  जलाई  गई  गैस  .

 का  अनुमानित  मुल्य  100  रु०  प्रति  हजार  घन  मीटर  की  दर  पर  18.93  3
 करोड़

 रुपये  आंका

 का

 2231.

 प

 मृति  भट्टम  :  क्‍या  संचार

 पट

 यह

 ः्ड

 की  क्षपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  चार  विभाग  का  अनुमानित
 परिव्यय  13  हजार

 करोड़  रुपये  जबकि  योजना  आयोग  न
 ग़्ना  अवधि  के  दौरान

 केवल  चार  हजार  करो
 हे

 की  राशि  आवंटित  की  और

 :....  क्या  सर
 उन

 व

 ली

 बंटिः

 फोनों  तथा

 राशि  से  आगामी पांच  वर्षो  के  दौरान  आवेदनों  की

 संख्या  में  प्रत्याशित  वृद्धि  से अलग नः ग॒  नये  टेलीਂ  गनों  तथा  टेलेक्स  संचार  सुविधाओं  को  लंबित  मांग  को

 पूरा  कर  पायेगी  ?  हि

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।
 |
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  मांग  करने  पर  टेलेक्स  कनेक्शन  प्रदान  करने  का  लक्ष्य

 है  ।  इस  अवधि  में  11  लाख  सीधी  एक्सचेंज  लाइनें  देना  संभव  होगा  जबकि  31.3.1985  को  दर्ज
 प्रतीक्षा  सूची  में  लगभग  8.29  लाख  आवेदक  हैं  ।

 सिक्किम
 में  रंगति  जल-विद्युत  परियोजना

 की  प्रगति
 कर

 2232.  श्रीमती  कि०  सोदसरी :  बा  ऊर्जा  म॑ सत्र गरी  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 क्‍या
 सिक्किम  में

 जल  मा परियोजना  पर  कार  शुरू  हो  गया  है

 यदि

 बे

 कितनी
 प्रगति  हुई  है

 और  इसके  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना
 और

 पल
 हेतु  इस  पर  विचार  किया

 हा

 सकता  है  ।

 ः  णणण
 2233.  भरी

 पल

 सखर्जी

 श्री  थम्पन
 थासस

 :  क्या उद्योग
 क्‍या  उद्योग  दिल

 किया  था  जिसमें  250  ओऔद्ये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौः

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 in)  कि
 छले  पन्द्रह  वर्षों  के  दोरान  जल  भय  जगत

 जज  लि
 की  सुविधा  प्राप्त  कितने

 ;  अस्तित्व  में  आए  हैं  ?  हि
 ः

 प्

 पद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  और  दिल्‍ली
 कस  ० न

 1968-69  से  1983  तक  की  अब

 ही

 में  बादली  इंडस्ट्रियल  एस्टेट
 2

 में  276  प्लाट  आवंटित  किए  गए  थे  ।

 ल्‍ली
 प्रशासन  द्वारा  किए  गये  सर्वेक्षण  के  3  तक  130

 एककों  की
 स्थापना

 की  गई  जहां  तक  ज
 गए

 अत

 ल
 व्ययन  जैसी  सेवाएं  प्रदात  करने  का  संबंध  है  ।

 लोक  निर्माण
 कलह

 दिल्ली  प्रशासन  के
 अनुसार  कम्पलैक्श  में  सभी  को  ये  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ।

 जहाँ  तक  विद्यत  का  संबंध  दिल्‍ली  विद्य॒  त  प्रदाय  संस्थान  के  अनुस।र  19-2-1986  तक  बादली

 औद्योगिक  बस्तियों  में  विभिन्‍न  भौद्योगिक  एककों  को  165  के  कनेक्शन  दिए  गए
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 न  जत+

 महाराष्ट्र  के  घुले  जिले  में  सार्वजन्कि  टेलीफोन  केन्द्र  तथा  उप  डाकधर  खोलना

 2234.  भरी  माणिकराब  होडल्या  गावोत  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  ब्रत  गने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  के  एक  अत्थन्त  पिछड़े  तथा  जनजातीय  जिले  घुले  में  कितने  सार्वजनिक

 टेलीफोन  केन्द्र  तथा  उप  डाकघर  खोले  गये  |

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बर्ष  1986-87  तथा  1987-88  के  दौरान  उक्त  जिले  में

 नये  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  तथा  उप  डाकधर  खोलने  का  भौर

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  भावंटित  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  मिवास  :  घुले  जिले  में  आजतक  70

 सावंजनिक  टेलीफोन  54  उपडाकधर  और  368  शाखा  डाकघर  इनमें  से  14  सार्वजनिक

 टेलीफोनघर  और  8  डाकधर  1983-84  के  18  सार्वजनिक  टेलीफोन  धर॑  1948-85  में

 तथा  ?  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  1984-85  5  में  खोले  गए  ।  पदों  के  सृजन  पर  लगी  पाबंदी  के  कारण

 1983-84  और  1984-85  5  में  कोई  डाकधघर  नहीं  खोले  गए  ।

 जी  10  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  1986-87  भौर  12  सावंजनिक  टेलीफोन

 घर  1987-88  के  दौरान  खोलने  का  प्रस्ताव  1986-87  में  ककैड़ी  में  उप  डाकधर  खोलने

 की  योजना  नहीं  1987-88  के  दौरान  नए  डाकघर  खोलने  के  कार्यक्रम  को  अभी  अंतिम  रूप

 नहीं  दिया  गया  है  ।

 इन  लंबी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  घरों  को  स्थापित  करने  मे  लिये  निधि  को

 प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  सकिल  को  दिए  गये  एक  मुश्त  अनुदान  से  पूरी  की  जाएगी  ।

 गेस  टरबाइल  परियोजनांभों  का  कार्यान्वयम

 2235.  भ्री  के०  रामसू्ति  :  क्‍या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्‍या  गैस  टर्बाइन  परियोजनाओं  के  जो  विद्युत  फी  बिन्ताजनक  स्थिति  में
 पर्याप्त  उत्पादन  बाली  समझी  गई  किन-किन  राज्य  विद्य॒ूत  बोड़ों  ने  प्रस्ताव  भेजे

 :  क्या  केन्द्रीय  विद्यूत  प्राधिकरण  ने  इन  प्रस्तावों  पर  अपनी  मंजूरी  दे  दी  और

 यदि  तो  इन  गैस  टर्बाइन  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  के  क्‍या

 कारण  हैं  ?
 ह

 ऊर्जा  मंत्री  वसंत  :  से  कर्नाटक  बिजली  तमिलनाड़
 बिजली  उड़ीसा  राज्य  बिजली  ओर  उत्तर  प्रदेश

 प्रदेश  राज्य  बिजली  बिजली  बोर्डों  ने  गैस  टरबाइन  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के

 लिए  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  हैं  और  केन्द्रीय  विद्य त  प्राधिकरंण  ने  अब  तक  केवल  कर्नाटक  बिजली

 बोर्ड  के  बंगलोर  के  प्रस्ताव  को  तथा  तमिलनाडू  बिजली  बोड़े  के  बेसिन  ब्रिज  के  प्रस्ताव  को

 नीकी-आश््थिक  स्वीकृति  दी  प्राप्त  हुए  प्रस्तावों  के  लिएं  इंधन  तेल  की  सुनिश्चित  उपलब्धता  को
 अभी  स्थापित  किया  जाना  केवल  तब  ही  निवेश  संबंधी  निर्णय  पर  विचार  किया  जा  सकाता
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 सोर  ऊर्जा  से  बिजलो  पेदा  करना

 2236.  थी  हुसेन  दलदाई  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  सौर  ऊर्जा  के  माध्यम  से  बिजली  पैदा  करने  सम्बन्धी  नई
 गिकी  को  आरम्भ  करने  में  कितनी  सफलता  मिलीं

 क्‍या  सरकार  विदेशी  सहयोग  से  गैर  सरकारी  क्षेत्र  को  सौर  ऊर्जा  के  माध्यम  से
 बिजली  पेदा  करने  के  काम  में  प्रोत्साहन  देने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  विचाराधीन  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्‍या

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  सोर  प्रकाशवोल्टीय  प्रोद्योगिकी  के  माध्यम  से  विद्युत
 उत्पादन  को  देश  में  बड़े  पैमाने  पर  प्रदर्शित  किया  जा  चुका  गली  सामुदायिक  रोशनी
 और  जल  पंपन  आदि  के  लिए  विद्युत  प्रदान  करते  हुए  कुछ  गांवों  में  कुछ  लघु  सौर

 विद्य ूत  संयंत्र  क्रियाशील  इसके  स्वतन्त्र  प्रणालियों  के  रूप  में  2000  गली  रोशनी
 जल  पंपन  सामुदायिक  रोशनी  और  सामुदायिक  दूरदर्शन  प्रणालियों  से  अधिक

 की  स्थापना  की  जा  चुकी  तटवर्ती  तेल  सूक्ष्म  तरंग  आंवतेक  रेलवे  संकेतन

 एककों  आदि  जैसे  विशिष्ट  स्थलों  पर  भी  सौर  विद्युत  प्रणालियों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 सौर  तापीय  तरीके  के  माध्यम  से  भी  विद्युत  उत्पादन  को  विकसित  किया  जा  रहा
 क्षेत्रीय  कार्य-निष्पादन  आंकड़ा  एकत्र  करने  के  लिए  कुछ  निम्न  क्षमता  के  सौर  तापीय  विद्यत
 एककों  की  स्थापना  की  जा  रही  मेगावाट  आकार  के  एक  सौर  तापीय  विद्यत  संयंत्र  पर
 प्रारंभिक  संभाव्यता  अध्ययन  भी  किए  जा  रहे  हैं  ।

 और  विदेशी  सहयोग  के  साथ  सौर  ऊर्जा  का  प्रयोग  करते  हुए  विद्युत  उत्पादन
 के  लिए  इस  समय  निजी  क्षेत्र  से  कोई  विशेष  प्रस्ताव  नहीं  इस  प्रकार  के  प्रस्ताव  जब  प्राप्त

 होंगे  तो  योग्यता  के  आधार  पर  उन  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 राष्ट्रीय  लघ  उद्योग  निगम  लिमिटेड  हारा  घाटा

 2237.  श्री  मूलखन्द  डागा  :  बया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  लिमिटेड  की  प्रदत्त  पूजी  कितनी  है  और  इसको  कुल
 कितना  घाटा  हुआ  है  तथा  इसके  लिए  कौन  व्यक्ति  जिम्मेदार  और

 किराया/खरीद  विपणन  क्रीਂ  परियोजनाओं  इत्यादि  के  क्षेत्र  में  उक्त  निगम  को
 कितना  घाटा  हुआ  है  ?

 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग
 निगम  लि०  की  प्रदत्त  पूजी  31-3-85  को  20.80  करोड़  रु०  और  संचयी  हानि  5.66  करोड़  रु०

 है  ।  देश  में  लघु  उद्योगों  की  संवृद्धि  और  विकास  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  की

 स्थापना  एक  संवद्धंनात्मक  संगठन  के  हूए  में  की  यई  थी  ।  निगम  पिछले  3  वर्षों  से

 तार  लाभ  अजित  करता  रहा  है  जैसा  कि  नीचे  बताए  गए  आंकड़ों  से  पता  चलता
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 1982-83  2-83  5.59  लाख  रु०

 1983-84  32.63  लाख  रु०

 1984-35  5  84.01  लाख  रु७

 उपर्युक्त  से  देखा  जा  सकता
 है

 कि  लाभों  में  निरन्तर  बृद्धि  हो  रही

 हुई  हानियों  को  निगम  की  सामान्य  व्यापारिक  हानियों  के  रूप  में  माना  गया

 उपगत  संचयी  हामियां  (31  1985  केवल  किराया-खरीद  क्रियाकलाप
 सम्बन्धित  1982-83  से  इन  क्रियाकलाप  में  निगम  लाभ  अर्जित  कर  रहा
 किराया-खरीद  क्रियाकलाप  को  यद्यपि  वाणिज्यक्र  रूप  में  स्वीकार  किया  गया  है  फिर  इसमें
 पर्याप्त  संवर्धनात्मक  निवेश  शामिल हैं  ।

 स्मृति  डाक  टिकट  जारी  करता

 2238.  श्री  चितामणि  पाणिप्रहो  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  के  सामंत  जिन्हें  पठाणि  सामंत  के  नाम  से  जाना  जाता
 पं०  नीलकंठ  दास  और  जयी  राजगुरु  और  जगबन्धुਂ  जैसे  विख्यात  व्यक्तियों  की  स्मृति  में
 डाक  टिकट  जारी  करने  के  बारे  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संजार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  रास  निवास  सर्वेश्री  सामंत  चन्द्रशेखर
 और  पंडित  नीलकंठ  दास  के  सम्मान  में  स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने  के  बारे  में  प्रतिवेदन  प्राप्त

 हुए  सर्वश्री  जय  राजगुरु  ओर  बेनी  जगवन्धु  के  बारे  में  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ  प्रतीत  नहीं
 होता  है  ।

 सर्वश्री  सामंत  चन्द्रशेखर  और  पंडित  नीलकंठ  के  बारे  में  प्राप्त  प्रस्तावों  को  फ्लिटली
 सलाहकार  समिति  के  सम्मुख  प्रस्तुत  किया  गया  था  लेकिन  इनकी  सिफारिश  नहीं  की  सर्वेश्री
 जय  राजगुरु  और  बेनी  जगबन्धु  के  प्रस्तावों  को  फ्लिटली  सलाहकार  समिति  की  अगली  बैठक  में
 अब  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।

 राष्ट्रीय  पस  बिजली  मिगम  द्वारा  पन-बिजली  परियोजनाओं  का  निर्माण

 2239.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  पन-बिजली  निगम  ने  देश  में  कतिपय  पन-बिजली  परियोजनाओं  के
 निर्माण  का  सुझाव  दिया  है

 दिये  गये  सुझावों  का  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  द्वारा  उक्त  सुझावों  की  जांच  की  गई  है  तथा  ये  सुझाव  स्वीकार  कर
 लिये  गये  और
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 ये  परियोजनाएं  कहां-कट्टां  स्थापित  करने  का  विचार  है  तथा  इनके  निर्माण  में  लगभग
 कितना  समय  लगेगा  ?

 ऊर्जा  वर्संत  भौर  राष्ट्रीय  जल  विद्युत  निगम  ने  कुल
 11,600  मेगावाट  से  अधिक  की  22  जल  विद्युत  परियोजनाएं  प्रतिष्ठापित  करने  का  सुझाव
 दिया

 और  सुझावों  पर  विचार  किया  गया  पांच  जल  विद्युत  परियोजनाओं  नामशः
 नाथपा  झाकरी  और  टिहरी  परियोजनाओं  को  क्रियान्वयन  के  लिये

 रित  किया  गया  है  ।  धोलीगंगा  और  टिहरी  परियोजनाओं  की  अनुमानित  निर्माण  अवधि  लगभग
 आठ  उड़ी  ओर  नाथपा  झाकरी  परियोजनाओं  की  लगभग  सात  वर्ष  और  रंजीत  परियोजना

 की  लगभग  पांच  बर्ष  है  ।

 राजस्थान  में  क्षाना  पकाने  को  गंस  प्रर  राज  सहायता

 2240.  भरी  रेणपद  दास  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  :  हि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  ईंधन  की  लकड़ी  की  मांग  कम  करने  हेतु  प्राथमिकता

 के  आधार  पर  खाना  पकाने  की  गस  को  सप्लाई  करने  के  लिए  राजस्थान  में  वन  क्षेत्र  के  आस-पास

 के  कुछ  कस्यों  को  चुना

 यदि  तो  क्‍या  यह  पूर्ति  उन  स्थानों  के  निवासियों  की  वित्तीय  स्थिति  को  ध्यान  में

 रखकर  राज  सहायता  प्राप्त  मूल्यों  पर  की  और

 यदि  तो  राज  सहायता  किस  सीमा  तक  दी  जायेगी  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  भम्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  चर  शोखर  :

 हां  ।

 और  घरेलू  उपभोक्ताओं  के  लिये  सामान्य  कीमतों  में  परिवर्तन  होगा  ।

 शिवसागर  और  असम  में  खाना  पकामे  की  गेस  को  सप्लाई

 श्री  पराग  चालिहा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ॥

 क्‍या  असम  के  तेल  उत्पादन  शहरी  क्षेत्रों  अर्थात्‌  शिवसागर  और  डिब्रूगढ़  में  घरेलू
 उपयोग  के  लिए  गैस  पाइप  लाइनों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  म्रंघ्रालय  के  राज्य  मंत्री  चस्द्र  शेखर  :  और

 भो एन जी सी ने असम गैसे कैम्पनी को 5000 घन मीटर गैस प्रतिदिन देना स्वीकार 79
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 आस  नजनरगनत२तयतग2न2२रतततीी।ख।तलथए  इ  इ  इध  च  दखक्‍  तथा

 किया  है  जो  अपनी  व्यवस्था  करके  शिवसागर  नगर  में  गैस  सप्लाई  गैस  की  मात्रा  को

 भविष्य  की  मांग  के  आधार  पर  10,000  घन  मीटर  प्रतिदिन  तक  बढ़ाया  जा  सकेगा  ।

 बिहार  में  खाना  पकाने  को  गेस  के  कमेक्‍्शम

 2242.  भी  रामाकय  प्रसाद  सिंह  :  कया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  अब  तक  खाना  पकाने  की  गैस  के  कितने  कनेक्शन  दिये  गये  और

 (a)  सातवीं  योजना  अबधि  के  दोरान  ब्रिदह्ार  में  खाना  पकाने  की  गस  के  कितने  कनेक्शन

 दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चना  शोलर

 299,000

 देश  में  जिसमें  बिहार  भी  शामिल  नये  कनेक्शन  तेल  उद्योग  की  वाधिक  नामांकन

 योजना  के  अधीन  जारी  किये  जाते  हैं  ओर  इसका  निर्धारण  एल०  पी०  जी०  की  प्राप्यता  में

 भरण  परिवहन  तथा  अन्य  आधारभूत  सुविधाओों  के  भाधार  पर  किया  जाता  है  ।
 ;

 गुजरात  में  खम्भात  क्षेत्र  में  सेल  को  खुदायी  का  कार्य

 2243.  श्री  नर  सिह  सकवाना  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 गुजरात  के  खम्भात  क्षेत्र  में  खोजे  गए  तेल  के  नए  क्षेत्रों  में  डरि  लिंग  कार्य  क ेकब  तक
 आरम्भ  होने  की  संभावना  है  ;

 क्‍या  इस  क्षेत्र  में  पाए  जाਂ  वाले  तेल  और  गैस  का  कोई  अनुमान  लगाया  गया  और

 क्षेत्र  में  तेत  की  खोज  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  संत्रालय  के  राज्यमंत्री  चन्व्रशोखर  :  गुजरात
 के  खम्भात  क्षेत्र  में  डिलिंग  कार्य  पहले  ही  प्रगति  पर  है  ।

 इस  रीजन  में  गन्धार  क्षेत्र  का  अभी  भी  मूल्यांकन  किया  ज़ा  रहा

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  4

 सार्वजनिक  लिसिटेड  कम्पनियों  में  कार्यकारी  निदेशक  के  पदों  का  सृजन

 2244.  श्री  धर्मपाल  सिह  मलिक  :
 झी  सरफराज  अहमद  :
 झरी  समिक  रेड्डी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  उन्हें  इस  बात की  जानकारी है  कि  बड़ी  संख्या में  सावंजनिक  लिमिटेड  कम्पनियों

 ने  कार्यकारी  निदेशक
 के  पदों  का  सजन

 यदि  तो  कम्पनी  1956  के  अन्तर्गत  इनको  क्‍या  कार  सौंपे  गए

 क्‍या  ऐसे  पदों  के  सृजन  और  इन  पर  नियुक्ति  के  लिए  सरकार  फी  अनुमति  आवश्यक

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ओद्यगेगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  :  से

 जनिक  कम्पनियों  या  निजी  कम्पनियों  जो  सार्वजनिक  कम्पनियों  की  सहायक  की  स्थिति  में  कम्पनी
 1956  की  धारा  2  (24)  में  यथा  परिनिश्चित  प्रबन्ध  निदेशक/पूर्णकालिक  निदेशक

 गैर  प्रबन्धक  की  नियुक्ति  के  निए  और  पारिश्रमिक  की  अदायगी  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का

 मोदन  अपेक्षित  है  ।

 निदेशकਂ  की  परिभाषा  को  कम्पनी  1956  में  परिनिश्चित  नहीं

 किया  गया  है  ।

 जहां  कहीं  भी  इस  प्रकार  की  कम्पनियों  ने
 कतिपय  निदेशकों/कर्मंचारियों  को  कार्यकारी

 निदेशकों  के  रूप  में  पदनामित  किया  सरकार  के  पास  इस  प्रकार  की  कम्पनियों  की  संख्या  के

 सम्बन्ध  में  ब्यौरा  नहीं  है  ।

 टेलीफोन  संख्या  176  की  सेवायें

 2245.  श्री  यशवन्तराव  गड़ाख  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सूचना  सेवा  प्रदान  करने  वाली  टेलीफोन  संख्या  176  की  सेवायं  समाप्त  कर  दी

 गई  ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  विशेष  सेवा  176

 को  15.2.86  से  बंद  करने  के  आदेश  दे  दिये  गये  हैं  ।

 विशेष  सेवा  “76”  से  प्रदर्शनी  खेलकूद  के

 रेल  और  हवाई  परिवहन  का  निर्धारित  विश्वविद्यालयों  के  परीक्षा  परिणाम  तथा  अन्य

 स्थानीय  हितों  की  जानकारी  दी  जाया  करती  थी  ।  च ूकि  दूरदर्शन  जैसे  जनमाध्यम

 तथा  इंडियन  दिल्ली  परिवहन  निगम  आदि  अन्य  एजेंसियां  पहले  से  ही  प्रायः  इस

 प्रकार  की  जानकारी  अधिक  शीघ्र  एवं  ठीक  ढंग  से  दे  रही  दूरसंचार  बोड्ड  द्वारा  इस  सेवा

 को  बंद  करता  वांछनीय  सम्रझा  गया  ।

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  द्वारा  लक्ष्य  में  वृद्धि  के  लिए  स्वदेशीकरण  की  योजना
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  मारुति  उद्योग  द्वारा  प्रतिवर्ष  एक  लाख  कार  का  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  इस  लक्ष्य  में  आयात  की  मात्रा  कितनी

 क्या  बढ़े  हुए  एककों  के  स्वदेशीकरण  के  लिए  किसी  योजना  को  अंतिम  रूप  दिया

 गया

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  बढ़ाए  हुये  लक्ष्य  के  लिए  स्वदेशीकरण  की  कोई  योजना  तो  इसके  क्‍या

 कारण
 हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  :  ओर  मारुति
 -  उद्योग  लिमिटेड  की  परियोजना  रिपोर्ट  में  95%  स्वदेशी  अंश  से  1988-89  तक  प्रतिवर्ष

 100,000  वाहनों  की  क्षमता  की  परिकल्पना  की  गई

 और  परियोजना  रिपोर्ट  के  40,000  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  कम्पनी  ने  198

 86  में  50,000  से  अधिक  वाहनों  का  निर्माण  किया  ।  1986  में  कार  के  स्वदेशीकरण  का

 स्तर  36.92%  तक  पहुँच  गया  है  भौर  1987  तक  इसके  68.75  तक  पहुंच  जाने  की

 आशा

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 फोन  जंक्शन  पिल्लर  में  असिरिक्स  लाइन  की  व्यवस्था

 2247  डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या
 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  टेलीफोन  विभाग  के  मुख्य  जक्शन

 पिल्लरों  पर  टेलीफोन  के  फील्ड  कर्मचारिप्रों  कै अपने  टेलीफोन  केन्द्र  से बातचीत  करने  के  लिए  एक
 भी  सविस  लाइन  नहीं  है  जिसके  कारण  कमंचारी  प्रयोक्‍ताओं  के  टेलोफोन  का  दुरुपयोग  करते

 हैं  और  इस  कारण  बिल  अधिक  आता  है  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कम्मंचारियों  की  सुविधा  के  लिए  प्रत्येक  फोन  जक्शन  पिल्लर
 पर  एक  अतिरिक्त  हॉट  लाइन  की  व्यवस्था  करने  का

 क्‍या  सरकार  यह  भी  सुनिश्चत  करेगी  कि  प्रत्येक  जंक्शन  पिल्‍लर  पर  एक  बिजली  का
 प्वाइंट  या  बिजली  की  लाइट  हो  जिससे  कि  कर्मचारी  सायं  8  बजे  तक  कार्य  कर

 कया  सरकार  प्रत्येक  जंबशन  पिल्‍लर  पर  ऊपरी  सुरक्षा  के  लिए  शेड  की  व्यवस्था
 करेंगी  ताकि  कर्मचारी  वर्षा  के  मौसम  में  कार्य  कर  ओर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  प्रत्येक  बड़े  केन्द्रों  क ेलिए  एक  प्रभावी  सलाहकार  समिति
 बनाने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंफ्री  राम  निवास  :  पिल्लरों  में  सबिस  लाइन  के

 लिए  कोई  व्यवस्था  नहों  इसके  लिए  कर्मचारी  उपभोक्ता  लाइन  का  उपयोग  करते  हैं  ।
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 जांच  कालें  करते  समय  कर्मचारियों  को  क्रेडिट  स्लिप  दी  जाती  हैं  जो उन  उपभोक्ताओं  को  ही  जारी

 होती  हैं  जिनकी  लाइमों  का  इस्तेमाल  किया  जाता

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।

 कैबिनेट  या  पिल्लर  में  विद्युत  प्वाइंट  प्रदान  नहीं  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  यह
 खतरनाक  होता  लाइनमैनों  को  रात्रि  ड्यूटी  के  समय  टांच  और  पेट्रोमेक्स  प्रदान  की
 जाती

 बर्षा  के  मौसम  में  तम्बुओं  और  तिरपाल  प्रदान  किए  जाते  हैं  ।

 (3)  प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  क ेलिए  एक  दूरसंचार  सलाहकार  समिति  तथा  प्रत्येक

 टेलीफोन  जिले  के लिए  एक  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  का  गठन  किया  जाता  क्षेत्रीय

 प्रबंधक/निदेशक  के  स्तर  पर  समिति  के  सदस्यों  से  उपसमितियों  का  गठन  किया  जाना
 1  है  ताकि  दूरसंचार  नेटवर्क  की  कार्यप्रणाली  में  इनका  सहयोग  लिया  जा  सके  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  प्रबंध  प्रहीत  एककों  की  अधिसूबता  रबृद  करना

 2248  श्री  अनिल  बसु  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  के  छः  औद्योगिक  जिनका  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रबन्ध

 ग्रहण  कर  लिया  गया  है  और  जिनकी  अवधि  31  1986  को  समाप्त  हो  रही  के  संबंध  में

 कोई  निर्णय  लिया  गया

 कया  पश्चिम  बंगाल  में  इस  प्रकार  के  किसी  प्रबन्ध  ग्रहीत  एकक  के  संबंध  में  हस  बीच

 अधिसूचना  रद्‌द  की  गई  और

 ©  दि  तो  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ओद्योगिक  बिकास  थिभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और

 औद्योगिक  एककों  के  अधिग्रहण  की  जो  31  1986  तक  समाप्त  हो  रही  को

 ओर  आगे  बढ़ाया  जा  रहा  है  ताकि  राज्य  सरकार  उनके  भावी  निपटान  के  सम्बन्ध  में  निर्णय
 ले  सके  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठाता  ।

 हाल्दिया  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  टेलीफोन  प्रणाली  में  सुधार

 2249.  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हाल्दिया
 भोद्योगिक  क्षेत्र  में  वतंमान  टेलीफोन  प्रणाली  में  सुधार  करने  हेतु  दूरसंचार  विभाग  की  योजना  और

 कार्यक्रम  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  इस  समय  हल्दिया  में  3  एक्सचेंज
 कार्य  कर  रहे  हैं  --  अर्थात  हल्दिया  इंडस्ट्रीज  -  500  हल्दिया  लाइनें  तथा
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 लाइनें  ।  इन  एक्सचेंजों  को  यू०  एच०  एफ०  प्रणाली  द्वारा  कलकत्ता  के  साथ  जोड़ा

 गया  है  ।  हल्दिया  में  15-2-86  से  अन्तराष्ट्रीय  उपभोक्ता  डायलिग  प्रणाली  प्रारम्भ  कर  दी  गई

 मौजूदा  20  लाइनों  वाले  टेलेक्स  एक्सचेंज  में  अन्य  20  लाइनें  जोड़ने  का  प्रस्ताव  है  सातवीं  योजनामें

 हल्दिया  टाउनशिप  एक्सचेंज  का  अन्य  100  लाइनों  में  विस्तार  करने  का  कार्यक्रम  इस  योजना

 अ्रवधि  के  दौरान  हल्दिया  टाउनशिप  के  लिए  विभागीय  इमारत  का  निर्माण  करने  की  योजना

 गावों  और  दूरस्थ  क्षेत्रों  मे ंडाक  को  डिलीवरी

 2250.  भरी  चित्त  महाता  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गांवों  में  मनीआड्डर  पत्र  आदि  पखवाड़े  में  कम  से  कम  एक  वार  ही
 डिलीवर  किए  जाते  और

 यदि  हां  तो  उसके  क्‍या  कारण  और —

 गांवों  और  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  इन  मदों  की  शीघ्र  डिलीवरी  के  लिए  सरकार  का  विद्यार
 क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  और  विगत  लगभग

 10  वर्षों  या  उससे  भी  अधिक  समय  पहले  से  विभाग  ने  ग्रामीण  इलाकों  में  डाक  वितरण
 और  मनीआडंरों  के  भुगतान  पर  निरंतर  ध्यान  दिया  है  ।  पुरानी  प्रणाली  के  अनुसार  ग्रामीण

 डाकिया  जो  सप्ताह  में  एक  दो  बार/तीन  वार  गांवों  में  जाता  उसे  देनिक  वितरण

 प्रणाली  योजना  द्वारा  घीरे-धीरे  बदला  जा  रहा  इस  योजना  के  अन्तरगंत  किसी  ग्रामीण  डाकभर
 में  प्राप्त  डाक  मद  या  मनीआडेंर  को  उसके  प्राप्तकर्ता  गांव  जहां  व्यवहायं  उसी  दिन  भेज
 दिया  जाता  इस  व्यवस्था  को  संभव  बनाने  के  योजना  के  अधीन  सामान्य  वितरण  व्यवस्था
 के  अलावा  समूचे  देश  में  ग्रामीण  डाकधघरों  में  31-3-84  तक  28,  707  वितरण  एजेंट  नियुक्त
 किए  गए  थे  ।  इसके  1-4-1975  थे  31-3-1985  की  अवधि  के  दौरान  23000  से

 अधिक  नए  ग्रामीण  डाकघर  खोलने  से  प्रत्येक  ग्रामीण  डाकधर  के  अधीन  एक  अत्यंत  ठोस  वितरण

 क्षेत्र  विकसित  हो  गया  जिसके  फलस्वरूप  डाक  के  वितरण  और  मनीआडर्डरों  के  भुगतान  की  क्रिया
 तेज  हुई  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंडाक  लाने-लेजाने  तथा  वितरण  कार्य  की  का  शीक्र

 पर्यवेक्षकीय  अधिकारियों  द्वारा  निरंतर  जांच  की  जाती  विभिन्‍न  विकास  योजनाओं
 को  मॉनीटर  करने  की  योजना  के  तहत  विभाग  द्वारा  नियुक्त  किए  गए  निरीक्षकों  को  हाल  ही  में
 यह  दायित्व  सौंपा  गया  अतिरिक्त  जैसे  कि  पैरा  और  के
 उत्तर  में  उल्लेख  किया  गया  के  अलावा  ग्रामीण  डाकघरों  के  लिए  डाक  संचारण  की  प्रक्रिया
 में  तेजी  लाने  के  उद्देश्य  से  जहां  व्यवहायं  और  लाभप्रद  वहां  लाइनोंਂ  को

 लाइनोंਂ  द्वारा  बदला  जा  रहा

 ग्रामीण  डाकघरों  में  पर्याप्त  राशि  संमय  पर  न  पहुंच  पाने  के  कारण  ग्रामीण  इलाकों  में

 मनीआडंरों  के  भुगतान  में  यदा-कदा  विलंब  हो  जाता  इस  कठिनाई  को  दूर  करने  के

 विभाग  ने  हाल  ही  में  विभिन्‍न  यातायात  माध्यमों  पैदल  द्वारा  भेणी
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 जाने  वाली  धनराशि  की  सीमा में  पर्याप्त  वृद्धि  की  डाकधर  अधिक्षकों  को  सभी  मामलों  जहां
 ग्रामीण  इलाकों  में  मनीआड्डरों  का  तुरन्त  भुगतान  करने  के  उद्देश्य  से  धन-राशि  को  बढ़ाना
 आवश्यक  वहां  ग्रामीण  पोस्टमैन/प्रामीण  वितरण  एजेंट  को  भुगतान  के  उद्देश्य  से  सौंपे  जाने

 वाली  नकद  राशि  की  सीमा  को  की  सीमा  से  तक  बढ़ाने  के  अधिकार  दे

 हैं  । |
 ञ्च

 क्रास-बार  टलीफोन  प्रणालो

 2251.  प्रो०  सथु  दण्डबते  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  क्रास-बार  प्रणाली  आरम्भ  करने  से  टेलीफोन  व्यवस्था  और  अधिक

 दोषपूर्ण  हो  गई  ओर

 यदि  तो  इन  त्रूटियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  रामनिबास  जी  क्रासबार

 प्रणाली  से  टेलीफोन  प्रणाली  में  ऐसी  कोई  खराबी  उत्पन्न  नहीं  होती  केवल  आयातित  पेंटाकोंटा

 किस्म  के  क्रासबार  उपस्करों  में  कुछ  खराबी  आ  जाने  के  कारण  कुछ  दिक्‍कतें  आई

 इन  खराबियों  का  पता  श्षगया  गया  तथा  सकिटों  में  संसोधन  करके  तथा  उपस्कर

 को  सही  करके  आवश्यक  सुधारात्मक  कार्यवाई  की  गई  ।

 पन  बिजली  बिकास  के  लिए  धनराशि

 2252.  भीमसती  ऊषा  चोधरी  :  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  सातवीं

 योजना  में  पनबिजली  के  विकास  के  लिए  कितनी  धन  राशि  का  प्रावधान  किया  गया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  विद्युत  उत्पादन  परियोजनाओं  के  लिए  सातवीं  योजना  में

 परिब्य  लगभग  21,300  करोड़  रुपये  जिसमें  लगभग  6500  करोड़  रुपये  जल

 विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए

 मारुति  उद्योग  लिसिटेड  तारा  स्ववेशीकरण  कार्यक्रम  में  विलम्म

 2253.  भरी  असल  वत्त  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सारुति  उद्योग  को  अपने  मूल  चरणबद्ध  स्वदेशीकरण  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करने

 में  विलम्ब  होने  के  विरुद्ध  उसी  तरह  की  चेतावनी  दी  गई  है  जिस  तरह  की  चेतावनी

 टोयोटा  ओभोर  हीरो-हांडा  समूह  को  दी  गई

 यदि  तो  सख्त  चेतावनी  कब  जारी  की  गई  थी  और  उसके  कया  परिणामਂ

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  इसे  कब  जारी  किया  जाएगा  ?
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 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  :

 करण  के  सम्बन्ध  में  हल्के  वाणिज्यक  कारों  सहित  विभिन्‍न  प्रकार  के  बाहनों  क ेलिए

 समय  पर  संशोधन  किए  जाते  हैं  ।  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  चेतावनी  जा  री  करने  के  बजाय

 सुधारात्मक  कदम  उठाय  जायें  ।

 केरल  के  जिलों  में  डायल  घ॒माकर  सोध  टेलीफोन  करने  को  सुविधाएँ

 2254.  श्री  के०  मोहन  दास  :  क्‍या  संध्ार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 केरल  के  किन-किन  जिलों  में  अभी  तक  डायल  घुमाकर  सीधा  करने  की

 सुविधा  नहीं  और

 वहां  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  केरल  में  14  जिला

 मुख्यालयों  में  से  केवल  दो  जिला  मुख्यालयों  में  अर्थात  कसारागोड  और  पठानमथिट्टा  में  इस  समय

 एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  पठानमथिट्टा  में  मध्यम  आकार  का  एक  स्वचल
 एक्सचेज  है  ।

 कसारागोड  स्थानीय  एक्सचेंज  जो  कि  फिलहाल  एक  मैनुअल  एक्सचेंज  है  को  स्वच्चलਂ
 बनाने  की  योजना  बनाई  गई  है  ।  कसारागोड  और  पठानमंथिट्टा  को  ट्रंक  स्वचल  एक्सचेंजों  के  साथ
 विश्वसनीय  संचारण  माध्यम  से  जोड़ने  की  योजना  बनाई  गई  है  ताकि  एस०  टी०  डी०  सुविधाएं
 प्रदान  की  जा  सकें  । प्रदान

 हिमाचल  प्रदेश  में  विद्युत  उत्पादन  करने  संबंधी  योजनायें

 2255.  श्री  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  ऐसी  कुल  कितनी  विद्युत  उत्पादन  योजनाएं  हैं  जिनके  बारे  में
 सर्वेक्षण  किया  गया  है  और  जिन  पर  आने  वाला  खबच्  केन्द्र  सरकार  को  वहन  करना  और

 केन्द्र  सरकार  का  विचार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  इन  योजनाओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  राज्य  विद्युत  बोर्ड  को  कुल  कितनी  धनराशि  देने  का  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  और  चमेरा  जल  विद्यृत  परियोजना  केन्द्रीय
 क्षेत्र  में  राष्ट्रीयजल  विद्युत  निगम  द्वारा  क्रियान्वित  की  जा  रही  इसके  नाथपा  झाकरी
 परियोजना  को  भारत  सरकार  और  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  के  साझा  उपक्रम  के  रूप  में  क्रियान्वित

 किए  जाने  का  प्रस्तांव  है
 सातवीं  योजना  के  अन्तगंत  इन  परियोजनाओं  के  लिए  क्रमशः  518  करोड़

 रुपये  तथा  90  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  गए  हैं  ।

 ]
 प्रसि  में  केवल  डालना

 2256.  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  :  क्‍या  संधार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  केवल  3  फूट  के  मानदण्ड  के  स्थान  पर  सड़क  की  सतह  से  केवल  6  से  7  इंच
 नीचे  डाले  जाते  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  केबल  बार  बार  खराब  हो  जाते  ओर

 टेलीफोन  सेवाओं  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  निर्धारित  मानदंडों  का  पालन
 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  केबिलों  को  आमतौर  से
 मानकों  के  अनुसार  विछाया  जाता  इन्हें  कम  से  कम  3  फुट  की  गहराई  तक  विछाया  जाना
 होता  है  फिर  कुछ  मामलों  में  निर्माण  संबंधी  दिक्कतों  क॑  कारण  कंबिलों  को  पर्याप्त  मात्रा  में
 अतिरिक्त  सुरक्षा  प्रदान  करके  केबिलों  को  कम  गहराई  तकः  बिछाया  जाता  :

 इन  एहतियातों  के  बावजूद  जन  उपयोगी  सेवाओं  क॑  खुदाई  कार्य  से  केबिलों  के  खराब  हो
 जाने  के  कारण  कभी-कभी  गड़बड़ी  पैदा  हो  ज़ाती  है  ।

 कंबिलों  को  बाहरी  क्षति  से  बचाने  के  उद्देश्य  से  प्राइमरी  और  जंकशन  कंबिलों के
 लिए  दीघं  कालिक  आधार  पर  भूमिगत  डकक्‍टों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  पानी  के  प्रवेश  के

 कारंण  हुई  खराबियों  को  दूर  करने  के  लिए  वितरण  नेटवर्क  में  ज॑ंजीभरे  केबिलों  का  प्रयोग  किया
 जा  रहा

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  लंबित  रिट/वाद

 2257.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उच्तम  न्यायालय  तथा  देश
 के

 प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  में  लंबित  सिविल  बादों

 और  दांडिक  मामलों  की  संख्या  भाज  तक  कितनी  और

 उनको  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  उच्चतम

 न्यायालय  और  न्यायालयों  की  रजिस्ट्रियों  द्वारा  दी  गई  जानकारी  संलग्न  विवरण  एक  में  दी

 गई  है  ।

 विबरण--एक

 न्यायालय  का  नाम  लंबित  सामलों  को  संख्या

 (1.2.86
 उच्चतम  व्यायालय

 प्रहण  किए  जाने  बाले  मामले

 विशेष  इजाजत  या्रिकाएं

 (४)  सिविल  26,210

 (ii)  दांडिक  3,549
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 .  प्रारंभिक  सुनवाई  के  लिए  अनुच्छेद  32
 के  अधीन  याचिकाएं --

 (1)  सिविल  7,289

 (ii)  दांडिक  1,639

 नियसित  सुनवाई  के  सासले

 सामान्य  सिविल  अपीलें  25,253

 सांविधानिक  सिविल  अपीलें  672.

 सामान्य  दांडिक  अपीलें  4,078

 अंतिम  सुनवाई  के  लिए  अनुच्छेद  32

 के  अधीन  अपीलें  :

 (i)  सिविल  12,078

 (४)  दांडिक  195

 प्रकीर्ण  ....

 (7)  सिविल  55,318

 (ii)  दांडिक  1,893

 उच्च  न्यायालय  का  लंबित  रिट  लंबित  सिविल  लंबित  दांडिक

 नाम  याचिकाओं  की  वादों  की  मामलों  की

 कुल  संख्या  कुल  संछया  कुल  संख्या

 2  ह  3  4

 (31.12.1985

 आंध्र  प्रदेश  31217  4  2521

 गुजरात  12969  25  5127

 केरल  19793  2  7772

 उड़ीसा  9495  2  3484

 पटना  12881.  15  17072

 पंजाब  और  हरियाणा  9246  -  2816

 (30.6.85

 इलाहाबाद  86972  7  51527

 मुंबई  26097  14956  6712
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 2  3  4 1

 .  कलकत्ता  1241  9750  12912

 दिल्ली  9159  4738  3978

 हिमाचल  प्रदेश  1604  136  505

 जम्मू-कश्मीर  6231  1575  2670

 कर्नाटक  65508  ज+  1919

 मध्य  प्रदेश  9063  --  13271

 मद्रास  34065
 2829

 2829  11335

 राजस्थान  21501  नਂ  11576

 सिक्किम  -32  च्ा  1

 (31.12.1984

 गुवाहाटी  5617  बन  2642

 विवरण-दो

 लंबित  सासलों  को  कम  करने  के  लिए  समय-समय  पर  उठाए गए  कदम

 न्यायालयों  में  लंबित  मामलों  को  कम  करने  के  लिए  हाल  ही  के  में  निम्नलिखित

 कदम  उठाए  गए  हैं  :  --

 1.  मुख्य  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  और  विधि  मंत्रियों  के  3।
 1985  को  हुए  सम्मेलन  में  सभी  न्यायालयों  में  बकाया  मामलों  के  निपटारे

 के  बिषय  में  विचार-विमर्श  हो  गया  है  और  सम्मेलन  के  संकल्प  उच्च  न्यायालयों  और
 राज्य  सरकारों  को  भेजे  गए  हैं  ।

 उच्च  न्यायालय  के  एकल  न्यायाधीश  के  द्वितीय  अपील  में  निर्णय  से  लेटर्स  पेटेंट
 अपील  को  समाप्त  करने  के  लिए  सिबिल;,प्रक्रिया  संहिता  का  1976  में  संशोधन

 किया  गया  धारा  |

 विधि  आयोग  की  सिफारिशों  पर  भाधारित  दंड  प्रक्रिया  संहिता  वर्ष  1973  में

 अधिनियमित  बी  गई  ।  भ

 उच्चतैम  न्यायालय  1956  का  संशोधन  करके

 31.12.1977  से  उच्चतम  न्यायालय  के  न्याय  की  संख्या  13  से  17  कर

 दी  इसमें  मु्य  न्यायमूर्ति  सम्मिलित नहीं  है  ।

 उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  स्वीकृत  संख्या  1977  में  35  थी

 जिसे  ।  1986  को  431  कर  दिया  गया
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 TS  &£&  न्यायालय  9  /औ/9७क्‍फ/ऊ/ोऔऊग्

 6.  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं  :--

 (i)  कुछ  मामलों  को  पूविकता  दी  जाती

 (॥)  प्रकी्ण  मामले  प्रतिदिन  सुनवाई  के  लिए  रखे  जाते

 (11)  ऐसी  रिट  पिटीशनों  जिनमें  एक  जैसे  प्रश्न  अंतर्वलित  होते  एक

 एक  ग्र्‌प  में  रखा  जाता  है  और  50  से  लेकर  100  मामलों  के  बैच  सुनवाई
 के  लिए  एक  साथ  रखे  जाते  हैं  ;

 (५)  ऐसे  अन्य  मामलों  का  भी  जिनमें  एक  समान  प्रश्न  अंतबंलित  होते

 समय  पर  पता  लगाकर  उन्हें  एक  साथ  रखा  जाता  है  और  इस  बात  का
 प्रयत्न  किया  जाता  है  कि  ऐसे  भ्रूपों  का  निपटारा  शीघ्र  हो  जाए  ;

 (५)  उच्चतम  न्यायालय  के  नियमों  का  1966  में  पुमरीक्षण  किया  गया  और

 उसमें  यह  उपबंध  किया  गया  कि  अभिलेखों  का  मुद्रण  स्वयं  उच्चतम  न्यायालय
 के  पर्यवेक्षण  में  ही कराया  इसमें  भी  काफी  समय  लग  जाता

 अभी  हाल  में  न्‍्यपयालय  जहां  कहीं  भी  संभव  होता  अभिलेख
 तेयार  करने  की  आवश्यकता  को  समाप्त  करना  और  अपील  की  सनवाईँ

 विशेष  इजाजत  पेपर  बुक  पर  ही  करना  आरंभ  कर  दिया  परन्तु  वह  ऐसा
 तब  करता  है  जब  उत्तर  में  दोनों  पक्षकार  अपने  प्रतिशपथ-पत्र  और

 पत्र  दाखिल  कर  देते  हैं  ;

 (५४)  न्यायालय  का  समय  बचवाने  के  भारत  के  माननीय  मुख्य
 न्यायालय  के  समथ  के  पश्चात्‌  चर्चा  कर  रहे  हैं  जिसमें  इससे  पूर्व  कम  से  कम
 लगभग  एक  घंटा  लग  जाता  था  ;

 (५॥)  दाण्डिक  अपीलों  अ  तेलार्थियों  के  काउंसेल  से  यह  भपेक्षा  की  जाती  है  कि

 वे  साइक्लोस्टाइल  अभिलेख  मुद्रित  कराने  में  लगने  वाले  समय  को  बचाने
 के  फाइल  करें  जिससे  कि  मामले  पर  शीघ्र  सुनवाई  हो  सके  ;

 (viii)  चैंबर  में  माननीय  न्यायाधीशों  ओर  रजिस्ट्रार  को  कुछ  प्रकार  के  मामलों  के

 निपटाने  के  जो  कि  इससे  पूर्व  न्यायालय  की  सूधत्नी  में  सशक्त  करने

 के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  नियमों  को  संशोधित  किया  गया  न्यायालय

 का  समय  बचाने  के  लिए  ऐसा  किया  गया  है  ;

 (»)  विधि  की  उस  शाखा  से  सम्बन्धित  विशेष  प्रकार  के  मामलों  को  सूचीबद्ध
 करने  के  लिए  विशिष्ट  न्‍्यायपीठों  का  गठन  किया  गया  है  जिसमें  विशिष्ट
 न्‍्यायपीठ  गठित  करने  वाले  माननीय  न्यायाधीश  विशेषज्ञ  होते  हैं  ।  इससे
 विशिष्ट  न्‍्यायपीठ  को  ऐसे  मामलों  को  शीघ्रता  से  निपटाने  में  सहायता
 मिलती
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 ---++  पर्यथयिपापयायथययययए

 (५)  भारत  के  माननीय  मुख्य  न्यायमूर्ति  ने  हाल  ही  में  निदेश  दिया  है  कि  यदि

 प्रत्येक  पक्षकार  की  ओर  से  बहस  में  पांच  घंटे  से  अधिक  समय  लगता  हो  तो

 प्रत्येक  मामले  में  काउंसेल  लिखित  रूप  में  बहस  फाइल  मौखिक

 बहस  के  लिए  प्रत्येक  पक्षकार  को  5  घंटे  का  समय  दिया  ग्रया  किन्तु
 -  यदि  न्यायालय  यह  अनुभव  करता  है  कि  काउंसेस  को  और  अधिक  समय

 दिया  जाना  चाहिए  तो  वह  प्रत्येक  पक्ष  को अधिकतम  10  घण्टे  का  समय  दे
 सकता  इस  प्रकार  दोनों  काउंसेलों  द्वारा  बहुस  करने  के  समय  में  कठौती

 कर  दी  गई  है  जिसके  परिणामस्वरूप  मामलों  का  शीघ्र  निपटारा  होता  है  ।

 उपयुक्त  के  कुछ  उच्च  न्यायालय  मामलों  के  बेहतर  निपटारे  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  कर  रहे  हैं  :--

 कई  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  ऐसे  मामलों  को  एक  ग्रूप  में  रखा  जाता  है  जिसमें

 एक  जैसे  प्रश्न  अन्तबंलित  होते

 सूचना  की  तामील  के  लिए  थोड़ा  समय  देकर  सुनवाई  के  लिए  मामले  नियत

 अभिलेख  के  मुद्रण  की  आवश्यकता  को  समाप्त  करना

 कुछ  अधिनियमों  के  अधीन  मामलों  में  शीघ्र  कार्रवाई  करना  ओर  उन्हें

 पूविकता  देना  ।

 विधि  आयोग  की  रिपोर्ट  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  की  समीक्षा  की  गई
 अधिकांश  सिफारिशों  पर  राज्य  सरकारों  और  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  कारंबाई  की
 जानी  इसलिए  वे  सिफारिशें  संघ  सरकार  के  सहित  उनको  भेज  दी  गई  हैं  भोर

 उनसे  आवश्यक  कारंवाई  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 सरकार  ने  उच्च  न्यायालयों  में  लंबित  मामलों  कै  बकाया  की  समस्या  की  समीक्षा

 करने  के  लिए  ओर  उसके  लिए  उपचारात्मक  उपाय  सुझाने  के  तीन  मुक्य
 न्‍्यायमूर्तियों  की  एक  अनौपचारिक  समिति  गठित  की  है  ।

 सरकार  ने  विधि  आयोग  आवश्यक  सुधार  लाने  के  लिए  न्यायिक  पद़ति  का

 अध्ययन  करने  का  कार्य  सौंपा  विचारार्थ  विषय  निम्नलिखित  हैं  :---

 ()  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विवादों  के  निपटारे  के  लिए  न्याय  पंचायत  या  अन्य  तंत्र  की
 स्थापना  करके  उसका  विस्तार  करके  और  उसे  सुदृढ़

 (ii)  उपयुक्त  क्षेत्रों
 और

 केंद्रों
 में

 परिनिश्चित  अधिकारिता  और  शक्तियों  सहित
 भाग  लेने  वाली  न्याय  पद्धति  स्थापित  करके  ;

 |  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  कार्य  की  मात्रा  घटाने  के उच्चतम

 लिए  न्याप्तिक  श्रेणी  के  भीतर  अन्य  पंक्ति  या  पद्धति  स्थापित
 न्याय  प्रशासन  की  पद्धति  का  बिकेन्द्रीकरण  करने  की  आवश्यकता  ।
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 ऐसे  विषय  जिनके  लिए  संविधान  के  भाग  14  क  में  यथा  परिकल्पित

 करणों  अधिकरणों  को  अपव्जित  करते  को  शीघ्र  स्थापित  करने

 की  आवश्यकता  है  और  उनके  स्थापन  और  कार्यकरण  से  संबंधित  विभिन्‍न

 विषय  ;  ,

 ,  प्रक्रिया  संबंधी  विधियां  साधारणतः  मामलों  के  शीघ्र  अनावश्यक

 मुकदमेबाजी  को  और  मामलों  की  सुनवाई  में  बिलंब  को  कम  करने  की  दृष्टि
 से  और  प्रक्रिया  तथा  प्रक्रिया  संबंधी  विधियों  में  सुधार  ओर  विशेष  रूप  से

 मद  क  (i)  और  क  (1)  में  परिकल्पित  विषयों  के  अनुरूप  प्रक्रियाओं  के लिए
 उपाय  करना  ।

 अधीनस्थ  न्यायालयों/अधीनस्थ  न्यायपालिका  में  नियुक्तित  का  ढंग  ।

 (=)  न्यायिक  अधिकारियों  का  प्रशिक्षण  ।

 न्याय  प्रशासन  की  पद्धति  को  सुदृढ़  करने  में  विधि  व्यवसाय  की  भूमिका  ।

 ऐसे  मानदंडों  के  निश्चित  करने  की  वांछतीयता  जिनका  सरकार  ओर  पब्लिक

 सेक्टर  उपक्रमों  द्वारा  विवादों  के  निपटारे  में  प्रालन  किया  जाना
 इसके  अंतगंत  सरकार  और  ऐसे  उपक्रमों  की  ओर  से  मुकदमों  के  संचालन  के

 लिए  वतंमान  पद्धति  का  पुनक्लोकन  भी

 मुकदमेबाजी  का  खर्च  मुकदमा  लड़ने  वालों  पर  भार  कम  करने  की  दृष्टि

 भारतीय  न्यायिक  सेवा  का  और

 ऐसे  अन्य  विषय  जो  आयोग  उपयुक्त  प्रयोजनों  के  लिए  उपयुक्त  या  आवश्यक
 समझे  या  जो  सरकार  द्वारा  उसे  समय-समय  पर  निर्देशित  किए  जाएं  ।

 दिल्‍ली  में  इन्डियन  आल  कारपोरेशन  संयंत्र  में  बिस्फोट  के  बारे

 वासुदेवत  समिति  की  सिफारिशों

 ड् +#
 2258.  श्री  पी०  आर०  क्ुमारभंगलस  :

 भरी  डो०  एन०  रेड्डी  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  यह  सच  है  कि  वर्ष  1983  में  दिल्ली  में  इम्डियन  आयल  कारपोरेशन  के  संयंत्र
 में  हुए  भारी  विस्फोट  के  बाद  नियुक्त  की  गई  वासुदेवन  समिति  ने  अनेक  महत्वपूर्ण  सिफारिशें
 की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इन्डियन  आयल  कारपोरेशन  और  भारत  पेड्रोलियम  कारपोरेशन  ने  इन
 सिफारिशों  को  पूरी  तरह  क्रियान्वित  किया  है  और  व्यवहार  में  इन  का  अनुपालन  किया  जा

 रहा  और
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 क्‍या  अहमदाबाद  स्थित  उपभोक्ता  संगठन  द्वारा  प्रस्तुत  एक  अनुसंधान  अध्ययन

 रिपोर्ट  में  बताया  गया  है  कि  इन  सिफारिशों  की  पूरी  तरह  उपेक्षा  की  जा  रही  है  और  इन्हें  क्रियान्वित

 नहीं  किया  गया  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  सम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्रशेखर

 हाँ  ।

 व  सुदे  वन  समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  वॉटलिंग  संयंत्र  के

 निम्नलिखित  पहलु  ओं  पर  सिफारिशें  की  :

 ].  स्थान-निर्धारण

 2.  आकार

 3.  सिलिडर  भरण  एवं  संचालन

 4.  प्रारूप  और  सुरक्षा  दूरी

 5.  अग्निशमन  सुविधाएं

 6.  वाल्व  और  रेगुलेटर

 7.  रेल  तथा  सड़क  द्वारा  थोक  में  बाले  सिलिडरों  के  परिवहन  के  प्रकार  ।

 8.  गोदामों  के  वितरक

 9.  उपस्करों  का  वितरण

 10.  नियंत्रण  ओर  निरीक्षण  इत्यादि  ।

 तेल  कम्पनियों  के  नए  बॉटलिंग  संयंत्रों  के  सम्बन्ध  में  समिति  की  सिफारिशों  पर
 कार्या्थयन  किया जा  रहा  है  ।

 सरकार  को  इस  तरह  की  किसी  रिपोर्ट  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 तेल  की  खोज  के  लिये  कम्प्यूटरों  का  आयात

 2259.  श्री  चिरंजी  लाल  हार्मा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  तेल  और  गैस  क्षेत्रों
 की खोज  भौर  प्रक्रिया  के  दौरान  प्राप्त  भूकम्प  सम्बन्धी

 सूचना  तैयार  करने  के  लिए  सोवियत  संध  से  आधुनिक  भू-बेशानिक  कम्प्यूटर  आयात  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  आयात  किये  जाने  वाले  ऐसे  कम्प्यूटरों  की  संख्या  कितनी  है  ओर  उन
 पर  कितनी  राशि  व्यय  की  जाएगी  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  भन्त्रालय  के  राज्य  संत्रो  चम्द्रशोझचर  :  ओर
 हाँ  ।  3  जियोफिजिकल  कम्प्यूटर  सिस्टम  12.97  करोड़  रुपए  की  लागत  से

 सोबियत  संघ  से  आयात  किए  जा  रहे
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 पद्चिचिम  विल्ली  में  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित  किया  जाना

 2260.  श्री  बनवारी  लाल  बेरवा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  दिल्ली  में  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  की  संख्या  बहुत
 कम

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  लोगों  को  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  व्यवस्था

 की  जारही

 दिल्ली  पश्चिम  जोन  टेलीफोन  वार्यालय  में  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  की  स्थापना

 के  कितने  मामले  विचाराधीन  भौर

 क्‍या  सरकार  इन  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  को  शीघ्र  स्थापित  करमे  की  व्यवस्था

 करेगी  और  उसके  लिए  प्राथमिकता  क्रम  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  नही  ।  पश्चिमी  दिल्ली

 में  1030  से  भी  अधिक  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  हैं  ।

 इस  क्षेत्र  में  और  अधिक  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  प्रदान  करने  के  प्रयास  किए  जा

 रहे

 पश्चिम  दिल्ली  क्षेत्र
 में

 सावंजनिक  टेलीफोन  घर  प्रदान  करने  के  लिए  लगभग  400
 प्रार्थना  पत्र  लंबित  पड़े  हैं  ।

 सावंजनिक  टेलीफोनघर  उत्रोत्तर  प्रदान  किए  जा  रहे  हैं  बशर्तें  कि  तकनीकी  दृष्टि
 से  व्यवहायें  ओर  उपयुक्त  पाए  जाएं  ।

 ]
 टंक  काल  बकिंग  और  एस०  ढी०  डी०  सेवायें मी कर  .  गो

 2261.  डा०  जो०  विजयारामा  राव  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ट्रंक  कालों  की  बुकिंग  में  अकुशलता  के  कारण  सरकार  को  भारी  नुकसान  हो

 रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाये  जाने  का
 प्रस्ताव

 क्या  वरिष्ठ  अधिकारियों  से  शिकायतें  करने  के  ब  वजूद  कोई  नियमित  जांच  और
 पर्येवेक्षण  नहीं  किया  जाता  और

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  खुर्शीद  लाल  भवन  और  अन्य  एक्सचेजों  में  सैकड़ों
 एस०  टी०  डी  टेलीफोन  का  दुरुपयोग  गेर-सरकारी  प्रयोजनों  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ?

 ञ
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  नहीं  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 -  जी  नहीं  ।  सुपरवाइजरों  और  अधिकारियों  द्वारा  नियमित  जांच  की  जाती  है  एटेडेंड
 या  सहायक  पोजीशन  द्वारा  जब  टेलीफोन  पर  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं  तो  सम्बन्धित  अधिकारी  द्वारा
 उचित  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 खुर्शीद  लाल  भवन  और  अन्य  एब्रुचेजों  में  सैक्ड्रों  एस०  टी०  डी०  टेलीफोन  नहीं  हैं  ।
 किसी  गेर  सरकारी  कार्य  के  लिए  एस०  टी०  डी०  सुविधा  के  दुरुपयोग  का  कोई  मामला  ध्या  न  में  नहीं
 आया  सरकारी  टेलीफोनों  पर  पहले  से  उपलब्ध  एस०  टी०  डी०  सेवा  को  समाप्त  कर  दिया
 गया  है  ।  इसमें  निदेशक  ओर  इससे  ऊपर  के  अधिकारियों  के  टेलीफोन  शामिल  नहीं  निदेशक

 श्रेणी  से  नीचे  के  कुछ  अधिकारियों  के  ही  टेलीफोनों  पर  एस०  टी०  डी०  सुविधा  दी  गई  है  क्योंकि
 उनके  मामलों  में  अनुरक्षण  संचालन  तथा  प्रशासनिक  कारणों  से  एस०  टी०  डी०  सुविधा  अपेक्षित

 है  ।  इन  मामलों  को  महाप्रबंधक  ने  प्राधिकृत  किया  है  ।

 भारत  कोकिंग  कोल  लिसिटेड  की  कास्टਂ  परियोजना  से

 कोयले  की  राख  की  प्रतिशतता

 2262.  भ्री  बसुदेव  आचाय॑  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : Ue

 भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  की  कास्टਂ  परियोजना  से  उपभोक्ताओं  को

 सप्लाई  की  जाने  वाली  कोयले  की  राख  की  भौसतन  प्रतिशतता  के  तथ्यों  का  ब्योरा  क्‍या  है  और

 गर्ष  1985  के  किसी  एक  महीने  का  परियोजना-वार  विवरण  क्‍या

 कोयले  से  पत्थर  तथा  शेल  अलग  करने  के  लिए  वहां  कितने  शेल  उठाने  वाले  लगाये

 गये  हैं--परियोजना--बार  तथ्यों  का  विस्तृत  विवरण  क्या  ५

 क्या  उत्पादन  आंकड़े  अधिक  दिखाने  के  लिए  कोयला  और  पत्थर  एक  साथ  रखकर

 कोयले  से  सामान्य  रूप  से  शेल  का  हटाना  जाना  थन्द  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  उसे

 पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 बंबई  डाकधरों  में  डाक  बितरण  की  बारंबारता  में  कमी

 :  2263.  ओर  शरद  विधे  :  क्‍या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बम्बई  में  हाल  में  कितने  डाकघरों  में  दो वार  डाक  वितरण  को  घटाकर  एक  बार
 डाक  वितरण  प्रणाली  शुरू  की  गयी
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 इसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  यह  सच  है  कि  डाक  वितरण  में  इस  प्रकार  कमी  करने  से  बम्बई  में  प्रतिदिन

 अ-वितरित  रजिस्टडई  पत्रों  का  ढेर  जमा  हो  रहा  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास  दो  डाकघरों  में  वितरण

 को  कम  कर  दिया  गया  एक  डाकधघर  प्रधान  डाकघर  में  दो  लेखादेय  डाक  वस्तुओं  से

 एक  डाक  वस्तु  के  वितरण  को  मौजूदा  दो  सामान्य  डाक  वस्तुओं  के  वितरण  में  परिवर्तन  किए  बिना

 कम  कर  दिया  गया  |  अन्य  डाकधर  में  मोजूदा  दो  सामान्य  तथा  एक  लेखा

 देय  डाक  वस्तु  के  वितरण  से  एक  सामान्य  डाक  वस्तु  के  वितरण  को  कम  किया  गया  है  ।

 प्रधान  डाकघर  जहां  दो  लेखा  देय  डाक  वस्तुओं  का  वितरण  किया  जाता
 अधिक  प्रतिशत  डाक  वस्तुओं  को  वापस  किया  जा  रहा  था  बयोंकि  प्रथम  वितरण  बहुत

 जल्दी  होता  था  सथा  डाक  पाने  वाले  कार्यालय  खुले  महीं  होते  दोनों  डाक  वितरणों  को
 '  मिला  देने  तथा  गशत  की  संख्या  बढ़ा  देने  से  अधिक  प्रतिशतता  में  डाक  वस्तुओं  का  वितरण

 प्रथम  बार  ही  किया  जा  रहा  है  ।  अंधेरी  पश्चिम  डाकघर  में  नई  कालोनियों  का  निर्माण  हो  जाने
 से  सेवा  में  सुधार  लाने  के  लिए  गश्त  की  अधिक  संख्या  अपेक्षित  एक  वितरण  कम  करके
 वितरण  प्रणाली  को  पुनः  व्यवस्थित  करके  सेवा  में  सुधार  लाया  जा  सका  ।  इस  संशोधित  प्रणाली
 में  डाक  का  नियमित  और  समय  पर  वितरण  किया  जाता

 प्रारम्भिक  अवस्था  में  अब  इन  दोनों  डाकघरों  में  छंटाइ  की  संशोधित  प्रणाली  के
 कारण  गश्तों  की  संख्या  में  परिवर्तन  किया  तो  इसमें  कुछ  दिबकतें  होती  थी  तथा  छंटाई  का
 कार्य  नहीं  किया  जा  एक  सप्ताह  के  बाद  इन  दोनों  मामलों  में  प्रणाली  सामान्य  हो  गई  ।
 अब  इस  डाकधघरों  में  पंजीकृत  पत्रों  का  कोई  ढेर  नहीं  लगा  रहता  है  ।

 पन  ओर  ताप  बिद्युत  उत्पादन  में  संतुलन

 2264.  श्री  सल्यन्द्र  नरायण  सिंह  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  गत  कुछ  बर्षों  से  पन  ओर  ताप  विद्युत  उत्पादन  संतुलन  का  झुकाय  ताप  विद्यत .  ~  सतु  ४६
 उत्पादन  की  ओर  होता  जा  रहा  है  और  सातवों  योजना  के  दौरान  ऐसा  जारी

 क्‍या  इससे  बिजली  के  अधिकतम  भार  के  समय  बिजली  की  आवश्यकता  पूरी  करने
 में  समस्याएं  पंदा  हो  रही  और

 यदि  तो  इस  संतुलन  को  दूर  करने  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 ऊर्जा  मन्‍पी  बसंत  :  से  यद्यपि  जल  बिद्यूत  शक्‍यता  के
 विकास  में  तेजी  लाना  अपेक्षित  है  ताकि  व्यस्ततमकालीन  मांग  जल  विद्यूत  संयंत्र  से  पूरी  की  जा

 सके  तथापि  इन  संयंत्रों  की  निर्माण  अवधि  लम्बी  होती  है  और  इनमें  पर्यावरण  संबंधी  पहलुओं  की
 आशंका  रहती  कुल  क्षमता  में  जल  विद्यू  त  का  भाग  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  विदेशी  सहायता  के  लिए
 अगेक  जल  विद्युत  परियोजनाओं  का  पता  लगाया  गया  है  ।
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 ईरान  और  ईराक  से  बाजार  मूल्य  से  अधिक  मूश््य  पर  तेल  का  आयात

 2265.  श्रीमती  किशोरी  सिंह  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ईरान  ओर  ईराक  से  कच्चे  तेल  का  आयात  पेट्रौलियम  के  विद्यमान  मूल्यों  से  कहों
 अधिक  मूल्यों  पर  किया  जा  रहा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वंष  इस  सोदे  में  अब  तक  कितनी  हानि

 ईरान-ईराक  से  काफी  अधिक  मूल्यों  पर  कच्चा  तेल  खरींदने  के  क्या  कारण  और

 यदि  उक्त  भाग  का  उत्तर  नाकारात्मक  है  तो  फिर  इन  देशों  से  कच्चे  तेल  की

 खरीद  किन  म॒ल्यों  पर  की  जा  रही  है  तथा  बाजार  में  कच्चे  तेल  का  वर्ष-वार  प्रचलित  मल्य
 कि  ्क्  4
 कितना  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :  से
 वतंमान  बाजार  मूल्यों  से  अधिक  मूल्यों  पर  कोई  भी  कच्चा  तेल  ईरान  और  ईराक  से  आयात

 नहीं  किया  जाता  इन  देशों  के  डस  कच्चे  तेल  जिसकी  हमें  आवश्यकता  है  उतनी  मात्रा  में
 जितने  की  हमें  समय-समय  पर  जरूरत  होती  है  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  सक्रिय  व्यापार  नहीं  होता

 है  ।  हानि  यदि  कोई  का  संक्षेप
 में

 उस  संविदा  के  पहले  वर्षो  में  ही  सांकेतिक  मूल्य  लगाना
 संभव  नहीं  है  जिसके  सुनिश्चित  सप्लाई  के  दीर्घावधिक  लाभ  अल्पावधिक  मूल्यों  की  हामि  यरि  कोई

 हो  की  तुलना  में  अधिक  हैं  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  एककों  के  कार्य-निष्पादन  के  लिए  मुख्य  अधिकारियों  की  जिम्मेदारी

 2266.  भरी  शिवन्द्र  बहाढुर  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  के  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों  के  स्तर  से  ऊपर  के
 उनके  मंत्रालय  के  अधिकारियों  तथा  अन्य  लोगों  को  उनके  मंत्रालय  नियंत्रणाधीन  एककों  के

 निष्पादन  के  लिए  जिम्मेदार  ठहराने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रही

 क्‍या  इस  तरह  की  दण्ड  ज़िम्मेदारी  मुख्य  कार्यकारी  निदेशकों  ओऔन  मंत्राल्रयों  के
 उच्च  अधिकारियों  सहित  सभी  स्तरों  पर  समानरूप  से  लागू  की  गई  भौर

 यदि  तो  गत  दस  वर्षों  के  दोरान  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों  से  ऊपर  के
 कारियों  सहित  सभी  स्तरों  पर  दिये  गये  दण्ड  का  ब्योरा  कया  है  ?

 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से

 कारी  इकठ्टी  की  जा  रही-है  ओर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दवाइयों  का  उत्पादन  तथा  देश  को  दवाइयों  की  सांग

 2267.  श्री  सोभताथ  चहर्जी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 देश  में  इस  समय  कितने  मूल्य  की  दवाश्यां  उत्पादित  की  जाती  और

 बीसवी  सदी  के  अन्त  ज़ब  देश  ने  फार  आल  वाई  2000  ए  डीਂ  का

 लक्ष्य  प्राप्त  करने  का  वचन  दिया  देश  में  दवाइयों  की  अनुमानित  सांग  कितनी  होगी  और  उसका

 मूल्य  क्या  होगा

 रक्ायन  और  पेट्रो-रसामन  जिभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचना  :

 अनुमान  है  कि  वर्ष  1984-85  के  दौरान  स्थित  मूल्यों  पर  प्रपुंज॑  औषधों  तथा  फामूलेशनों  का

 उत्पादन  377  करोड़  रुपए  तथा  1827  करोड़  रुपए  का  होगा  ।

 सरकार  ने  वर्ष  2000  ई०  तक  ओषधों  का  मांग  का  अनुमान  नहीं  लगाया

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  आषध  ओर  भेषज  संबंधी  कार्यकारी  दल  ने  प्रपुंज  भोषधों

 तथा  फामूं  लेशनों  का  1989-90  तक  कुल  अपेक्षा  क्रशः  1033.4  करोड़  और  3775  करोड़
 रुपये  आंकी  है  ।

 मिट्टी  के  तेल  की  उपलब्धता

 2268.  श्री  कमला  प्रसाव  सिह  :  क्‍या  पेट्रोलिफस  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने

 की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  9  1986  के  जनसत्ता  में  में  पुलिस  ने

 क्या  नहीं  कियाਂ  शीर्षक  के  अन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 क्‍या  देश  के  अधिकांश  भागों  में  मिट्टी  के  तेल  की  अधिकतर  कम  सप्लाई  की  ज़ाती
 और

 यदि  तो  देश  में  बिना  किसी  कठिनाई  के  सही  तोल  और  निर्धारित  मूल्य  पर

 मिट्टी  के  तेल  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  संत्रात्थ  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर

 हां  ।

 जी  नहीं  ।  फिर  कुछ  क्षेत्रों  में इसकी  छुट-पुट  कमी  होने  की  घटनाओं  से  इनकार
 भी  नहीं  किया  जा  सकता

 गत  वर्ष  की  इसी  अवधि  के  दौरान  चार  माह  के  ब्लाक  के  आधार  पर  किये  गये
 आवंटन  में  5  प्रतिशत  की  वृद्धि  देकर  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  केरोसीन  की  मांग  का
 मान  लगाया  जाता  है  ओर  तदनुसार  आवंटन  किया  जाता  तथापि  नवम्बर  85  से  फरवरी

 1986  के  माह  दाले  सदियों  के  मौसम  और  मार्च  से  जून  1986  माह  के  ग्रीष्म  के  मौसम  की
 अधिक  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  क्रमशः  7.5  प्रतिशत  और  7  प्रतिशत  की  वृद्धि  देकर
 टन  किया  गया

 जबकि  केरोसीन  का  समग्र  आवंटन  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  द्वारा  किया
 जाता  है  इसका  वितरण  क्षागे  संबंधित  राज्य  सरकार/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासकों  द्वारा  उनके
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 राज्यों/सघ  राज्य  क्षेत्रों  में  किया/जाता  देश  में  केरोसीन  की  आसानी  से  और  बिना  किसी

 अधिक  कठिनाई  के  सही  माप  और  उचित  मूल्यों  पर  उपलब्ध  कराने  के  लिए  राज्य  सरकारों/संघ
 राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासकों  को  समय-समय  पर  परामर्श  दिया  गया  है  कि  वे  केरोसीन  की  वितरण

 प्रणाली  को  सरल  बनाएं  और  आवश्यकतानुसार  संबंधित  कानून  को  लागू  करके  उनके  विरुद्ध  कड़ी

 कानूनी  कार्यवाही  करें  ज्ञो  कालाबाजारी/जमाखोरी  आदि  में  लिप्त  हों  ।

 बन्द  ओद्योगिक  यूमिट  पुनः  खोलने  के  रिए  असम  को  स  हायता

 2269.  श्री  सुबर्शन  दास  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्‍या  केन्द्रीय

 सरकार  का  बिचार  आसाम  में  बन्द  पड़े  कुछ  औद्योगिक  यूनिटों  को  पुनः  खोलने  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  करने  का  है  ?

 औद्योगिक  विकास  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  केन्द्र  असम

 सरकार  को  बन्द  पड़े  कुछ  औद्योगिक  एककों  को  पुनः  खोलने  के  लिए  उनके  प्रयास  में  हर  सम्भव

 सहायता  प्रदान  करेगी  ।

 मारुति  उद्योग  लिमिटेश  द्वारा  डीलरों  को  न्युक्ति

 2270.  श्रोमतो  पटेल  रमाबेन  राम  जी  भाई  भावणि  :  क्‍या  उदश्ोग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  ने  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  देश  के

 विभिन्‍न  भागों  में  कुछ  डीलर  नियुक्त  किये

 यदि  तो  डीलर्स  की  नियुक्ति  के  विनियम  और  मानदण्ड  क्या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  मामलों  में  मानदण्डों  की  अबहेलनां  की  गई  है  और  यदि
 तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  और  कित-किन  डीलरों  के  मामले  में  मान  दण्डों  की  अवहेलना  की

 गई

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  नियुक्त  किए  गए  डीलरों  के  पते  और  स्तर

 क्या

 क्या  सरकार  को  डीलरशिप  के  आवंटन  के  मामले  में  लगाए  गए  आरोपों  को

 कारी  और

 यदि  तो  उन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 औद्योगिक  विकास  विभःग  में  राज्य  संत्री  एम०  :

 डीलरों  को  नियुक्त  करने  का  मुख्य  मापदण्ड  पार्टी  में  निम्नलिखित  य्रोग्यत्ता  का

 होना  है  :---

 (1)  मारुति  की  नीतियों  के  अनुरूप  ग्राहक  सेवा  का  स्टेन्ड्ड  प्रदान
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 (2)  बाजार  अंश  को  अधिकतम

 (3)  कम्पनी  की  सर्वोच्च  सम्भव  छवि  बनाना  ओर  विकास  मारुति  उद्योग
 लिमिटेड  द्वारा  डीलरों  की  नियुकि  खुले  विज्ञापन  के  पश्चात  प्राप्त  भावेदन-पत्रों
 तथा  कम्पमी  द्वारा  योग्यताओं  के  मूल्यांकन  के  आधार  पर  की  जाती

 कम्पनी  ने  इस  बात  का  खण्डन  किया  है  कि  डीलरों  के  चयन  के  लिए  उन्होंने
 दण्डों  की  उपेक्षा  होने  दी  है  ।

 ॥

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 सरकार  ने  एंक  पत्रिका  में  रिपोर्ट  देखी  है  ।

 सामान्यतः  यह  कम्पनी  के  निदेशक  मण्डल  का  काम  है  कि  वह  इसकी  जांज़  करे  ।

 विवरण

 केन्द्र  डीलर  का  नाम  और  पता  स्थिति
 ooo फ/हह  रद  —  _

 1  2  ६]  4

 1.  अहमदाबाद  मे०  बारगी  मोटर्स  प्रा०  16-17  क्रियाशील
 नेशनल  चेम्बसं  दिपान्ती  सिनेमा  के  नजदीक
 आश्रम  रोड

 2.  बंगलौर  मैससे  मण्डीवी  मोटर्स  28,  सेंट  मार्टस  रोड  बही |
 aTATT-9

 3.  भोपाल  में  ०  फंयरडील  मारवार  गरेज  प्रा०  लाल  वही
 घाटी  नया

 4.  भुवनेश्वर  मे०  रोलटा  लि०  खण्ड  गिरी  जंगशन  के  वही

 5.  बम्बई  1.  मैं०  एनपक  मोटसे  प्रा०  वी०  बही
 एम०  जूह

 2.  मै०  रेशम  मोटसं  प्रा०  गाडंन  वही
 प्रथम  ट्राम्बे
 बम्बई-40007व

 3.  मैं०  विटसी  ट्रेंडिंग  प्रा०  एफ  व्यू  वही
 होनंबाई  बैलार्ड  नेहरू  प्लेनेटोरियम

 बर्ली

 6.  कलकत्ता  मैं०  मशीन  टेकनौ  प्रा०  जिन्दस  वही

 अलीपुर
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 7.  चण्डीगढ़

 8.  दिल्‍ली  1.

 3.

 4.

 9.  गुवाहाटी  मे०

 10,  हैदराबाद  मै

 11.  जयपुर

 12.  श्रीनगर

 13.  लखनऊ

 14.  मद्रास

 15.  पटना

 16.  त्रिवेन्द्रम
 मे

 नी
 3

 मै०  पेस्को  आटोमोबा  पेस्को

 स्ट्रियल

 मे०  कम्पीटेन्ट  101,  कम्पीटेल्ट  हाउस
 मिडिल  कनाट

 नई

 .  मैं०  गंगा  आटोमोबाईल्स  प्रा०
 ग्रीन  पार्क  एक्स  नई  6.

 मै०  एस०  अगन्त  ट्रेंड्स  प्रा०

 स्वामी  रामतीर्थ  नई

 में०  सिकनद  एण्ड  50

 नई

 म०  विकास  मोटर्स  प्रा०  शिवाजी
 नई  दिल्‍लली-]000व  5.

 विमल  आटो  ए०  टी०  रोड

 महालक्ष्मी  मोटसं  प्रा०  प्लेट  नं०  4,
 मोतीलाल  नेहरू  वेगमपेट  मैन

 मैं०  एस०  अलफा

 पार्क  एम०  आई०

 मैं०  अन्सारी  सोनवाड़  नेशनल
 श्रीनगर

 मै०  आनन्द  मोटर  एजेन्सीज  लि०  21,  विधान
 सभा

 मै०  अन्नामलाइज़  बस  ट्रांसपोर्ट  प्रा०  लि०

 102,  माउंट

 मै०  मिथिला  मोटर्स  प्रा०  एग्जीविशन
 पो०  बा०  ने  72,

 पापुलर  छ्ीकल्स  एण्ड  सर्विसेज  लि०

 त्रिवेन्द्रम  नेशनल

 लिखित  उत्तर
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 ।.  2  3  4

 17...  अमृतसर  मै०  स्वान  43  दि  क्रियाशील

 18.  अम्बाला  मै०  माड  आटोमोबाइल्स  जी०  क्रियाशील
 टी०  अम्बाला

 19.  पूना  मै०  साई  889/90  जंगली  क्रियाशील
 राज  डक्‍्कन

 20.  नागपुर  मैं
 ०

 आटोमोटिव  मैन्यूफंक्चर्स  108,  डीलर  नियुक्त  किया
 बजाड़े  अभी

 शील  होना

 21.  औरंगाबाद  मै०  रामा  बम्बई-पूना  क्रियाशील
 भाले  पूना

 22.  वदोदरा  में०  किरम  मोटसं  प्रा०  909/4,  जी०  क्रियाशील
 आईए०  डी०  सी०  भड़कपुरा  इण्डिस्ट्रियल

 23.  तिरुचि  मै०  यूनियन  कम्पनी  मोटर्स  प्रा०  लि०  क्रियाशील
 प्रामिनेन्ड

 24.  आसनसोल  मै०  मैक्सो  टैकक्‍्नो  सेल्स  प्रा०  डिगौल  क्रियाशील

 एवेन्यू  ॥॒  दूर्गापर

 25.  मंसूर  मे०  मन्डोवी  28,  सैन्ट  माकक्‍से  क्रियाशील

 26.  विजयवाड़ा  मै०  मित्रा  एजेन्सीज  पो०  बा०  नं०  357,  क्रियाशील

 बुकिघमपेट  पो०

 27.  कोचीन  मै०  पापुलर  ह्लवीकल्स  एण्ड  सविसेज  क्रियाशील

 पापूलर  आटोमोबा  बेनर्जी

 28...  इलाहाबाद  मै०  अमित  दीप  गोविन्द  भवन  37,  क्रियाशील
 देव  चरण  लाल

 29.  ग्वालियर  मै०  राधिका  अमर  प्रीत  क्रियाशीसल
 महारानी  ग्वालियर  म०

 30.  जमशेदपुर  मै०  पारिख  इन्जीनियरिंग  एण्ड  बॉडी  बिल्डिंग  क्रियाशील
 कंम्पनी  हिन्दुस्तान  मेन
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 32.  जम्मू  मै०  कश्मीर  मोटर  लक्ष्मी  निवास  क्रियाशील
 बी०  सी०

 32.  गोआ  चौगुले  डा०  रेबेलो  क्रियाशील मै०

 गोआ

 33.  मेरठ  मै०  प्यारे  लाल  एण्ड  सन्‍्स  क्रियाशील

 संन्द्रल  रिवोली

 मेरठ
 ााण:।/:/भ/:;भ/:६:/ह्राजलज्््ॉ्न>)ैिि्पननजपभ+ो३3:प/आः  ४+)कलफफकसससकसससकफससोओफ७स  चँजज

 शाज्यों  में  बायोगैस  संयंत्र  लगाना

 भ्री  सोहम्भद  महफूज  अली  खां  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अधिकांश  राज्य  सरकारों  ने  बायोगैस  संयंत्रीं  क ेलिए  दी  गई

 राजसहायता  का  उचित  उपयोग  नहीं  किया  है  तथा  संयत्रों
 के  लिए  सीमेंट  के  आवंटन  में

 यदि  तो  1985  के  अन्त  तक  बायोगस  संयत्रों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  लक्ष्य
 की  तुलना  में  उपलब्धियों  सहित  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गये  हैं  अथवा  उठाने  का
 विनभार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बतन्त  से  नहीं  ।  खादी  प्रामोद्योग  आयोग  बी०
 आई०  के  आर्थिक  अनुसंधान  निदेशालय  ने  1974-75  से  1981-82  विकास  की
 शपष्ट्रीय  परियोजना  के  शुरू  होन  की  अवधि  से  की  अवधि  के  दौरान  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग
 के  तत्वाबधान  में  निर्मित  संयंत्रों  को  शामिल  करते  हुए  महाराष्ट्र  और  तमिलनाड़  के  14

 चुने  हुए  जिलों  में  13,216  बायोगस  संयंत्रों  की  गणना  की  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  ने
 बताया  कि  826  संयंत्रों  को  अप्राप्य  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया  है  जो  सर्वेक्षण  के  समय
 निर्माणाधीन  थे  तथा  अन्तिम  स्थिति  का  निर्धारण  करने  के  लिए  पुनसंत्यापन  किया  जा  रहा
 खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  सीमंट  संबंधी  कुछ  मामलों  के  संदर्भ  में  उचित  विभागीय  कारंवाई  भी

 शुरुजकर  दी  है  ।

 क्षेत्रीय  कार्यालयों  क ेसाथ  इनके  अपने  स्टाफ  द्वारा  किए  गए  क्षेत्रीय  निरीक्षण  के  माध्यम
 से  राष्ट्रीय  अनुप्रयुक्त  आथिक  अनुसंधान  परिषद  आदि  जैसी  स्वतंत्र  एजेंसियों  द्वारा  सर्वेक्षण  करके

 राज्य  सरकारों  और  ग्रामोछोग  आयोग  का  निरीक्षण  रिपोर्टों  को  प्राप्त  करमें  के  माध्यम  से  बायोगैस
 विकास  की  राष्ट्रीय  परियोजना  का  मानीटरन  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  7

 मानीटरन  सैलों  की
 स्थापना  अपा  रंपरिक  ऊर्जा  स्त्रोत  क्भिग  द्वारा  किया  जा  रहा  अपारपरिक
 ऊर्जा  स्त्रोत  विभाग  द्वारा  इसकी  मानीटरन  य॑त्रियों  को  मजबूत  बनाया  जा  रहा
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 बायोगैस  विकास  की  राष्ट्रीय  परियोजना  के  अन्तग्रेत  अप्रैल  से  1985  के  दोरान

 स्थापित  बायोगैस  संयंत्रों  का  राज्यवार  लक्ष्य  और  संख्या  दर्शान  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 1985-86  5-86  1985  तक  के  दोरान  स्थापित  किए  गए
 परिवार  भाकार  के  बायोगेस  संयंत्रों  को  शाज्यवार  संख्या

 ऋण  राज्य,किन्द्र  शासित  985-86  के  लिए  अप्र  ल  से  1985  तक 1985  तक

 सं०  प्रदेश/एजेन्सी  ब्ाषिक  लक्ष्य  संचयी  स्थिति

 ॥  __  लक्ष्य  प्राप्ति

 1.  आंध्य  प्रदेश  2  0,000  9600  6811

 2.  असम  1,000  480  39

 3.  बिहार  6,400.  3072  1215

 4.  गुजरात  4,800  2304  4468

 5.  हरियाणा  2,200  1056  1560

 6.  जम्मू  और  कश्मीर  120  57  6

 7.  कर्नाटक  7,000  3360  3571

 8.  केरल  2,400  “1152  1145

 9.  महाराष्ट्र  35,100  16848  19753

 10.  मध्य  प्रदेश  3,000  1440  878.

 11.  उड़ीसा  2,500  1200  1989

 12.  पंजाब  1,600  768  802

 13.  राजस्थान  5,000  2400  3202

 14.  तमिलनाडु  13,000  6240  11,900

 15.  उत्तर  प्रदेश  20,000  9600  11249

 16.  पश्चिम  बंगाल  2,800  1344  599

 17.  हिमाचल  प्रदेश  ,  2,500  1,200  2293

 18.  पांडिचेरी  100  48  27

 19.  दमन  और  दीव  100  48  24

 20.  अन्य  राज्य,किन्द्र  शासित  प्रदेश  380  183

 21.  खादी  ग्रामोद्योग  20,000  9600  6970
 ओ

 कुल  1,50,000  7,2000  78,512
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 सए  आदोमेटिक  टेलोफोन  एक्सचेंज  लोलना

 2272.  भरी  बिष्णु  मोदी  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्‍या  नए  आटोमेटिक  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  पूरा  होने  के  बावजूद  उन्हें  चालू  नहीं
 किया  जा  रहा  है

 यदि  तो  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  पूरा  होने  के  बाद  चालू  नहों  किया

 गया

 गत  तीन  बर्षों  का  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है और  इसके  कया  कारण

 )  क्‍या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  उठा  रही  है  कि  टेलीफोन  एक्सचेंज
 का  निर्माण  कार्ये  पूरा  होने  के  तुरंत  बाद  वे  कार्य  करना  शुरू  कर  देंगे

 यदि  इस  बिलम्ब  के  लिए  अधिकारी  दोषी  पाये  गये  हैं  तो क्या  सरकार  का  विचार

 उनके  विरुद्ध  कार्यवपरही  करने  का  और
 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 है

 और  यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  कै  राज्य  मन्त्रो  राम  निबास  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहों  उठता  ।

 प्रश्न  ही  महीं  उठता  ।

 जी

 और  उपयुक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  हीं  नहीं  उठता  ।

 टीकमगढ़  में  रसायन  पर  आधारित  नया  उद्योग

 2273.  भ्रीसती  बिशद्यायती  चतुर्वेदी  ;  क्‍या  उद्योग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मध्यप्रदेश  के  औद्योगिक  रूय  से  पिछड़े  क्षेत्र  जिला  टीकमगढ़
 में  रसायन  पर  आधारित  उद्योग  स्थापित  करना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 रसायन  ओर  पेढ्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  भार०  के०  जयचम्र  :

 नहीं  ।

 किसी  परियोजना  के  स्थान  का  निर्णय  गुण  दोष  के  आधार  पर  निधियों  की

 इन्फ्रास्ट्रकचरल  कच्चे  मालों  की  उपलब्धता  ओर  क्षेत्र  के  पिछ़ेपन  जैसे  विभिन्‍न

 पहुलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता

 105



 लिखित  उत्तर  11  1986

 केन्द्रीय  जीरा  बोर्ड  को  न  लागू  की  गई  सिफारिशों

 2274.  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  व्रताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  शीरा  बोड  द्वारा  शीरा  भौर

 ऐल्कोहल  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  करी  गई  अधिकांश  सिफारिशों  को  सरकार  द्वारा  लागू  नहीं  किया

 गया  और

 यदि  तो  लागू  न  की  गई  सिफारिशों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्द्र  :

 और  3  कार्यकारी  दलों  अर्थात  शीरा  और  अल्कोहल  पर  चुगी  पर  कार्यकारी  शीरा
 भण्डारण  पर  कार्यकारी  दल  और  क्षमता  उपयोग  पर  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशें  जो  केन्द्रीय  शीरा
 बोर्ड  द्वारा  1984  और  1985  में  हुई  अपनी  बेठकों  में  स्वीकार  की  गई  कार्यान्वयन  हेतु

 राज्यों  शासित  प्रशासनों  को  अनुशांसित  कर  दी  गई  थो  ।  कुछ  सिफारणशें  मोर्गंदर्शनों  की  किस्म
 की  केसर्द्रीय  सरकार  द्वारा  कार्यान्वयन  के  लिए  अपेक्षित  कुछ  अन्य  सिफारशें  कितु  उन  पर

 भ्रभी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  यह  आशा  है  कि  इनमें  से  कुछ  को  सरकार  द्वारा  शीरा  और
 अल्कोहल  पर  नई  नीति  की  घोषणा  कर  दिये  जाने  के  शीघ्र  पश्चात  कार्यान्वित  भी  किया  जा
 सकता  है  ।

 सिगरोनी  कोलरोल  लिमिटेड  द्वारा  कोयले  का  उत्पादन

 2275.  श्री  ई०  अय्यप्पु  रेड्डी  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सिंगरौनी
 कोलरीज़  लिमिटेड  द्वारा  वर्ष  1985-86  में  कितने  अतिरिक्त  कोयले  का  उत्पादन  किया  गया  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  *  गरेनी  कोलियरीज्ञ  कम्पनी  लि०  में  1985  से
 1986  की  अवधि  में  141.64  लाख  टन  कोयले  का  उत्पादन  हुआ  ज़बकि  इसकी  तुलना

 में  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  में  कुल  कोयला  उत्पादन  112.29  लाख  टन  इस  प्रकार
 सिंगरेनी  कोलियरीज़  कंपनी  में  इस  अवधि  में  29.35  लाख  टन  अधिक  कोयले  का  उत्पादन

 /
 हुआ  है  ।

 उड़ीसा  में  तालचर  में  विक्थबेंक  को  सहायता  से  उज्च  तापीय  बिजलो  घर

 2276.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  बि

 सा  में  तालचेर  में  प्रस्तावित  1000  मेगावाट  के  उचक्षष  तापीय  बिजली  घर
 के  प्रथम  चरण  के  वित्तपोषण  के  लिए  विश्त  बेंक  और  भारत  के  बीच  एक  समझौता  हस्ताक्षर  करने
 के  लिए  तैयार

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  रूपरेखा  क्‍या  ओर
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 उच्च  तापीय  बिजली  धर  में  उत्पादन  शुरू  होने  में  कितना  समय  लग  ज़ाएगा  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  वसंत  :  नही  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मुख्य  संयंत्र  उपस्कर  के  लिए  आडंर  देने  के  बाद  500  मेगावाट  की  यूनिट  को  बालू
 करने  के  लिए  लगभग  5  वर्ष  लगते  हैं  ।

 डड़ीसा  ओर  अन्य  राज्यों  को  सापट  कोक  का  आशबंटन

 2277.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  ऊर्शा  मन्त्री  यह  बताने  की  हूपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  में  विभिन्‍न  राज्यों  को  साफ्ट  कोक  के  कुल  कितने  वेगन  आबंटित  किये
 गये

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1986  में  उड़ीसा  और  कुछ  अन्य  को  साफ्ट
 कोक  के  आबंटन  में  वद्धि  करने  का  और

 यदि  तो  वर्ष  1986  में  उड़ीसा  ओर  अन्य  राज्यों  को  साफ्ट  कोक  कुल  कि
 वैगन  आबंटित  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसंत  विभिन्‍न  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  मासिक
 आधार  पर  एक  बार  6  महीने  के  लिए  साफ्ट  कोक  का  आबंटन  कोयला  विभाग  द्वारा  उस  बैठक  में
 विचार  विमशें  करके  किया  जाता  है  जिसमें  अन्य  लोगों  के  साथ-साथ  संबंधित  राज्य-सरकारों  के
 प्रतिनिधि  भी  भाग  लेते  वर्ष  1985-86  में  किए  गए  आबंटन  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में
 दिया  गया  है  ।

 और  साफ़्ट  कोक  का  आबंटन  राज्य  सरकारें  अपनी  आवश्यकता  का  जो  निर्धारण
 करके  कोयला  विभाग  को  सूचित  करती  हैं  उसके  आधार  पर  किया  जाता  कोयला  कंपनिया

 ज्यों/कैन्द्र  शासित  प्रदेशों  बरीਂ  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  साफ्ट  कोक  का  उत्पादन
 बढ़ाने  का  प्रयास  कर  रहो  वर्ष  1986-87  के  पहले  छः  महीनों  के  लिये  आबंटन  कोयला
 विभाग  में  अप्र  1986  में  होने  वाली  बेठक  में  किया  जाएगा  जिसमें  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि
 भी  शामिल

 विवरण

 राज्य/किन्द्र  शासित  छः  माह  की  अवधि  के  लिये  आबंटित
 का  नाम

 हि
 अप्रैल  1985  से  सितम्बर  1985  से

 1985  तक  1986  तक

 बिहार  50,000  50;000

 दिल्ली  8,000  8,000
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 हरियाणा  1,500  1,500

 हिमाचल  प्रदेश  800  1,000

 उड़ीसा  2,300  2,300

 पंजाब  1,600...  1,600

 राजस्थान  1,600  3,000

 उत्तर  प्रदेश  27,000  30,000

 पंश्चिम  बंगाल  75,000  80,000

 असम  श्न्य  1,000

 सिक्किम  1,000  1,000

 अरुणाचल  प्रदेश  -  100

 मिजोरम  250

 कर्नाटक  तन  220

 नागालेंड
 न  500

 चंडीगढ़
 न  1,000

 त्रिपुरा  ण्ा  500

 मणीपुर
 न  100

 मेघालय  प्य्य  100

 मध्य  प्रदेश  5,000

 85  और  उसके
 दया क  नकनोनि--वनतततततत3तलत_तनं_ंहनुनतनतनतुं

 तूतीकोरिन  ताप  विद्युत  संयंत्र  *  यांत्रिक  कोयला  दुलाई  प्रणाली  का  कार्य-निष्यादन

 2278.  ञआ»री  एन०  डेनिस  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  तूतीकोरिन  ताप  विद्युत  संयंत्र  की  7.63  करोड़  रुपये  की  लामत
 से  बनी  यांत्रिक  कोयला  दुलाई  प्रणाली  को  लगभग  तीन  वर्ष  पूर्व  चालू  किए  जाने

 के  बावजूद  इसकी
 प्रतिष्ठापित  क्षमता  की  जांच  अभी  की  जानी

 यदि  तो  इस  श्रणाली  के  प्रतिष्ठापन  से  अब  तक  कोयले  की  अधिकतम  कितनी

 दुलाई  की  और

 क्‍या  सरकार  को  इसके  कार्य  निष्पादन  के  संबंध  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  ओर
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  *

 ऊर्जा  मन्त्री  बसन्‍्त  :  से  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा
 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 खराब  टेलीफोनों  के  लिए  किराए  को  वापस  अदायगी  की  योजना

 2279.  श्री  मामिक  रेड्डी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -

 कया  दिल्ली  अहमदाबाद  ओर  बंगलौर  में  खराब  टेलीफोनों  के  लिए  किराया  की  राशि

 तथा  अधिक  राशि  के  बिलों  की  वापस  अदायगी  के  संबंध  में  प्रबंध  किये  गये  हैं  और  यदि  तो

 क्या  ये  प्रबंध  सारे  देश  में  किए  और

 क्‍या  खराब  टेलीफोनों  की  किराया  राशि  तथा  अधिक  राशि  के  बिलों  की  कोई  बापस

 अदायगी  की  गई  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  राम  निवास  जी  अधिक  राशि
 के  बिल  संबंधी  शिकायतों  पर  छूट  देने  तथा  टेलीफोन  सेवा  में  अवरोध  अवधि  के  लिए  किराए  में

 .  छूट  देने  के  बारे  में  अनुदेश  पहले  ही  मौजूद  हैं  ।  ये  आदेश  पूरे  देश  में  लागू  हैं  ।

 जानकारी  सभी  यूनिटों  से  मांगी  गई  है  और  यथाशीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दो

 हिमाचल  प्रवेश  में  विश्व  बेंक  को  सहायता  से  नाथपा-झाकरी  पन  बिजली  परियोजना
 का  आरम्भ  किया  जाना

 2280.  प्रो०  नारायण  चम्द  परादर  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  ने  विश्व  बेंक  या  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेंसियों  की  सहायता  से
 साथपा  झाकरी  पन  बिजली  परियोजना  आरम्भ  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इस  अनुरोध  पर  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय  किया  है  और  निर्णय  किस
 तारीख  को  किया  भौर

 यदि  तो  किस  तारीख  तक  निर्णय  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसम्त  :  से  हिमाचल  प्रदेश  की  नाथपा  झाकरी  जल

 विद्युत  परियोजना  को  वित्तोय  सहायता  हेतु  1985  में  विश्व  बैक  को  प्रस्तुत  किया  गया

 नये  टेलीफोन  कमेक्दानों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची

 2281.  प्रो०  नारायण  घन्द  पराह्र  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |  1986  को  प्रत्येक  महानगर  भर  राज्यों  की  राजधानी  में  टेलीफोन  के

 इच्छुक  ग्राहकों  की  प्रतीक्षा  सूची  में  प्रत्येक  श्रेणी  में  कितने  आवेदक  थे  और  उनके  पंजीकरण  की
 तिथि  क्‍या  थी  ओर  प्रतीक्षा  सूची  में  किस  तारीख  के  आवेदक  तक  को  टेलीफोन  दे  दिये  गये

 क्‍या  निकट  भविष्य  मैं  उक्त  शहरों  में  से  प्रत्येक  राष्ट्र  को  समूची  प्रतीक्षा  सूची  के
 आवेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  और
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 यदि  तो  उक्त  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रत्येक  श्रेणी  में  5  वर्ष

 3  वर्ष  तथा  2  वर्ष  से  ऊपर  की  प्रतीक्षा  सूच्रो  के  आवेदकों  को  किस  तारीख  तक  टेलीफोन
 कनेक्शन  दे  दिये  जाएंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निबास  :  से  संबंधित  यूनिटों  से
 जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  ।  इसे  यथाशी प्र सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 महानगरों  ओर  राज्यों  की  राजधानियों  में  खाना  पकाने  को  गेस  की  प्रतीक्षा  सूचियां

 282.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  महानगर  और  राज्यों  की  राजधानियों  में  पृथक-पृथक  1]  जनबरी  | 986  को
 खाना  पकाने  की  गैस  की  प्रतीक्षा  सूची  में  कितने  व्यवित

 गत  पांच  तीन  दो  वर्षों  और  एक  वर्ष  तक
 की  प्रतीक्षा  सूची  कब  तक  समाप्त  हो  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  गैस  की  मांग  करने  पर  उसकी  सप्लाई

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  गैस  कनेक्शन  में  वृद्धि  करते  का  है  भौर  यदि  तो  ऐसा  कब  तक  संभव

 होगा  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्री  चना  शोखर  :
 एक

 विवरण  संलग्न  है  ।

 और  तेल  कम्पनियों  के  वाषिक  उपभोक्ता  नामांकन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रतीक्षा
 सूची  में  दर्ज  व्यक्तियों  को  चरणबद्ध  रूप  में  कतेक्शन  दिये  जा  रहे  हैं  जिसकी  दर  इस  समय  लगभग
 16  लाक्य  कनेक्शन  प्रतिवर्ष  कनेकक्‍्शनों  का  दिया  एल०पी०जी०  की  भरण

 परिवहन  संबंधी  सुविधाओं  और  लिस्ट्रीब्यूटरशिप  नेटवर्क  की  वृद्धि  पर  निर्भर  करता

 विवरण

 महानगर/राज्यों  |  स्  ंघ  राज्य  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज
 क्षेत्रों  की  राजधानियां  व्यक्तियों  की

 ]  2

 1.  हैदराबाद  11,590
 2.  डिसपुर  _

 3...  पटना  16,857
 4.  अहमदाबाद  1,88,774
 5.  चण्डीगढ़  63,078
 6.  शिमला  3,450
 7.  श्रीनगर  34,200
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 2

 8.  बंगलौर  1,566

 9.  त्रिवेन्द्रम  न

 10.  भोपाल  7,210

 11.  बम्बई  62,364

 12.  इम्फाल  400

 13.  शिक्षलांग  1,620

 14.  कोहिमा  न

 15.  भुवनेश्वर  3,810

 16.  जयपुर  38,813

 17.  गंगटोक  150

 18.  मद्रास  ना

 19.  अगरतला  ३,000

 20.  लखनऊ  81,717

 21.  कलकत्ता  54,010

 22.  इटानगर  80

 23.  दिल्‍ली  5,07,021

 24.  अइजवालं  1,470

 25.  पाण्डचेरी  न

 26.  पणजी  2,900

 27.  सिलवस्सां  625
 ---+

 इण्डियन  पेट्रो  कंमिकल्स  लि०  हारा  उत्पादकता  में  सुधार

 2283.  डा०  बी०  एल०  शोलत्ञा  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रमुख  मंजूरी  समझौतों  और  मुद्रास्फीति  के  कारण  इण्डियन  पेट्रो  कैमिकल्स  लि०
 के  मंजूरी  बिल  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  है जिसके  कारण  छटी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  भुगतान
 किए  गए  प्रति  रुपया  बद्धि  मूल्य  में  20  प्रतिशत  की  गिरावट  भआाई

 यदि  तो  इससे  उपक्रम  के  मंजूरी  बिल  में  कहां  तक  वृद्धि  हुई  और

 इंडियन  पेट्रो  कैमिकल्स  लि०  द्वारा  प्रति  कमंचारी  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ओर  प्रत्येक  कर्मचारी  के  लिए  वृद्धि  मूल्य  क्या  है  तथा  प्रति  रुपया  मंजूरी
 तान  कितना  है  ओर  इस  प्रकार  उत्पादन  में  कितनी  वृद्धि  हुई  ।

 रसायन  और  पेट्रोरलायभ  विभाग  में  राज्य  संत्री  आर०  के०  जयचन्त  :

 जी

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतिम  वर्ष  (1984-85)  में  प्रति  व्यक्ति  माह  औसत

 मजदूरी  में  बुद्धि  5  वर्षो  की  अवधि  के  दौरान  48  प्रतिशत
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 आईपीसीएल  डिमेथाइल  लिनियर  अलकाइल

 निद्राइल  ,  आदि  की  क्षमता  को  विस्तारित  कर  के  तथा  विशिष्ट  ऊर्जा  खपत  को

 कम  करके  जोड़  गए  मूल्य  में  वृद्धि  करन  के  लिए  विभिन्‍न  योजनाएं  कार्यान्वित  कर  रही  है  ।

 खोई  को  ऊर्जा  के  विषबसनोय  स्थ्रोत  के  रूप  में  परिवर्तित  करना

 2284.  डा०  बी०  एल०  इैलेझ  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  विद्युत  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  खोई  जो  चीनी  उद्योग

 का  एक  उप-उत्पाद  को  ऊर्जा  के  एक  विश्वसनीय  स्थरोत  के  रूप  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  कोई
 परीक्षण  किए  गए

 यदि  तो  क्या  परिणाम  हासिल  हुए  और

 यदि  तो  क्‍या  ऊर्जा  के  इस  शब्तिशाली  स्थ्रोत  का  इस्तेमाल  किया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मंत्रों  बसन्त  से  नई  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  ओर  अतिरिक्त

 विद्य्‌  त  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्त्रोत  विभाग  ने  तमिलनाडु  में  एक
 कारी  चीनी  मिल  में  10  मेगावाट  ऊर्जा  उत्पादन  के  लिए  अभी  हाल  ही  में  एक  प्रायोगिक  संयंत्र

 को  स्थापित  करने  के  लिए  अनुमोदित  किया  यह  ग्रिड  से  संयोजन  के  लिए  विद्यत
 का  लगभग

 6  मेगावाट  अतिरिक्त  उत्पादन  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  उच्चतर  भाप  दबाव

 और  तापमान  अवस्थाओं  के  साथ  सह  उत्पादन  सहित  नई  प्रौद्योगिकी  यदि  चीनी  मिलों  में  अपनाई
 जाए  तो  चीनी  उद्योग  पिराई  के  मौसम  क  दौरान  खोई  से  लगभग  2000  मेगावाट  अतिरिक्त

 विद्य  त  का  उत्पादन  कर  सकेगा  ।

 हावड़ा  में  टेलोफोनों  को  खराबी  को  शिकायतें

 2285.  श्री  हन्नान  सोल्‍्लाह  :  क्यो  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  हाबड़ा  जिले  में  कितने  टेलीफोन

 गत  वर्ष  टेलीफोनों  की  खराबी  की  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुईं  भोर

 उनमें  से  कितने  टेलीफोनों  को  ठीक  किया

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :
 हाथड़ा  जिले  में  टेलीफोनों

 की  संख्या  19188  है  ।

 टेलीफोनों  के  खराब  होने  की  शिकायतों  की  संख्या  13555]  थी  ।

 टेलौफोन  संबंधी  135538  मामलों  में  टेलीफोन  ठीक  कर  दिए

 पश्चिचम  बंगाल  में  लये  टेलीफोन  केंद्र  लोलना

 2286.  श्री  हस्तान  झोल्लाह  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  चालू वर्ण  में  कितने  नये  टेलीफोन  केन्द्र  खोले  जा  रहे
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 सातवीं  योजना  अवधि  में  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले  और

 हावड़ा  जिले  की  टेलीफोन  प्रणाली  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने

 का  विचार  है  ?

 संवार  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  चालू  वर्ष  के  दोरान

 पश्चिम  बं..।ल  में  छोटे  आकार  के  लगभग  14  नए  टेलोफोन  एवसचेंज  खोलने  का  प्रस्ताव  है  बशर्ते

 कि  आवश्यक  मांग  दर्ज  हो  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  लगभग  96  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  का  प्रस्ताव

 है  बशर्तें  कि आवश्यक  भंडार  एवं  संसाधन  उपलब्ध  हो  सके  ।

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  ।

 विधरण

 हावड़ा  जिले  के  लिए  विकास  कार्यक्रम

 1.  जगतबल्लवपुर  एवं  कलकत्ता  के  बीच  एक  6/1  चैनल  यू  एच  एफ/वी  एच  एफ  प्रणाली

 की  संस्थापना  ।

 2.  शिल्बपुर  में  1986-87  के  दौरान  4000  लाइनों  वाले  एक  नये  मुख्य  क्रासबार

 एक्सचेंज  को  स्थापना  तथा  1987-88
 में

 इसका  1000  लाइनों  में  विस्तार
 करने  की  योजना

 नेबुमानगड़  टेलीफोन  केंद्र  में  स्व-चालित  टेलीफोन  प्रणाली  शुरू  करना

 2287.  भरी  टी०  बशीर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  नेदुमानगड़  टेलीफोन  केन्द्र  में  स्वाचालित  टेलीफोन  प्रणाली  शरू

 करने  का  विचार  है

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  और

 नेदुमानगड  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  लिये  क्‍या  अन्य  अस्ताव  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :
 जी  हां  ।

 1982-83  सप्लाई  क्रायेक्रम  के  अन्तर्गत  एक्सचेंज  के  लिए  एक  200  लाइनों  वाले

 मुख्य  स्वचल  स्विचन  उपस्कर  का  आबंटन  कर  दिया  गया  एक्सचेंज  को  स्वचल  बनाने  की
 योजना  है  बशतें  कि  भूमि  उपलब्ध  हो  सके  ।

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 नेहमातगड  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  लिए  विकास  प्रस्ताव

 1.  नेदुमानगड  से  तिवेंद्रम  के बीष  पी  सी  एम
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 2.  नेदुमानगड  एक्सचेंज  स्वचल  बनाने  के  बाद

 माला  ओर  कन्या  कुलंगरा
 में  एम  ए  किस्म  के  एक्सचेंज  के  साथ  ग्रूप  डायलिंग  ।

 3.  जबरान  केबिल  प्राप्त  करने  के  बाद  नेदुमानगड़  और  त्रिवेंद्रम  के  बीच  डायलिंग  ।

 केरल  में  टेलोफोनों  का  बिस्तार

 2288.  श्री  टी०  बशीर  :  क्या  संजार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सातवीं  पंचवर्षीय ~  ७  व  8

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 दोरान  केरल  में  टेलीफोन  प्रणाली  के  विस्तार  की  निम्नलिखित  योजना  बनाई  गई

 लाइनों  की  संख्या

 त्रिवेंद्रम  4400

 कालीकट  2800

 एरनकुलम  7400

 केरल  में  अन्य  कस्बे  94900

 कुल  109500

 2269.  श्री  टी०  बशीर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केरल  में  का  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  विस्तार  के  लिए  कोई

 कार्यवाही  की  और

 हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रामनिवास  मिर्धा  :  जी  ।

 कन्यापुरम  में  150  लाइनों  वाले  आर०  ए०  एक्स  एक्सचेंज  का  अंतरण  एवं  बिस्तार
 करके  300  लाइनों  वाला  एम०  ए०  Il  किस्म  का  एक्सचेंज  स्थापित  किया  गया  है  ।  यह्‌
 केन्द्र  त्रिवेन्द्रम  से  भी  जुड़ा  हुआ  है  ।

 केरल  में  लिरायिकिल  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  बिस्तार

 2290.  श्री  टो०  बशीर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केरल  में  चिरायिकिल  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  विस्तार  के  लिए  कोई
 कार्यवाही  की  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निबास  :  जी  हां  ।

 चिरायिकिल  में  इस  समय  90  लाइनों  की  क्षमता  का  एम०  ए०  किस्म  का

 एक्सचेंज  इस  केन्द्र  के  लिए  1982-83  के  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अधीन  200  लाइनों  वाले

 स्वचल  स्विच्चन  उपस्कर  का  आबंटन  किया  गया  एक्सचेंज  भवन  के  लिए  भूमि  की  तलाश

 भूमि  अधिग्रहण  के  बाद  एम०  ए०  किस्म  का  एक्सचेंज  स्थापित  किया  जायेगा  ।  इसकी

 क्षमता  में  अतिरिक्त  200  लाइनों  की  वृद्धि  करने  की  भी  योजना  है  ।

 कालाहांडी  में  कागज/सोमेंट  उद्योग  की  स्थापना

 2291.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  कालाहांडी  जिले  में  बड़े  पैमाने  अथवा  मध्यम  पैमाने  का  उद्योग
 पित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  जिले  का  आथिक  पिछड़ापन  और  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  वहां  पर  कागज  की  मिल  अथवा  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने

 का

 अद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  जी  नहीं  ।

 फिलहाल  कालाहांडी  जिले  मैं  कागज  अथवा  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  का  केन्द्र
 सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कालाहाडी  उड़ीसा  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम

 2292.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  राज्य  के  कालाहाडी  जैसे

 सामाजिक  और  आधिक  रूप  से  पिछड़े  आदिवासी  जिलों  में  ग्रार्मण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के
 अपेक्षित  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  हो  पाये  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  उठाने  का
 विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  उड़ीसा  राज्य  में  कालाहाण्डी  जैसे
 वासी  जिलों  में  ग्राम  विद्य्‌  तीकरण  का  स्तर  राज्य  के  भौसत  से  कम

 |

 ग्राम  विद्युतीकरण  को  बढ़ाने  तथा  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  दूर  करने  के  लिए  न्यूनतम
 आवश्यकता  कार्यक्रम  को  संशोधित  किया  गया  विद्य्‌  तीकरण  के  स्तर  को  ध्यान  में  रखे  बिना
 इस  कार्यक्रम  में  सभी  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  शामिल  किया  गया  इन  क्षेत्रों  को  बिजली  के  लाभ

 शीघ्रतापूर्वक  पहुचाने  के  लिए  ऋण  सहायता  के  मानदण्डों  को  उदार  बनाने  सहित  अनेक  प्रकार  की
 योजनाएं  तैयार  की  गई  हैं  ।
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 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्षमों  में  रुणणता

 2293.  श्री  सैयद  मसूदल  हुतव  :  कया  उद्योग  मंत्री  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  रुप्णता

 के  बारे  में  17  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संटया  4362  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  कोल  इण्डिया  शिपिंग
 कारपोरेशन  आफ  सीमेंट  कारपोरेशन  आफ  इप्डिया  और  ऐसे  ही  अन्य  बड़े  सरकारी  क्षेत्र
 के  उपक्रमों  के  बारे  में  रुणता  के  मूल  कारण  का  पता  लगाने  के  लिए  भी  कोई  अध्ययन  कराने  का

 विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और

 निर्यरिंग  प्रोजेक्ट्स  की  कार्यचालन  सम्बन्धी  समितियों  द्वारा  किये  गये  अध्ययनों  के
 परिणामस्वरूप  इस  कम्पनी  के  पुनगंठन  के  लिए  कुछ  प्रस्ताव  तैयार  किये  गये  इनके  विभिन्‍न

 पहलुओं  एवं  निहितार्थों  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  हालांकि  कुल  मिलाकर  कोल  इन्डिया  लि०
 के  कार्यंचालन  का  अध्ययन  करन  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहों  है  दो  समितियां  अर्थात

 एक  ईस्टर्न  कोल-फील्ड्स  लि०  के  कार्यचालन  की  जांच  करने  के  लिए  श्री  के०  एस०  आर०  चारी  की
 अध्यक्षता  में  तथा  दूसरी  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  के  कार्यच्ालन  की  जांच  करने  के  लिए  श्री०

 एन०  बनर्जी  की  अध्यक्षता  में  गठित  की  गई  है  ।  भारतीय  नोवहन  निगम  एवं  भारतीय  सीमेंट  निगम
 के  कार्यचालन  विषयक  किसी  अध्ययन  को  हाथ  में  लेने  के  लिये  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  कार्य-निष्पादन  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जा  रही  है  तथा  उनके
 कार्य-निष्पादन  के  विषय  में  जिन  वि.न्हों  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ता  तो  उन्हें  हल  कर

 है  । िया  जाता  है

 सेल  को  और  तेल  की  पाइप  लाइनें  बिछाना

 2294.  थी  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  विदेशी  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  तेत  की  खोज  और  तेल  की
 पाइप  लाइनें  बिछाने  का  कार्य  सौंपा  गया  है  तथा  पिछले  तीन  वर्ष  के  दोरान  दिए  गए  ठेके  की  राशि
 कितनी

 क्‍या  इस  काये  के  लिए  किसी  श्वदेशी  कम्पनी  पर  विचार  किया  गया  है  और  इस
 कार्य  के  लिए  सक्षम  पाया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन््रहोजर  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  ह ैऔर  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 116



 20  1907  लिखित  उत्तर

 क्षमता  का  उल्लंघन  करके  औषधियों  और
 भौषध  इम्हरसोडिएन्टस

 की  अतिरिक्‍त  सप्लाई

 2295.  श्री  सानबेसत्र  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्होंने  औद्योगिक  और

 नियम  के  अन्तगंत  अपनी  क्षमता  का  उल्लंघन  करके  औषधियों  और  ओऔषध  इन्टरमीडिएन्टस  की

 अतिरिक्त  सप्लाई  की  खरोद  की

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  सूचना  जारी  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  और  पेट्रो-रसाथम  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  आर०  के०  जयचना  :

 औद्योगिक  और  किसी  कम्पनी  द्वारा  बल्क  ओऔषधों  और  शौषध

 मध्यवर्तियों  की  अधिप्राप्ति  पर  कोई  सीमा  निर्धारित  नहीं  करता  ।
 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 अखबारों  कागज  का  उत्पादन

 2296.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :

 श्री  चिन्तामणि  जना  :

 क्री  सी०  शंगा  रेडडी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  अखबारी  कागज  को  कमी

 अखबारी  कागज  की  कितने  मिलें  हैं  और  उनका  वापिक  उत्पादन  कितना

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  ऐसी  मिलें  हैं  जिनको  अखबारी  कागज  का  उत्पादन  करना

 है  परन्तु  व ेअखबारी  कागज  के  स्थान  पर  सफेद  छपाई  कागज  का  निर्माण  कर  रही

 यदि  तो  ऐसी  मिलों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  उनके  विरुद्ध  क्‍या  की
 गयी

 (४)  क्‍या  आल  इण्डिया  स्माल  पेपर  मिल्स  एसोसिएशन  ने  अपनी  अतिरिक्त  क्षमता  और
 छपाई  के  कागज  की  कम  मांग  को  देखते  हुए  अखबारी  कागज  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  और

 सरकार  द्वारा  देश  में  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  अखबारी  कागज  का
 अधिक  उत्पादन  करने  हेतु  क्या  अन्य  उपाय  किए  जी  रहे  हैं  ?

 ओद्योमिक  विकास  बिभाग  में  राज्य  सम्त्री  एम०  :  देश  की
 अखबारी  कागज  की  मांग  स्वदेशी  उत्पादन  और  आयात  द्वारा  पूरी  की  जाती  है  ।
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 इस  समय  देश  में  4  अखबारी  कागज  बमाने  वाले  कारखाने  हैं  और  1985-86

 1986)  के  दौरान  इनका  अखबारी  कागज  का  उत्पादन  निम्नलिखित  है  :

 मिल  का  नाम  1986  तक

 नेशनल  न्यू्जाप्रिट  एण्ड  पेपर  मिल्स  लिमिटेड  55,144  मी०  टन

 मैसूर  पेपर  मिल्स  लिमिटेड  60,196  मी०  टन

 हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिट  लिमिटेड  65,846  मी०  टन

 तमिलनाड़  न्यूजरप्रिट  एण्ड  पेपसे  लिमिटेड  42,669  मी०  टन

 उत्पादक  अपनी  लाइसेंस  प्राप्त  अखबारी  कागज  उत्पादन  क्षमता  का  प्रयोग  अन्य  वस्तुओं  के  उत्पादन
 के  लिए  नहीं  कर  रहा  विद्यमान  अश्वबारी  कागज  उत्पादकों  में  से  दो  भर्थात्‌  मै०  मैसूर
 पेपर  मिल्स  और  तमिलनाडु  न्यूजप्रिंट  एण्ड  पेपर  लिमिटेड  को  अखबारी  कागज  कौ  क्षमता  के
 अलावा  अन्य  विविध  प्रकार  के  कागज  के  उत्पादन  के  लिए  भी  लाइसेंस  दिया  गया

 और  आल  हृण्डिया  समाल  पेपर  मिलस  एसोसिएशन  ने  पर्याप्त  समर्थन
 निविष्टियों  की  आबाधित  धनराशि  के  लिए  पर्याप्त  प्रावधान  और  कुल  उत्पादन  की  खरीद
 करने  की  गारन्टी  की  शर्तों  क ेआधार  पर  ऐसा  प्रस्ताव  किया  5  करोड़  रु०  तक  के  निवेश
 के  लिए  किसी  औद्योगिक  लाइसेंस  की  आवश्यकता  नहीं  है  और  इससे  बड़ी  परियोजना  सम्बन्धी
 प्रस्ताव  पर  गुणावगुण  के  आधार  पर  बिचार  किया  जाएगा  ।

 2.8  लाख  मी०  टन  की  विद्यमान  अधिष्ठापित  क्षमता  के  अलावा  7.46  लाख  मी०
 टन  की  अतिरिक्त  क्षमता  के  लिए  ओद्योगिक  लाइसेंस/आशय-पत्र  स्वीकृत  किए  गए  ये
 कार्यान्वयन  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  है  ।

 उड़ीसा  में  सये  डाकचर  खोलना

 2297.  डरा»  कृपा  सिन्‍्ध  भोई  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  उड़ीसा  में  कितने  डाकघर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1986-87  के  दौरान  राज्य  में  नये  डाकघर  खोलने
 का

 यदि  तो  इनके  किन-किन  स्थानों  पर  खोले  जाने  की  संभावना

 उड़ीसा  के  पहाड़ी  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  नये  डाकधर  खोलने  के  लिये  संशोधित
 मानदण्ड  क्या  हैं  ?

 5

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  रास  निवास  इस  समय  उड़ीसा  में
 7,539  डाकघर  कार्य  कर  रहे

 *
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 पदों  के  सृजन  पर  इस  समय  रोक  लगी  है  ।  चू  कि  नए  डाकधर  खोलने  में  पदों  का

 सृज्ञन  करना  पड़ता  अतः  1986-87  के  लिए  इस  संबंध  में  कोई  कार्यक्रम  नहीं  बनाया  गया

 उपर्युक्त  भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  के  पहाड़ी  और  जनजातीय  क्षेत्रों  में  नए  डाकधर  खोलने  के  लिए  कोई  विशेष

 मानदंड  नहीं  है  ।  पिछड़े  और  जनजातोय  क्षेत्रों  मे ंडाकधर  खोलने  के  विशेष  मानदंड  हैं  जो

 समूचे  देश  पर  लागू  होते  इनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 पिछड़े/पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंडाकघर  ख्लोलने  के  मानदण्ड  ।

 (i)  ग्राम  पंचायत  बाले  ग्रामों  में  निम्नलिखित  शर्तों  पर  डाकधर  खोले  जा  सकते  हैं  :

 प्रस्तावित  डाकधर  से  3  कि०  मी०  के  घेरे  के  भीतर  कोई  अन्य  डाकघर  नहीं
 होना  और

 प्रस्त  वित  डाफघर  से  उसकी  अनुमानित  लागत  की  तुलना  में  कम  से  कम
 10  प्रतिशत  आय  होने  की  संभावना  हो  ।

 (४)  गर-ग्राम  पंचायत  वाले  ग्रामों  में  निम्नलिखित  शर्तों  के  अधीन  डाकघर  खोले  जा
 सकते  हैं  :

 ग्राम  1.5  कि०  मी०  के  धरे  में  ग्रामों  के  की  जनसंख्या  1,000
 या  उससे  अधिक  होनी  चाहिए  ।

 प्रस्तावित  डाकधर  से  3  कि०  मी०  के  घेरे  के  अंदर  कोई  अन्य  डाकधर  नहीं
 हीना  चाहिए  ।

 प्रस्तावित  डाकघर  से  उसकी  अनुमानित  लागत  की  तुलना  में  कम  से  कम  10
 प्रतिशत  आय  होने  की  संभावना  हो  ।

 डिजिटल  इलक्ट्रानिक  एक्सचज  आरम्भ  करना

 2298.  भीसती  जयगन्ती  पटनायक  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  में  कितनी  डिजिटल  हइलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  आरम्भ  करने  का

 प्रस्ताव

 वर्ष  1986-87  में  किन  शहरों  में  डिजिटल  इलैक्ट्रानिक  एक्सचेंज  आरंभ  किये  जा

 रहे  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  देश  के  किन  नगरों  या  कस्बों  में  डिजिटल  युग
 में  प्रवेश  करने  की  संभावना
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  वर्ष  1986-87  के  दौरान

 51  डिजिटल  एक्सचेंज  चालू  करने  का  प्रस्ताव

 इन  एकक्‍्सचेंजों  के  निम्नलिखित  शहरों  में  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  :

 #

 छत्त  गुना

 मनमाडਂ  नह

 एस०  एल०  येलवाल  ।

 भाग  में  दिए  शहरों/नगरों  के  निम्नलिखित  शहर/नगरों  के  भी  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  डिजिटल  युग  में  प्रवेश  करने  की  संभावना

 बू

 लु
 न्यू

 श्रीगंग/नगर,

 विजयवाड़ा  ।

 उड़ीसा  को  मध्य  आंध्म  प्रदेश  और  फरकक्‍्का  से  बिजली  को  सप्लाई

 2299.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उड़ीसा  को  राज्य  में  बिजली  संकट  का  सामना  करने  के  लिए  मध्य
 आंध्र  प्रदेश  और  फरक्का  से  बिजली  की  सचलाई  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  उड़ीसा  को  हत  राज्यों  और  फरक्‍्का  से  कुल  कितने  मेगावाट  बिजली

 सप्लाई  करन  का  विचार  और

 इस  बारें  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  बसंत  :  से  उड़ीसा  में  विद्युत  की  उपलब्धता  में  बढ़ोत्तरी
 करने  के  लिए  उड़ीसा  की  आन्प्र  मध्य  बिहार  ओर  दामोदर  घाटी  निगम  की  पड़ोसी
 प्रणालियों  स ेमदद  की  गई  है  ।  1985  से  1986  के  दौरान  इन

 राज्यों/प्रणालियों
 द्वारा  उड़ीसा  को  दी  गई  मदद  की  मात्रा  निम्नानुसार  -

 आमन्ध्र  प्रदेश  ४  274.3  मिलियन  यूनिट
 (13.11.85  से  मदद  बंद  कर  दी

 मध्य  प्रदेश  277.8  मिलियन  यूनिट
 '.

 बिदार  :  16.4  मिलियन  यूनिट
 दामोदर  घाटी  निगम  3  1.5  मिलियन  यूनिट
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 मध्य  बिहार/दामोदर  घाटी  निगम  उड़ीसा  की  यथासंभव  सीमा  तक  मदद  कर  रहे
 मध्य  प्रदेश  से  मदद  में  बढ़ोत्तरी  करने  के  लिए  रायगढ़-ब्रजराजनगर  के  बीच  लाइन  के  दूसरे

 सकिट  के  तार  कसने  का  कार्य  जारी  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोरबा-राउरवेला  से  एक  220  के०
 वी०  डी०/सी०  लाइन  भी  स्वीकृत  की  गई  फरक्‍्का  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  (3>८200

 से  उड़ीसा  को  75  मेगावाट  का  हिस्सा  आबंटित  किया  गया  फरक्का  से  इस  आबंटित

 हिस्से  को  प्राप्त  करने  के  लिए  उड़ीसा  को  शेष  पूर्वी  क्षेत्रीय  ग्रिड  के  साथ  अपनी  प्रणाली  का
 प्रचालन  करमा  होगा  ।  समग्र  पूर्वी  क्षेत्रीय  ग्रिड  का  प्रचालन  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयास

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 टेलीफोन  स्वीचिग  उपकरण  के  लिए  नए  निर्माण  एककों  को  स्थापना

 2300.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दूर  संचार  व्यवस्था  के  विस्तार  के  लिये  अपेक्षित  उपकरणों  का  निर्माण  हेतु
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  नये  निर्माण  एककों  की  स्थापमा  करने  का  सरकार  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  इन  नये  निर्माण  एककों  में  कितने  टेलीफोन  स्वीबिग  उपकरण  और  अन्य
 उपकरण  बनाए  जाने  की  संभावना  है

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उन  परियोजनाओं  के  लिए  कितना  परिशथ्यय  मंजर  किया  और 2,

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  का  विचार  नये  संयंत्रों  की  लागत  पूरी  करने  हेत  साधन  जुटाने  के
 लिये  थांड  जारी  करने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  सरकार  ने  इस  मंत्रालय
 के  अधीन  काम  कर  रहे  सावंजनिक  क्षेत्र  के एककों  की  वतंमान  उत्पादन  क्षमता  में  नई/भतिरिक्त
 क्षमता  जोड़ने  का  निश्चय  किया  सरकार  ने  स्वीचिंग  और  प्रयोकक्‍ता  टॉमिनल  उपस्कर

 सहित  विभिन्‍न  प्रकार  के  दूरसंचार  उपस्करों  के  निर्माण  के लिए  128  आशय  पत्र  जारी  किये

 इन्हें  अभी  तक  भौद्योगिक  अनुज्ञप्ति  में  परिवर्तित  नहों  किया  गया

 इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  टी०  के  बगलोर  कारखाने
 डिजिटल  इसलेक्ट्रानिक्स  स्वोबिग  उपस्कर  की  प्रस्तावित  नई  क्षमता  प्रतिवर्ष  5  लाख  लाइनों  की

 रहेगी  ।  आई०  टी०  आई०  के  नैनी  और  बंगलोर  दोनों  कारखानों  में  टेलीफोन  उपकरण  के  निर्माण
 की  क्षमता  प्रतिवर्ष  5  लाख  उपकरण  तक  हो  भाईं०  टी०  आई०  में  मल्टी  एक्सेस  ग्रामीण
 रेडियो  ए०  आर०  उपस्कर  और  डिजिटल  पारेषण  उपस्कर  की  नई  क्षमता  प्राप्त

 करने  रने  का  प्रस्ताव

 सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  आई०  टी०  आई०  द्वारा  पू  जीगल  निवेश
 के  लिए  335  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  मंजूर  किया  है  ।

 सरकार मै  आई०  टी०  आई०  अपनी  विभिन्‍न  परियोजनाओं  के  ब्ा्च  की  पू्ति

 के  100  करोड़  रुपये  के  वांड  जारी
 करने

 के  प्रस्ताव  को  मंजूरी  दे  दी  है  ।
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 मोनो  इयीलाइन  ग्लाइकोल  के  आयात  को  नियमित  बनाने  हेतु  निगरातो

 2301.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  देश  में  मोनो  इथीलाइन  ग्लाइकोल  के  केवल  दो  निर्माताओं  इण्डियन

 कैमिकल्स  लिमिटेड  और  नेशनल  आरग्निक  कैमिकल्स  इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड  में  इस  महीनों
 के  लिए  रसायन  का  भंडार  जमा  हो  गया  है  क्‍योंकि  इसके  मुख्य  प्रयोगकर्ता  पोलिएस्टर  फिलामेंट

 यानें  यूनिटों  ने
 इन  दो  एककीं  में  रसायन  लेना  बन्द  कर  दिया

 यदि  तो  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  इस  रसायन  के  मुफ्त  आयात  की

 अनुमति  न  देने  और  इसकी  बजाय  स्थानीय  रसायन के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देने  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के

 उक्त  दोनों  एककों  में  जमा  भण्डार  की  निकासी  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार
 और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  रसायन  के  आयात  को  नियमित  करने  के  लिए  एक
 निगरानी  अभिकरण  नियुक्त  करने  की  वांच्छनीयता  पर  विचार  करने  का  है  ?

 रसायन  और  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  आर०  के०  जयचन्द्र  :  हां  ।

 स्वदेशी  एम  ई  जी  उत्पादकों  अर्थात्‌  इण्डियन  पेट्रो  कैमिकल्स  कार्पोरेशन  लि०
 पी  सी  और  नेशनल-आर्गेनिक  कैमिकल्स  इन्डस्ट्रीज  लि०  ओ  सी  आई  की  पालिस्टर

 फाइबर  और  फिलामेंट  उत्पादकों  के  साथ  डी  जी  टी  डी  द्वारा  ली  गई  संयुक्त  बेठक  में  समस्याओं

 पर  विचार  विमर्ण  किया  गया  यह  मान  लिया  गया  था  कि  सभी  उपभोक्ता  एकक  इन  दो

 एककों  के  पास  विद्यमान  भण्डार  को  एक  निर्धारित  अवधि  के  अन्दर  उठाएंगे  ।

 तथापि  अलग-अलग  एककों  द्वारा  आबटन/उठान  पर  विभिन्‍न  एसोसियेशनों
 द्वारा  निगरानी  रखी  जायेगी  ।

 अड़ीसा  में  नए  उद्योग

 2302.  श्री  खिन्तामणि  जेना  :  बया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उडीसा  में  नए  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  किन-किन  जिलों
 का  चयन  किया  गया  ओर

 उन  जिलों  में  किन  उद्योगों  को  स्थापित  करने  की  सम्भावना  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  उद्योग
 स्थापित  करने  के  लिए  स्थापना-स्थल  का  चुनाव  उद्यमी  द्वारा  स्थयं  किया  जाता  उद्योग
 तथा  1951  के  उपबंधों  के  अधीन  ब्ष  1983  से  1985  के  दौरान  उड़ीसा
 में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  कुल  84  आशय-पत्र  ओर  54  ओद्योगिक  लाइसेंस  मंजूर  किए  गए

 इनमें  से  67  आशय-पत्र  और  21  भौद्योगिक  लाइसेंस  उपक्रमਂ  स्थापित  करने
 के  लिए  हैं  ।
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 आशय-पत्र  ओर  औद्योगिक  लाइसेंस  के  सम्बन्ध  में  उपक्रम  का  नाम  और  पता
 नाम  उत्पादन  की  वस्तु  और  आदि  जैसे  ब्यौरे  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा
 नियमित  रूप  से  उसके  न्यूज  लेटर  में  प्रकाशित  किये  जाते  इस  प्रकाशन  की  प्रतियां

 नियमित  रूप  से  संसद-पुस्तकालय  को  भेमी  जाती  हैं  ।

 ब्रसंचार  उपकरण  के  लिए  प्रोद्योगिको  संसाधित  करने  हेतु  अन्तर्राष्ट्रीय  निविदा  सूचना

 2303.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरसंचार  उपकरण  के  लिए  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  करने  हेतु  सरकारी  क्षेत्र  के  तीन

 उद्योग  समूहों  हवारा  दी  गई  अन्तर्राष्ट्रीय  निविदा  सूचना  का  वाह्तव  में  कोई  परिणाम  नहीं  निकला

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  प्रौद्योगिकी  की  सूचना  दी  गई  और

 इस  प्रकार  की  विफलता  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  से  मंत्रालय  में
 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  एच०  वी०  जे०  गैस  पाइप  लाइन  परियोजना  के  अलावा  दूरसंचार
 उपकरणों  के  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  करने  हेतु  सावंजनिक  क्षेत्र  के  तीन  उद्यमों  का  कोई  उद्योग

 समूह  नहीं  बना  है  ।  एच०  वी०  जे०  गैस  पाइप  लाइन  के  निर्माण  कार्य  के  लिए  गैस  भ्रथारिटी  आाफ

 इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  जारी  अन्तर्राष्ट्रीय  निविदा  के  जवाव  में  टेलीकम्यूनिकेशन्स  कन्सलटेंट्स
 इण्डिया  लिमिटेड  के  नतृत्व  में  एक  उद्योग  समूह  द्वारा  निविदा  प्रस्तुत  की  चूकि  यह  निविदा

 पूरी  तरह  भरी  नहीं  गई  थी  इसलिए  इसको  विचाराथ्थ  नहीं  शामिल  किया  गया  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  के  भण्डारण  को  त्तोमा

 2304.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  भंडारण  की  वतंमान  सीमा  में  सातवीं  पंचवर्षीय  *योजना
 अवधि  की  समाप्ति  पर  वर्तमान  स्तर  में  काफी  कमी  हो  और

 यदि  तो  विशेषकर  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  बढ़ती  मांग  को  देखते  हुए  इसके  क्‍या

 पेट्रोलियम  और  प्र.कृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर

 हां  ।  आशा  है  कि  यह  सीमा  घट  कर  1989-90  की  मांग  के  अनुसार  7  दिन  की  आवश्यकता  तक

 ही  रह  जाएगी  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  -  स्टोरेज्ञ  क्षमता  को

 बढ़ाने  के  नये  प्रस्तावों  में  सिश्याथ  उनके  जिन्हें  प्रचालन  की  दृष्टि  से  आवश्यक  समझा  गया  हाथ
 में  लेना  सम्भव  नहीं  हुआ  है  ।
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 तान-कोकिंग  कोल  को  साफ  करने  के  लिए  नई  धोवनशालाओं  स्थापना

 2305.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :
 :

 श्री  सोमनाथ  रथ  ;  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  सुझाव  दिया  है  कि  नॉन-कोकिंग  कोल  की  किस्म  को  सुधारने
 के  लिए  प्रतिवर्ष  लगभग  300  लाख  टन  नॉन-कोकिंग  कोल  को  साफ  करने  हेतु  15  नई

 शालाएं  स्थापित  की

 यदि  तो  धोवनशालाओं  की  उनकी  क्षमता  और  उनकी  उपयोग  कया  है

 और  पश्चिम  बंगा  लमें  ये  कोन  से  स्थानों  पर  स्थापि  तं  की  और

 इससे  कोयले  की  ऊर्जा  मात्रा  कितनी  बढ़  जाए

 ऊर्जा  मंत्री  वसंत  :  नहीं  ।

 भर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लिसिटेड  हारा  खानों  को  बन्द  किया  जाना

 2306.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :

 श्री  सनत  कसार
 श्री  यहावन्त  राव  गड़ाल  पाटिल  :

 थ्री  इनत्रजीत  गुप्त  :

 ध्री  श्रोहरिं  राव  :

 श्री  बी०  तुलसी  राम  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ईस्टने  कोलफील्ड्स  लि.ध्टेड  ने  सरकार  को  कम्पनी  के  अधीन  25  खानें  बन्द

 करने  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  बन्द  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  खानों  के  कम्मंचारियों/श्रमिकों  को  अन्य  खानों  में

 छपाया

 खानों  को  बन्द  किए  जाने  का  क्‍या  कारण  ओर

 क्‍या  खानों  को  बन्द  किए  जाने  से  बढ़िया  किस्म  के  कोयले  के  उत्पादन  पर  प्रभाव

 पड़ेगा  और  सीमेंट  भर  ग्लास  जैसे  उद्योग  में  इस्तेमाल  के  लिए  इसका  आयात  करना  पड़ेगा  ?

 उर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  (3)  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  ने  अपनी  किसी  भी कि
 खान  को  बन्द  करगे  का  सुझाव  सरकार  को  नहीं

 दिया  कोयला  विभाग  द्वारा  ईस्टने  कोलफील्ड्स
 लि०  हे  कामकाज  का  गहराई  से  अध्ययन  क  लिए  गठित  एक  विशेषश  समिति  अन्य  बातों  के
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 यह  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  कुछ  ऐसी  खानों  को  बन्द  करने  पर  विचार  किया  जा
 सकता  है  जिनमें  कोयला  उत्पादन  की  लागत  बहुत  अधिक  है  और  उत्पादकता  बहुत  कम  समिति
 के  इस  बिचार  पर  सरकार  ने  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  ह ैऔर  कोई  खान  बन्द  नहीं  की

 गई  है  ।

 प्रदूषण  नियन्त्रण  के  लिए  सामूहिक  उत्तरदायित्व

 2307.  डा०  बी०  एल०  दोलेश  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उद्योगों  द्वारा  प्रदूषण  नियंत्रण  उपायों  के  कार्यान्वयन  में  क्‍या  बाधाएं  सामने
 आती

 क्‍या  सरकार  ने  पश्चिम  दिल्ली  में  श्री  राम  फूड  एण्ड  फर्टिलाइजर  प्लान्ट  से  भारी
 मात्रा  में  गेंस  के  रिसाव  और  भोपाल  गैस  त्रासदी  आदि  का  ध्यान  रखते  हुए  खतरनाक  उद्योगों  को
 अन्य  स्थानों  पर  स्थापित  करने  की  नीति  तैयार  करने  की  आवश्यकता  पर  विचार  किया  औ

 प्रदूषण  नियन्त्रण  उपाय  के  रूप  में  सामूहिक  उत्तरदायित्व  निर्धाश्ति  करने  के  लिए
 कोई  प्रस्ताव  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  प्रदूषण  नियंत्रण
 उपायों  को  लागू  करने  में  प्रत्येक  एकक  के  समक्ष  भिन्‍म-भिन्‍न  बाधाएं  आती  सामान्बतया  इनका

 प्रदूषण  नियन्त्रण  उपकरण  लगाने  हेतु  वित्तीय  तकनीकी  जानकारी  के  अभाव
 और  प्रशिक्षित  कामभिकों  की  कमी  से  होता  है  ।

 खतरनाक  उद्योगों  का  भीड़भाड़  बाले  क्षेत्रों  से  स्थानांतरण  करके  उनका  स्थापनास्थल
 बदलने  की  आवश्यकता  को  अच्छी  तरह  समझ  लिया  गया  भीड़भाड़  वाले  क्षेत्रों  से  खतरनाक  तथा
 अख्य  उद्योगों  को  हटाने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  दृष्टि  स ेसरकार  ने  1983-84  के  बजट  में  कुछ
 राजकोषीय  प्रोत्साहनों  की  घोषणा  की  थी  जो  बाद  के  वर्षों  में  भी  लागू  हैं  ,

 उद्योग  मंत्रालय  के  पास  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  बिचाराधीन  नहीं  है  ।

 सरकारी  उद्यमों  द्वारा  आतिथ्य  सत्कार

 2308.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  उद्यमों  को  आतिथ्य  सत्कार  के  लिए  मदिरा  पर  घन  द्र्च  करने  की

 अनुमति  और  .

 कया  अतिथियों  के  सत्कार  के  लिए  सरकारी  उद्यमों  पर  कोई  प्रतिबंध  लगाया
 गया

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर  सरकार
 ने  सरकारी  उद्यमों  को  आतिथ्य  सत्कार  सम्बन्धी  व्यय  करते  समय  सर्वाधिक  सादगी  बरतने  की

 125

 जि  ट5सआऊड  +  5  *+-  8  तन  चल  —-—  ॥  ene

 ०ेरमम



 लिखित  उत्तर  11  1986

 सलाह  दी  है  उन्हें  आमंत्रितों  की  संख्या  भी  समिति  करके  न्यूनतम  रखनी  चाहिए  यह  सलाह  भी  दी

 गई  है  कि  उनके  द्वारा  किये  गये  किसी  आतिथ्य  सत्कार  में  शराब  न  पिलाई  चाहे  वहां  मुख्य

 अतिथि/प्रधान  कोई  विदेशी  ही  हों  ।

 कॉयर  बोर्ड  को  वाधिक  मिथतन  और  नारियल  जदा  बस्तुओं  का  निर्यात

 2309  :  श्री  के०  कुन्जम्धु  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  कॉयर  बोड  को  प्रति  वर्ष  कितना  आबंटन  किया  गया  है  ;

 इसी  अवधि  के  दोरान  कुल  कितने  मूल्य  की  नारियल  जटा  वस्तुओं  का  निर्यात  किया

 गया  है  ;  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  स्फीमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 क्ौद्योगिक  विकास  विभांग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  पिछल  तीन

 ,  बर्षों  के  दोरान  केयर  बोर्ड  को  किए  गए  वार्षिक  आबंटनों  को  नीचे  दिया  गया  है  :  --

 रा
 बष  योग

 र०

 1982-83  176.30

 1983-84  230.75

 1984-85  5  254.75

 योजना  अवधि  के  दोरान  केयर  वस्तुओं  के  निर्यात  का  कुल  मूल्य  :

 वर्ष
 ह

 मूल्य
 रु

 1982-83  2-83  2,617
 |

 1983-84
 '

 2,434

 1984-85  5  2,641

 केयर  उद्योग  के  अन्तर्गत  विकास  योजनाओं  के  कार्यास्वयन  के  लिए  योजना  प्रावधान
 सातवीं  योजना  में  पर्याप्त  रूप  से  बढ़ाकर  17.84  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  है  जबकि  छठी  योजना
 में  वास्तविक  व्यय  8.34  करोड़  रुपये  हुआ  था  ।  सातवीं  योजना  में  आन्ध्र
 प्रदेश  और  उड़ीसा  राज्यों  में  ज्राउन  फाइबर  क्षेत्र  का  तीत्र  विकास  करने  पर  विशेष  बल  दिया  गया
 है  ।  सहायता  की  और  अधिक  उदार  पद्धति  प्रदान  करने  के  लिए  कयर  उद्योग  की  सहयोगीकरण  की

 रहीਂ  केन्द्र  द्वारा  प्रयोजित  योजनाओं  को  संशोधित  किया  जा  रहा  सातवीं  योजना
 शामिल  की  गई  अन्य  अधिक  महत्वपूर्ण  योजनाएं  ये  हैं  उन्‍नयन  के  लिए  अनुसंधा
 और  विकास  का  कॉयर  अधिकारियों  और  केयर  उद्योग  के  विकास  से
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 संबंधित  अस्यों  को  प्रशिक्षण  घरेलू  बाज्यर  का  निर्यात  संगठित  क्षेत्र  को

 केयर  कामगारों  के  लिए  उपाय  आदि  ।

 उद्योग  के  लिए  उच्च  प्रौद्योगिको  का आयात

 310  *  क्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  उच्च  प्रौद्योगिकी  के  आयात  के  लिए  विभिन्‍न  देशों  के  साथ

 कितने  समझौते  किए  गए  ओर

 अब  तक  इन  समझोतों  के  अंतर्गत  कुल  कितनी  राशि  की  अदायगी  की  गई  है  और
 अभी  और  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  जाना  है  ?

 ओदधोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एमਂ  :  सरकार  ने  पिछले

 दो  वर्षों  1984-85)  के  दोरान  1776  विदेशी  सहयोग  प्रस्ताव  स्वीकृत  किए
 भारतीय  और  विदेशी  फर्मों  के  उत्पादन  की  वस्तु  और  सहयोग  के  प्रकार  को  दर्शाने  वाले

 सभी  विदेशी  सहयोग  के  ब्योरे  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  तिमाही  आधार  पर  प्रकाशित  उसकी

 मन्यली  न्‍यूज  लैटर  के  परिशिष्ट  के  रूप  में  प्रकाशित  किए  जाते  इस  प्रकाशन  की  प्रतियां

 नियमित  रूप  से  संसद  पुस्तकालय  को  भेजी  जाती

 वर्ष  198 1-82  ओर  1982-83  जिसके  कि  आंकड़े  रखे  गए  कुल  866.81

 करोड़  रुपये  की  धनराशि  का  भुगतान  किथा  गया  ।  भुगतान  की  शेष  धनराशि  के  सम्बन्ध  में  कोई

 सूचना  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 टोरपथालिक  एसिड  आयात  नीति  के  बारे  में  निर्णय  का  पूर्व  प्रकटन

 2311.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अयूयर  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पालिएस्टर  रेशा  बनाने  के  काम  आने  वाला  मुख्य  कच्ष्चा

 टोरपथोलिक  एसिड  के  बारे  में  परिवर्तित  आयात  नीति  संबंधी  मंत्रालय  के  निर्णय  के  पूर्ण  प्रकटन

 के  कारण  आदेश  लागू  होने  से  पूर्व  महाराष्ट्र  में  कुछ  फर्मो/कम्पनियों  ने  अपनी  पोलिएस्टर  रेशा

 कारखानों  के  लिए  भारी  मात्रा  में  टोरपथोलिक  एसिड  का  आयात

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  जानकारी
 को  पूर्व  प्रकट  करने  वाले  मंत्रालय  के  अधिकारियों  की

 इस  गंभीर  गलती  के  बारे  में  जांच  की  ओर

 यदि  तो  सल्संबंधी  निर्णयों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  क्‍या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?
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 रसायन  ओर  पैट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्द्र  :  से

 :  इस  बात  की  जांच  करने  के  आदेश  दिए  गए  हैं  कि  क्या  टेरफथालिक  एसिड  से  सम्बन्धित

 आयात  नीति  में  प्रस्तावित  परिवर्तन  का  कोई  रहस्योद्घाट्न  हुआ  जांच  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा

 की  जा  रही  है  ।

 स्वदेशी  तथा  आयाहित  अखदारी  कागज  के  मुल्य

 2312.  ड्ा०  ए०  के०  पटेल  :  वि
 हो  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्वदेशी  तथा  आयातित  अखबारी  कागज  के  तीन  वर्ष  पर्व  विक्रय  मूल्य  क्‍या  थे  और

 इस  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  बार  कितनी  मूल्य  वृद्धि  की  गई  तथा  किन-किन  तारीखों  से  मूल्य  वृद्धि

 क्या  मध्यम  तथा  बड़े  समाचार  पत्रों  के  लिए  अखबारी  कागज  के  मूल्यों  में  कोई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  बार  उनमें
 क्तिनी  बद्धि/कमी  और

 हु

 क्‍या  कुछ  अवधि  के  लिए  मूल्यों  में  कमी  कर॑ने  अथवा  उन्हें  स्थिर  रखने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ?

 ओऔद्योगिक  विकास  में  राज्यमंत्री  एम०  :  से  समय-समय  पर

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्वदेशी  और  आयातित  अखबारी  कागज  के  मूल्यों  को  दर्शान  वाला  एक
 विवरण  संलग्न  है  आयातित  अखबारी  कागज

 के  मूल्य  का  निर्धारण  अंतर्राष्ट्रीय  मूल्य
 लागत  आदि  जैसे  विभिन्‍न  कारणों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तिमाही

 भ्राधार  पर  अखबारी  कागज  मूल्य  निर्धारण  सलाहकार  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  किया
 जाता  है  ।  इस  समय  स्वदेशी  अखबारी  कागज  के  मूल्यों  में  और  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 है  ।  आयातित  अखबारी  कागज  के  संबन्ध  में  बड़े  समाचारपन्रों  पर  550  रु०  प्रति  मी०  टन  की  दर

 ”
 से  सीमा  शुल्क  लगता  जबकि  छोटे  समाचार  पत्रों  को  सीमा  शुल्क  से  छूट  दी  गई  है  ।

 विवरण

 समय-समय  पर  स्वदेशी  ओर  आयातित  अखबारी  कागज  के  म्‌ल्य
 विदेशी  अखबारों  कागज

 मिल  का  नाम  हु  तिथि
 रा  ..

 प्रति  मौ०  टन  मूल्य

 2  3

 1.  नैशनल  न्यूजप्रिंट  एण्ड  पेपर  मिल्स  1983  5,200  रु०

 1984  5,600  ₹ु०

 (55  जी०  एस०  1984  6,400  ¥o

 31.12.85  7,660  रु०
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 1  2  3

 2.  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिंद  लि०  1983  7.000  रु०

 (52  जी०  एस०  1984  7,100  रु०

 1984  8,000  ९०

 31.12.85  8,960  इ०

 3.  मैसूर  पेपर  मिल्स  1983  7,225  रु०

 1984  8,000  रु०

 31.12.85 5  8,960  रु०

 4.  तमिल  नाड  न्यूजप्रिंट  1985  8,000  रु०

 एण्ड  मिल्स  लि०  31.12.85  8,960  रु०

 आयातित

 शू्प  हाइ  सी  सेल्स  एक्स-अफर

 सुल्क  को  निकालकर  प्रति  मी०  टन  मानक
 अखबारी  कागज )

 1983  रु०  5900  5950

 अप्रै  1983  रु०  5900  5950

 1983  रु०  5690  5740

 1983  रु०  5350  5400

 1984  रु०  5350  5400

 अप्र  1984  रु०  5750  5800

 1984  रु०  5750  5800

 1984  रु०  5760  5810

 1985  रु०  5940  5990

 अपर  1985  रु०  6330  6380

 1985  रु०  6595  6645

 1985  रु०  6745  6795

 1986  रु०  6980  7030

 गांवों  में  घुआं  रहित  चूल्हे  लगाम

 2313.  भरी  एन०  क्या  ऊर्जा  मंत्री  गह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  ने  गांवों  में  धुआंरहित  चूल्हे  लगाने  के  निश्चित  लक्ष्य  सहित
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में लोगों  का जीवन  आरामदायक  बनाने  की  योजना  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रस्तुत  की

 ओर
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 तीन  तन

 यदि  तो  योजनाओं  का  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  यदि  कोई  घित्तीय  सहायता

 उपलब्ध  कराई  गई  है  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसन्‍्त  :  और  उन्नत  प्रकार  के  चूल्हों  का  राष्ट्रीय

 कार्यक्रम  धुआंरहित  चूल्हे  भी  कहा  जाता  राष्ट्रीय  स्तर  पर  केन्द्र
 को  एक  प्रायोजित  योजना

 है  ।  तमिलनाड  में  यह  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  क्रियान्वित  की  जा  रही  वर्ष  1984-85  के

 लिए  तमिलनाडु  सरकार  को  .  0,000  चूल्हों  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  ।  उपलब्धि  79,751

 घूल्हों  की  इस  राज्य  के  लिए  वर्ष  1985-86  के  लिए  85,000  चूल्हों  का  लक्ष्य  जनबरी

 1986  के  अंत  तक  62,457  चुल्हों  के  लक्ष्य  की  उपलब्धि  हो  चुकी  कार्यक्रम  को  पूरी  वित्तीय

 सहायता  केन्द्र  सरकार  द्वारा  दी  जाती  वितीय  सहायता  में  स्थिर  प्रकार  के  चूल्हों  पर  हार्डवेयर
 की  लागत  पर  शत-प्रतिशत  राजसहायता  और  सफरी  चूल्हों  की  लागत  की  ओर  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनज।तियों/पह़ाडी  क्षेत्रों  को  75  प्रतिशत  राजसहायता  शामिल  अन्य  लाभार्थियों  के

 लिए  इस  प्रकार  के  चूल्हे  के लिए  राजसहायता  लागत  का  50  प्रतिशत  कार्यक्रम  की  अन्य

 जिसमें  स्टाफ  संस्थापन  और  अन्य  खर्च  शामिल  भी  केन्द्र  सरकार  द्वारा  पूरी
 वहन  की  जाती  हैं  ।  1984-85  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  तमिलनाडु  सरकार

 को  14.60  लाख  रुपये  की  राशि  प्रदान  री  थी  ।  वर्थ  1985-86  के  दौरान  अब  तक  दी  गई  राशि

 65.00  लाख  रुपए  है

 ]

 आयल  इंडिया  लिमिटेड  हारा  विश्व  बेंक  से  ऋण  का  मनुरोध

 2315.  भ्री  हरीश  राबत  :

 डा०  थोी०  एल०  इंलेहा  :  कया
 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ऑयल  इण्डिया  लिमिटेड  ने  अपनी  परियोजनायें  कार्यान्वित  करने  के  लिए  विश्व
 बैक  से  ऋण  देने  का  अनरोध  किया

 यदि  तो  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  कितनी  राशि  के  ऋण  की  मांग  की  गई
 और

 उस  पर  बिश्व  बैंक  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेह्रोलिपम  और  प्राकृतिक  गेस  सम्प्रालय  के  राज्य  मंत्रों  चम्त्र  शोखर  :
 *

 और  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अरुणाचल  सजस्थान  तथा  उत्तर

 पूर्वी  तट  में  अन्वेषण  परियोजना  और  असम  में  उत्पादन  सुधार  स्कीम  तथा  तकनीकी

 पर  के  लिए  विष्य  बैक  से  लगभग

 200

 करोड़

 रुपये  के  ऋण  लेने  के  बारे  में  बातचीत चल
 रही  है  ।
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 प्रामोण  क्षेत्रों  में  एकोकृत  ऊर्जा  केस

 2316.  श्री  हरोश  रावत  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 देश  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अब  तक  कितने  एकीकृत  ऊर्जा  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई
 और

 तत्सम्बन्धी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  का
 ऐसे  कितने  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसनन्‍्त  :  भब  तक  19  ग्रामीण  स्तर  समन्वित  ऊर्जा  परियोजनाएं
 स्थापित  की  जा  चुकी  हैं  ।

 राज्यवार  स्थिति  निम्न  प्रकार  से  है  :--

 (i)  आमन्ध्र  प्रदेश

 (ii)  बिल्ली

 (iii)  गुजरात

 (iv)  मध्य  प्रदेश  ,

 (५)  महाराष्ट्र

 उड़ीसा

 तमिलनाइ

 उत्तर  प्रदेश

 सातवीं  घोजना  के  दोरान  एक  परिवद्धित  कार्यक्रम  के  विवरण  तैयार  किए  जा  रहे  हैं
 और  ये  वित्तीय  स्ाधमों  पर  निर्भर  होंगे  जो  उपलब्ध  किए  जा  सकते  हैं  ।

 —

 ६३

 ५
 व

 जे

 बन»

 =

 उत्तर  प्रदेश  में  जल  विद्युत  परियोजनाओं  को  स्थीकृति

 2317.  श्री  हरीद्दा  रावत  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  उन  जल  विद्युत  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  जिनके  निर्माण  के

 लिए  वन  संरक्षण  अधिनियम  1980  के  उपबस्धों  और  पर्यावरण  नियमों  के  अन्तर्गत  स्वीकृति  ले

 सी  गई

 उन  परियोजनाओं  के  नाम  क्‍या  जिनके  लिए  अभी  स्वीकृति  ली  जानी  और

 उपर्युक्त  भ्रधिनियम  के  अन्तर्गत  इन  परियोजनाओं  के  निर्माण  के  लिए  स्वीकृति  देने  में
 बिलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ओर  उन्हें  स्वीकृति  देने  के  लिए  सरकार  का  कया  कदम  उठाने  का
 बिचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  बसंत  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल
 पर  रख  दी
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 लोक  अदालतों  और  न्याय  पंचायतों  को  जिधिक  प्रास्थिति  प्र  दान  करना

 2318.  भरी  बढ़ि  अमख्द्र  जेन  :
 |

 श्री  काली  प्रसाव  पांडेय  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  लोगों  ने  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  लोक  अदालतों  की  स्थापना  का  स्वागत

 किया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  तालुकाबार  न्याय  पंचायतें  भी  स्थापित  की

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  उन्हें  स्थायी  रूप  से  विधिक  प्रास्थिति
 प्रदान  करने  का  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एश०  आर०  :  जी  हां  ।

 से  सरकार  के  पास  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  बिधि
 आयोग  ने  इस  विषय  का  अध्ययन  आरंभ  कर  दिया  है  और  उसने  अपने  विचारों  को  निश्चित  रूप

 महीं  दिया  है  ।

 डिजीटल  नेटवर्क  सिस्टसਂ

 2319.  भ्री  बृद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डिजीटल  नेटवर्क  सिस्टमਂ  के  अन्तगंत  चुने  गये  जिलों  में  अद्यतन  तकमीक
 से  युक्त  दूरसंचार  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अभी  तक  विदेशों  से
 उपकरण  और  अपेक्षित  सामग्री  प्राप्त  नहीं हुई

 हुई
 और

 चुने  गये  जिलों  में  यह  आधुनिक  दूरसंचार  सुविधाएँ  कव  तक  उपलब्ध  कराई  जाने  की
 संभावना  है  और  उसका  समयबद्ध  कार्यक्रम  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :  कोहिमा  तथा  बाड़मेर  गोण
 क्षेत्रों  के  लिए  परियोजना  प्राक्कलन  अभी  मंजूर  नहीं  किया  गया  मथुरा  और  नैनीताल  के  लिए
 प्राककलन  का  अनुमोदन  शीघ्र  ही  किया  जा  रहा  इस  प्रणाली  के  संबंध  में  देशी  उपस्करों  की
 प्राप्ति  के  लिए  कारंवाई  शुरु  कर  दी  गई  है  ।

 सातवीं  योजना  के  दोरान  दूरसंचार  सुविधाएं  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना
 नायें  के  विशेषज्ञों  क ेसाथ  शीघ्र  ही  कार्यक्रम  पर  बासचीत  की  दूरदर्शन  के  साथ  फ्रीक्वेंसी

 को  सुसझाने  के  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 राजस्थान  के  जिला  मुख्यालयों  को  सीधी  टूक  डायल  सेवा  द्वारा  जोड़ा  जाना

 2320.  थी  बढ्धि  चन्द्र  जेन  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  कितने  जिला  मुख्यालयों  को  स्वाचालित  इलेक्ट्रोनिक  टेलीफोन  प्रणाली

 से  नहीं  जोड़ा  गया

 इन  जिला  मुख्यालयों  को  स्वचालित  इलेक्ट्रोनिक  टेलीफोन  प्रणाली  द्वारी  जोड़े  जाने

 के  संबंध  में  क्‍या  कार्य  क्रम  और

 इन  जिला  मुख्यालयों  को  सीधी  द्रंक  डायल  सेवा  द्वारा  कब  तक  जोड़  दिये  जाने  की

 संभावना  है  !

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  स्वचनल  इलेक्ट्रानिक
 टेलीफोन  प्रणाली  के  साथ  जोड़ने  से  माननीय  सदस्य  का  अभिप्राय  एस  टी  डी  के  लिए  ट्रक  स्वचल

 एक्सचेंज  से  जोड़ने  से  27  जिला  मुख्यालयों  में  से  21  जिला  मुख्यालयों  को  ट्रंक  स्वचल

 चेंज  नेटवर्क  के  साथ  नहीं  जोड़ा  गया  है  ।

 शेष  21  जिला  मुख्यालयों  से  ट्रंक  स्वचल  एक्सचेंजों  के  लिए  एस  टी  डी  लिक  सुलभ
 कराने  की  योजना  है  जिसके  लिए  भावश्यक  होने  पर  मैनुअल  एक्सचेंजों  को  स्वच्चल  बनाया  जाएगा

 तथा  जिला  मुख्यालयों  से  ट्रंक  स्वचल  एक्सचेंज  नेटवर्क  के  लिए  विश्वसनीय  संज्ञारण  माध्यम  सुलभ
 कराया

 उपयुक्‍्य  में  जिस  कार्यक्रम  का  जिक्र  किया  गया  है  उसे  सातवीं  योजना  अवधि

 के  दौरान  पूरा  करने  का  कार्यक्रम  रे

 तेल  उत्पादक  राज्यों  में  तेल  कु  ओं  में  आग  लगना

 2321.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :

 थी  असर  सिंह  राठवा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  कितने  तेल  कुओं  में  आग  लगाने  की  घटनाएं  हुईं
 और  प्रत्येक  तेल  उत्पादक  राज्य  में  ऐसी  कितनी  घटनाएं

 क्‍या  आग  लगने  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  कराई  गई  ओर

 यदि  तो  तेल  के  कुओं  में  आग  लगते  के  क्‍या  मुख्य  कारण  और

 भविष्य  में  तेल  के  कुओं  की  सरक्षा  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  चंद्र  शेखर  :  पिछले

 तीन  बर्चों  1983-84  से  1985-86  5-86  के  दौरान  तेल  कपों  में  आग  लगते  की  दो  दुष्ंटनाएं
 दोनों  ही  गुजरात  में
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 (33५५५  कक  काम  कक

 30  1984  के  सानन्द  कूप  सं०  65  में  उस  समय  आग  लग  गई  जब

 जब  कम्प्रैसर  की  मदद  से  कप  पर  कार्य  हो  रहा  था  ।  कोर  की  खराबी  और  इसके  चलते  कम्प्रँसर
 पर  तेल  और  गैस  के  छोटे  पड़  जाने  के  कारण  करम्प्रंसर  में  आग  लग  दक्षिण  कादी कूप  सं०

 53  में  भाग  लगने  के  कारणों  का  पता  लगाने  हेतु  ने  जांच  के  आदेश  दे  दिए

 द्वारा  उठाए  गए  कदमों  में  सुरक्षा  और  भअग्निश्मन  हेतु  और
 अधिक  विश्वसनीय  उपस्कर  उपलब्ध  एवं  के  कामिकों  को  आवश्यक

 क्षण  सुरक्षा  नियमावली  में  वर्णित  सुरक्षा  प्रणाली  का  अनुपालन  करात्ता  शामिल

 कारगिल  में  उपप्रह  भू-संचार  केन्द्र

 2322.  श्री  पी०  नामग्याल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 कारगिल  में  प्रस्तावित  उपग्रह  भू-संचार  केन्द्र  के  कव  तक  चालू  हो  जाने  की  सभावना
 और

 इसमें  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निबास  एौि  बर्ष  1987  के  दोरान
 कारगिल  में  भू-केन्द्र  चालू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 इसमें  कोई  विलम्ब  नहीं  हुआ  हैं  ।

 संस्थापना  कार्य  कार्यक्रम  के  अनुसार  किया  जा  रहा

 खाड़िया  में  एकीकृत  श्रामीण  ऊर्जा  केन्द्र

 2323.  श्री  पी०  कुलनबई  बेलू  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बड़ोदा  के  निकट  खाड़िया  में  एकीकृत  ग्रामीण  ऊर्जा  केन्द्रों  की  स्थापना  का  कोई
 प्रस्ताव

 कया  यह  गुजरात  बिद्यूत  बोर्ड  ओर  गुजरात  ऊर्जा  विकास  की  एक  संयुक्त
 सहयोग  परियोजना  है

 क्‍या  इन  केन्द्रों  का  विश्व  बेंक  से  प्राप्त  सहायता  से  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 वित्तपोषण  किया  जा  रहा  ओर

 इस  परियोजना  न्‍नुमानित  लागत क्‍या  होगी  और  इससे  कितनी  ऊर्जा  का
 उस्पादन  होगा  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  बड़ोदा  के  मिकट  श्लांडियां  में  ग्राम  स्तर  की  एक
 समन्वित  ऊर्जा  परियोजना  की  पहले  ही  स्थापना  की  जा  चुकी
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 लि  डटफडसससननकन-७-न  न ैनन--+  >>.  >>...  5

 अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  गुजरात  ऊर्जा  विकास  एजेंसी  और  गुजरात  विद्य ूत
 बोर्ड  की  यह  एक  संयुक्त  परियोजना

 परियोजना  पूर्ण  रूप  से  केन्द्रीय  एवं  राज्य  सरकारों  द्वारा  निवेशित

 परियोजना  पर  कुल  व्यय  15  लाख  रुपये  का  ऐसा  अनुमान  है  कि  वार्षिक  ऊर्जा

 उत्पादन/बचत,  300  मीटरी  टन  कोयले  के  बराबर  होगी  ।

 आजमगढ़  जिले  में  टेलीफोन  एक्सझोंजों  को  इलेक्ट्रानिक
 एक्सश  ोंजों  में  बदलमा

 2324.  श्री  राजकुमार  राय  :  क्‍या  संझार  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 वर्ष  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  उत्तर  के  आजमगढ़  जिले  के
 किन-किन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  परिवर्तित  किया  गया  अथवा  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  और

 वर्ष  1986-87  के  दोरान  किन-किन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेजों
 में  परिवर्तित  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :  ओर  आजमगढ़  जिले
 में  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मऊ  )  उ०  प्र०  में  आटोमेटिक  टेलीफोन  एक्सचोंज

 2325.  श्री  राजकुमार  राय  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  जिला  आजमगढ़  में  मऊ  में  एक  ओटोमैटिक

 फोन  एक्सचें  लिए  इस  बोच  भूमि  प्राप्त  की  करली  गई  है  परन्तु  इस  तथ्य  के  बाबजूद  कि  इस
 परियोजना  का  शिलान्यास  लगभन  तीन  वर्ष  बीत  चुके  यहां  पर  कोई  काम  नहीं  हुआ
 और

 यदि  तो  कार्य  प्रारम्भ  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  निर्माण  कार्य  कब

 आरम्भ  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  मिवास  :  नहीं  ।  जिला
 उत्तर  प्रदेश  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  भवन  का  निर्माण  कार्य  1984  में  शुरु

 किया  गया  था  ओर  ऐसी  संभावना  है  कि  यह  1986  के  अन्त  तक  पूरा  हो

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  उठता  ।
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 ककााकम्मकनान  गा

 ओबरा  बिद्युत  केन्द्र  को  मशीनों की  मरम्मत

 2326.  श्री  राजकुमार  राय  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :
 थ्‌

 न

 कया  दो  वर्ष  पहले  ओबरा  विद्युत  केन्द्र  में  आग  लगने  के  कारण  जल  गई  400

 मेगावाट  की  दो  मशीनों  की  अभी  तक  मरम्मत  नहीं  की  गई  जिसके  परिणामस्थरूप  विद्युत
 उत्पादन  काफी  घट  गयां  है  और  राज्य  की  विद्यूत  आवश्यकताओं  को  पूरा  करना  कठिन  हो  गया

 और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है और  इन  मशीनों  की  शीघ्र  मरम्मत  करने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  नहीं  ।  200-200  मेगावाट  की  ये  दोनों
 जो  आग  लगने  से

 क्षति  ग्रस्त  हो  गयीं  14-6-1985  और  14-2-1986  को  चालू  कर  दी
 गई

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]
 तेल  की  बढ़ी  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  तेल  के  मए  भण्डार

 2327.  भरी  के०  प्रधानी  :  क्या  पेटोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  हमारी  तेल  खपत  सातवीं  परियोजना  में  परिसक्षित  6  प्रतिशत  की  तुलना  में

 बढ़कर  8  प्रतिशत  हो  गयी  यदि  हां  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इस  पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्‍या  काय्यंवाही  करने  का  विचार  ओर

 खंभात  की  खाड़ी  और  कावेरी  बेसिन  के  नये  तेल  भण्डारों  से  इस  कमी  की  कितसी

 पृतति  होगी
 ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्त्रदोलर  :  सातवीं

 योजना  के  प्रथम  वर्ष  के  दौरान  फेट्रोलियम  उत्पादों  की  बिक्री/खपत  की  अनुमानित  सकल  वृद्धि  दर

 लगभग  6.5%  सातवीं  योजना  के  दस्तावेजों  में  वाधिक  औसत  बद्धि  दर  6.4  रखी

 गयी

 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  को  नियंत्रित  करने  हेतु  सरकार  ने  कई  कदम  उठाए
 इनमें  वेस्ट  हीट  ईंधन  के  सही  सही  बेहतर  संचालन  ओर  रख-रखाव

 कार्यकेशल  ईंधन  स्टोव  का  विकास  और  परिवहन  ओर  ओद्योगिक  क्षेत्र  के  अन्य  क्रियाकलाप
 शामिल  हैं  ।

 इस  स्तर  पर  यह  बता  पाना  असंभ
 बतंमान  तेल  भंडार  कितनी  दूर  हैं  ताकि  मांग

 अन्वेषण/प्रा  रम्भ्रिक  स्तर  पर  हैं  ।

 है  कि  काम्बे  और  कावेरी  बेसिन  में
 प  उत्पादन  हो  सके  क्योंकि  वे  क्षेत्र  अभी  तक

 व
 भर
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 वर्ष  1986-87  में  तेल  के  आायात  के  लिए  भुगतान

 2328.  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  कितना  तेल  आयात  किया  जायेगा  और  आयात  पर
 कितनी  विदेशी  मुद्रा  खच  और

 क्‍या  आयात  का  भुगतान  हमारे  सुरक्षित  विदेशी  मुद्रा  कोष  से  किया  जाएगा  अथवा
 हमारे  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  पूजी  बाजार  से  लिए  गए  ऋण  से  या  हमारे  निर्यात  के  स्थान  पर
 जित  किया  जाएगा  जैसा  कि  सोवियत  संघ  के  साथ  द्विपक्षीय  व्यापार  के  मामले  में  किया  जाता  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बम्र  दोजर  :  वर्ष
 1986-87  के  दोरान  15.6  मिलियन  मी०  टन  क्रूड  ऑयल  के  भायात  करने  का  प्रस्ताव  चुकि

 वर्ष  1986  के  दौरान  इन  खरीदों  की  संविदा  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  अतः
 विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  इसका  मूल्य  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 सिवाय  उन  मात्राओं  के  जो  विनिदिष्टतया  द्विपक्षीय  व्यापारिक  अनुबन्धों  के  अंतगंत
 आती  भुगतान  हमारे  बिदेशी  मुद्रा  कोष  से  किया  जाता  है  ।

 बंगलौर  में  बिकलांगों  द्वारा  सेबित  सावंजनिक  टेलोफोन  बूथ

 2329.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अवयर  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :'

 बंगलोर  शहर  में  विकलांग  व्यक्तियों  द्वारा  संेबित  कितने  सार्वजनिक  टेलीफोन

 बूथ
 क्‍या  बंगलोर  शहर  के  कई  क्षेत्र  विशेष  रूप  से  जयनगर  काम्पलंक्स  साव॑जनिक

 टेलीफोन की  भारी  मांग  की  जा  रही  और

 यदि  तो  बंगलौर  शहर  की  विभिन्‍न  बस्तियों  में  विकलांग  ध्यक्षितयों  द्वारा  सेवित

 और  अधिक  सार्वजनिक  टेलीफोन  बूथ  खोलने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रासनिवास  3.3.1986  की  स्थिति  के

 अनुसार  बेंगलूर  सिटी  में  विकलांग  व्यक्तियों  द्वारा  चालित  सावंजनिक  टेलीफोनों  की  सं०  26  है  ।

 हां  ।

 साव्वंजनिक  स्थानों  में  बूथ  लगाने  के  लिए  नगर  निगम  प्राधिकारियों  के  सहयोग  से

 विकलांग  व्यक्तियों  द्वारा  चालित  और  अधिक  सावंजनिक  टेलफोनधर  खोलने  के  प्रयास  किए  जा

 रहे

 कोचोन  तेल  होधक  कारखाने  में  तेल-पाइपों  के  लिए  सुरक्षा  डपाय

 2330.  श्रो०  के०  वी०  थाम्र्ष  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 कोचौन  स्थित  तेल  टमिनल से  पेट्रोल  तथा  पेट्रोलियम  पदार्थों  की  प्रंषण  के  दौरान

 सुरक्षा  हेतु  क्या  उपाय  किये  गये  हैं

 क्‍या  तेल  टमिलन  से  कोचीन  तेल  शोधक  कारखाने  तथा  भंडारण  टैंकों  तक  तेल-पाइपों

 की  सुरक्षा  की  पूर्ण  जांच  की  जाती  और

 क्‍या  तेल  भंडारण  टैंकों  को  कोचीन  शहर  से  दूर  किसी  स्थान  पर  ले  जाने  का  कोई

 प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  (१)  किये

 गये  सुरक्षा  उपायों  में  बार-बार  वहाव  दर  के  दबाव  की  जांच  और  मान्निटॉरिंग  अग्नि  शमन  उपकरण

 क्षमता  में  वृद्धि  ओर  पाइपलाइन  की  नियमित  जांच  और  गश्त  लगाना  सम्मिलित

 हाँ  ।

 नहीं  ।

 बक्षिण  भारत  में  उच्चतम  न्यायालय  की  एक  न्यायपोठ  की  स्थापना

 2331.  भी  डा०  के०  तायकर  :  क्‍या  थि४थधि  और  स्थाय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  मुकदमा  लड़ने  वालों  की  सुविधा  के  लिए  दक्षिण  भारत  में  उच्चतम  न्यायालय
 की  एक  न्‍्यायपीठ  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  भोर

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  किस  स्थान  को  चुना  गया  है  ?

 विधि  ओर  स्थाय  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एच०  आर०  :  संविधान  के

 अनुच्छेद  130  के  अनसार  न्याय'लब  दिल्ली  में  अथवा  ऐसे  अन्य  स्थान  या  स्थानों  में

 अधिविष्ठ  होगा  जिन्हें  भारत  का  मुख्य  राष्ट्रपति  के  अनुमोदन  से  समय-समय  पर
 नियत

 हस  संबंध  में  भारत  के  मुख्य  न्यायमूर्ति  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहों  हुआ  है  ।

 सातबों  योजना  में  तेल  की  लोज  के  लिए  धनराशि  का  आवंटन

 2333.  प्रो०  पी०  जे०  क्रियम  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की
 कुपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंच्रबर्षीय  योजना  के  दौरान  तेल  की  खोज  के  काये  पर  कितनी  राशि  व्यय
 किये  जाने  का  प्रस्ताव

 तेल  की  खोज  के  कार्य  के  लिए  चुने  गए  विभिन्न  क्षेत्रों  में  व्यय  की  जाने  बाली
 बित  राशि  का  परियोजना-बार  ब्यौरा  क्या
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 क्‍या  चुने  गये  नये  क्षेत्रों  में  तेल  की  खोज  का  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चना  शोल्तर  :  ओर

 सातवी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  अन्तरिम  बेसिन/क्षेत्रवार  परिव्यय  निम्नलिखित  है  :--

 क्षेत्र/बिसिन

 wafer
 अन्तरिम  परिव्यय

 हटोथ

 कंम्बे  प्रक्रिया

 कच्ज-सोराप्ट्र
 अरुणाचल  प्रदेश  सहित  382.0

 राजस्थान

 त्रिपुरा

 नागालैंड-कोचीन

 बंगाल  76.0

 हिमालय  की  तराईयां  और  गंगा  घाटी  82.0

 कृष्णा-गोदाबरी

 काबेरी

 महानदी
 के  वेसिन

 अपटतीय

 बम्बई  हाई  330.0

 कच्छ-सोराष्ट्र

 केरल-कोचीन  40.0

 कृष्णा-गोदावरी  250.0

 कावेरी  48.0

 बंगाल

 अन्डमान

 उत्तर-पूर्षी  तट  87.0

 और  हाइड्रोकार्यनों  की खोज  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  और  किसी

 वेसिन  का  नये  रूप  में  सीमांकन  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।
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 करुछ  की  खाड़ी  में  ज्वारीय  विद्युत  परियोजना

 2334.  भरी  विग्विज्य  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कच्छ  की  खाड़ी  में  ज्वारीय  विद्युत  से  विजली  पेदा  करने
 क ेलिए  अब  तक  कितना

 निवेश  किया  जा  चुका

 इस  परियोचना  के  लिए  कुल  परिव्यय  कितना  और  ध

 यह  परियोजना  कब  तक  पूरी  हो  येगी  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसम्त  :  कच्छ  की  खाड़ी  में  ज्वारीय  विद्यूत  परियोजना  के

 लिए  अन्वेबण  और  व्यवहायंता  संबंधी  अध्ययन  कार्य  करने  के  लिए  अब  तक  लगभग  3  करोड़  रुपए

 ब्यय  किए  जा  चुके  हैं  ।

 सातवीं  योजना  में  कुल  4.38  करोड़  रुपये  परिव्यय  की  व्यवस्था की  गई  है  ।

 वर्तमान  अनुमान  के  अनुसार  ध्यवहायंता  रिपोर्ट  1988  तक  उपलब्ध  हो  जाने

 की  आशा  है  ।

 टेलीफोम  के  बिल  बढ़े-चाढ़े  होने  और  ठेलोफोनों  के  भअनाधिकृत  रूप  से  इस्तेमाल

 किए  जाने  के  बारे  में  शिकायतें

 2335.  श्ली  डी०  एस०  रेड्डी  :  वया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बड़ी  संख्या  में  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  ने  अपने  टेलीफोनों  का  टेलीफोन

 चारियों  द्वारा  नियमित  रूप  से  अनधिकृत  तौर  पर  इस्तेमाल  किये  जाने  से  बचने  के  लिये  अपने
 टेलीफोनों  से  एस०  टी०  डी०  सुविधा  समाप्त  किये  जाने  की  मांग  की

 चार  महानगरों  में  कितने  प्र/शत  टेलीफोनों  से  यह  सुविधा  समाप्त  की  गई  है  और

 इससे  राजस्व  की  कितनी  हानि  होने  का  अनुमान  और

 गस  तीन  वर्षों  के  दौरान  चार  महानगरों  में  टेलीफोनों  को  इस  प्रकार  से  अनधिकृत
 तौर  पर  इस्तेमाल  किये  जाने  और  टेलीफोनों  के  बिल  बढ़े-चढ़े  होने  के  संबंध  में  कितनी  शिकायतें

 प्राप्त  हुई  और  उन  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  तथा  कितने  मामलों  में  वसूल  की  यई  अतिरिक्त

 राशि  वापस  करने  के  आदेश  दिये  गये  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संज्ो  (४  रास  निवास  जी  नहीं  ।  हालांकि  पर्याप्त

 मात्रा  में  उपभोक्ता  अपने  टेलीफोनों  में  एस  टो  डी  सुविधा  नहीं  रखते  परन्तु  यह  कहना  सही  नहीं
 है  कि  उपभोक्ता  ऐसा  इसलिए  करते  हैं  बयोंकि  टेलीफोन  स्टाफ  उनके  टेलीफोनों  का  अनधिक्ृत  तौर
 पर  इस्तेमाल  करते  हैं

 ।

 चार  महानगरों  में  बिना  एस  टी  डी  सुविधा  के  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  प्रतिशत  निम्न

 प्रकार  है  :  -  .
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 यूनिट

 बम्बई  टेलीफोन  जिला

 कलकत्ता  टेलीफोन  जिला

 दिल्ली  टेलीफोन  जिला

 टेलीफोन  जिला मद्रास  टेलीफो

 प्रतिशत

 35.43

 21.88

 53.71

 43.08

 इस  प्रकार  राजस्व  की  हानि  नहों  हो  सकती  क्योंकि  टेलीफोन मैन्ड  ट्रंक  काल  ट्रंक
 के  जरिए  होते  हैं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों

 संबंधी  शिकायतों  की

 -+-+3  ता  न  व  चल

 यूनिट  का  नाम

 दोरान  घारों  महानगर
 संख्या  तथा  दी  गई  छूट  की  राशि  भी  नीचे  दी  गई  है  :--

 अधिक  राशि  के  बिलों  की

 शिकायतों  की  संख्या
 न

 1982-83  1983-84

 बम्बई  9,659  11,234

 कल्लकत्ता  3,715  8,530

 दिल्ली  11,204  14757

 मद्रास  3,681  4,666
 कडओस््कसफलमफफफफजसफफजफफफफसलसनलस  छड

 1984-85  4-8  5

 10,781

 15,078

 5,089

 5,089

 जिलों  में  प्राप्त  अधिक  राशि  की  बिल

 °
 ह

 छूट  की  राशि

 रुपयों

 ]  982-8  3.  1983-84  1984-85 5
 29.38  27.66  जानकारी

 6.63  6.73

 पर रख दिया  स्वाना पकाने की गेस को एजेंसियों द्वारा गेस के च््‌ ल्‍हों

 3.94  8.63

 अनधिक्ृत  रूप  से  टेलीफोन  उपयोग  करने  के  मामलों  की  संख्या  संबंधी  जानकारी  यदि  कोई
 सकिलों  से  मांगी  गई  है  तथा  उसे  यथाशीक्र  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 स्वाना  पकाने  की  गेस  को  एजेंसियों  द्वारा  गेस  के  च््‌  ल्‍हों  को  जबरन  बिक्री

 2336.  श्री  डी०  एन०  रेड्डी
 ली  पी०  आर०  कमाश्मंगलम  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह

 बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  श्वाना  पकाने  की  गैस  एजेंसियों  द्वारा  गैस  चूल्हों  को  जबरन  बिक्री
 करने  के  बारे  में  उपभोक्‍ता  शिक्षा  तथा  अनुसंधाम  वेन्द्र  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 और

 क्‍या सरकार का विचार उपभोक्ता संगठनों के अनुभवों तथा सुविचारित विचारों को ध्यान में रखते हुए गैस एजेंसियों द्वारा जबरन बिक्री के किये जाने बाले प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार का निबारण करमे के लिये कोई मीति बनाने का है ? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रारूप के राज्य मं
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 इस  पर  उपबंध  होने  के
 एल  पी  जी  वितरक़ों

 को  ये  निर्देश दिए  गए  हैं
 कि

 अपने  परिसर  में  इस  आशय  की  एक  सूचना  प्रदर्शित  करेंगे  कि  उपभोक्ता  किसी  भी  स्रोत  से  एल
 पी  जी  स्‍्टोव  खरीदने  के  लिए  स्वतंत्र  बशर्तें  कि  वह  आई  एस  आई  द्वारा  प्रमाणीकृत  हो  ।

 उड़ीसा  में  डाक  डिबीजन

 2337.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  वर्ष  1985-86  के  दौरान  उड़ीसा  को  एक  पोस्‍्टल

 डिवीजन  घोषित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  नहीं  तो  क्या  सरकार  का  इस  क्षेत्र  में  सामाजिक  आर्थिक  पिछडेपन  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  इस  पर  विचार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  रास  निवास  और  1985-86  के

 दौरान  कालाहांडी  उड़ीसा  को  के  बतौर  घोषित  करने  का  प्रस्ताव  महीं

 नये  डाक  डिवीजन  के  सृजन  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कुछ  नये  पदों  का  सृजन  भी  करना
 पड़ता  है  |  सरकार  द्वारा  पदों  के  सूजन  और  भरने  पर  लगाई  गई  मौजूदा  पाबंदी  भआादेशों  को  देखते

 हुए  फिलहाल  कालाहांडी  डाक  डिवीजत  का  सृजन  करना  संभव  महो  है  ।

 उत्तर  भारत  में  गैस  पर  आधारित  कारखाने  की  स्थापना

 2338.  डा०  चमराइलर  त्रिपाठी  :  क्या  पेढ्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  उत्तर  भारत  में  गैस  पर  आधारित  एक  कारखाने  कौ
 स्थापना  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इस  कारक्षाने  की  स्थापना  कब  तक  की

 उत्तर  भारत  में  इसे  कौन  से  थथान  पर  स्थापित  करने  का  विचार  और

 इस  कारखाने  की  स्थापना  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  होगी  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  चस्प्रशोखर  :  से

 यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  यह  प्रश्न  किस  फैक्ट्री  के  बारे  में  उत्तर  भारत  में  गैस  पर  आधारित  5
 उर्वरक  एकक  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  जो  इस  प्रकार  हैं

 ना  ना  ज्जाज-+फमफलक्््नाटेााी-न
 स्थान  परियोजना  लागत  यांत्रिक  तौर  पर  पूरा  करने

 की  अनुमानित  तारीख

 1.  सवाई  माधोपुर  699.50  1989
 2.  जगदीशपुर  662.60  1988
 3.  औनला  732.00  1988
 4.  बयराला  600.00  1989
 5.  शाहजहाँपुर  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  1989

 चयथियययपननफत्ीफज-+तहततत
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 क्लञज

 बावली  ओऔदधोगिक  बस्ती  में  जनता  से  आवेदन  पत्र  असंत्रित  किए  बिसा  प्लाटों  का  आवंटन

 2339.  श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :

 श्री  थम्पन  थामस  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उद्योग  दिल्ली  ने  बादली  ओद्योगिक  बस्ती  में  जनता  से  आवेदन  पत्र

 आमंत्रित  किये  बिना  भावंटित  किये

 यदि  तो  स्वीकृति  प्राप्त  प्लाटों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  ये  प्लाट  किन  लोगों  को

 मंजर  किये  गये  और

 प्रत्येक  मामले  में  किस  तारीख  को  कार्यवाही  की  गयी  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्योरा

 क्‍या

 औद्योगिक  बिक;स  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  से  दिल्ली

 प्रशासन  के  जनता  से  भावेदन  आमंत्रित  किए  बगर  बादली  औद्योगिक  में  केवल

 एक  ओद्योगिक  भूखंड  आवंटित  किया  गया  ओऔद्योगिक  बस्ती  में  स्थित  उक्त  प्लाट

 का  आवंटन  भारत  सरकार  की  सिफारिश  पर  31.7.85  को  मैससे  के०  सी०  आगरा  प्रा०

 लि०  को  भारत  की  कृषि  मदों  का  निर्यात  सम्वर्द्धन  करने  के  उनके  प्रयासों  को  और  बढ़ाने  के  उद्देश्य
 से  किया  गया

 30  दिन  उससे  अधिक  समय  तक  खराब  पड़े  रहने  बाले

 ठेलीफोनों  के  किराये  में  छूट

 2340.  श्री  आए०एम०  भोगे  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  किसी  प्रयोक्‍ता  के  टेलीफोन  के  30  दिन  या  अधिक

 अवधि  तक  बन्द  पड़े  रहने  की  स्थिति  में  किराये  में  छूट  बेने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  प्रयोक्ताओं  को  दी  जाने  वाली  अन्य  सुविधाओं  का  ब्यौरा

 क्‍्प्रा

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  जब

 पद्रे  पर  ली  गई  या  किसी  पी  ए  बी  एकक्‍्त/पी  बी  एक्स  के  उपभोक्ता  की  जंक्शन

 लाइन  निरंतर  30  दिन  या  उससे  अधिक  समय  तक  खराब  रहती  तो  किराए  के  छट  दी  जा

 सकती  है

 इस  संबंध  में  सरकार  के  विचाराधीन  कोई  अन्य  प्रस्ताव  नहों  है  ।

 विद्युत  उत्पादन  के  लिए  बिहार  द्वारा  प्रस्तावित  योजनाओं  को  मंजूरी

 2341.  डाਂ  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  सरकार  ने  विद्यूत  उत्पादन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  मंजूरी  हेतु  अनेक

 नई  योजनाओं  के  प्रस्ताव  किये

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  योज  1  मंजूरी  दी  गई  और
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 बिहार  सरकार  प्रस्तावित  शेष  योजनाओं  को  मंजूरी  देने  में  विलंब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  संबंधित  प्राधिकारियों  के  साथ  परामर्श  करके

 केन्द्रीय  विद्य  त  प्राधिकरण  में  बिहा*  की  पांच  नई  विद्युत  उत्पादन  स्कीमो  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा

 है  इनमें  से  एक  मामले  बिहार  को  अन्तर्राज्जीय  पहलुओं  को  हल  करने  की  सलाह  दी  गई  दो

 मामलों  केन्द्रीय  विद्य  त  प्रांधिक रण  की  टिप्पणियों  पर  बिहार  के  प्राधिकारियों  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा

 यद्यपि  परियोजनाओं  को  शीघ्र  स्वीकृत  करने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  किये  जा  रहे

 इसमें  लगने  वाला  समय  इस  बात  पर  न्भिर  करता  है  कि  प्रस्तावों  पर  कायंवाही  करने  के  लिए
 भावश्यकता  पड़ने  वाली  अपेक्षित  सूचना  सप्लाई  करने  के  मामले  में  परियोजना  प्राधिकारी  कितनी

 तत्परता  से  उत्तर  देते  हैं  ।

 बिजली  को  खोरी  के  लिए  वंड  का  प्रावधान

 2342.  डा०  गोरी  दांकर  राजहंस  :  क्‍या  अर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  बिजली  की  खोरी  को  एक  दण्डनीय  भ्रपराध  बनाने  और

 इसके  लिए  कड़े  दंड  का  प्रावधान  करने  का

 यदि  तो  कया  भारतीय  विद्युत  अधिनियम  में  इस  आशय  का  संशोधन  करने  का
 वित्षार  भौर

 अधिनियम  में  क्‍या  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसंत  :  से  बिजली  की  चोरी  को  संजय

 राध  बनाए  जाने  के  लिए  भारतीय  बिजली  अधिनियम  1910  की  धारा  39  को  संशोधित  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 तेल  और  गंस  भंडारों  के  सम्बन्ध  में  विश्लेषण

 2343.  श्री  के०  राम  मृति  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  ग्यारह  बर्ष  पहले  बम्बई  हाई  की  खोज  किए  जाने  के  बाद  तेल  और  गैस  भंडारों
 के  संबंध  में  अन्वेषणात्मक  प्रयासों  और  तेलों  में  व्रद्धि  के  परिणामों  का  कोई  विस्तृत  विश्लेषण  किया
 गया  और

 यदि  तो  इस  विश्लेषण  करी  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्द्र  शोखर  :

 हां  ।

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  अम्बई  हाई  क्षेत्र  की  खोज  के  बाद  89  स्थानों
 पर  तेल/गैस  मिला  इनमें  से  77  का  मूल्यांकन  कर  लिया  गया  है  तथा  इनसे  1.1.85  तक

 भूमिगत  भण्डारों  में  निम्नलिखित  मात्रा  की  वृद्धि  हुई  है  :  -

 तेल  702.63  मिलियन  मी०  टन

 गैस  500  विलियन  घन  मीटर
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 इंडियन  डग्स  एण्ड  फार्मास्थूटिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  गई  प्रबन्ध  तोति  का  कार्यान्वयन

 2344.  श्री  के०  राममति  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कच्चे  माल  की  खरीद  ओर  श्रम  शक्ति  प्रशिक्षण  और  काभिक  प्रबन्ध
 के  संबंध  में  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  कार्यान्वयन  के  लिए  तैयार  की  गई
 व्यापक  नीति  का  ब्यौरा  कया  और

 क्या  यह  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  के  सभी  यूनिटों  द्वारा  लागू  की

 जायेगी  या  केवल  ऋषिकेश  संयंत्र  के  लिए  ही  है  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आर०  के०  जयचणा  :

 भौर  आई  डी  पी  एल  द्वारा  बाधाओं  और  अवसरों  की  शिनाव्त  करने  ओर  पुनर्वास  तथा

 पुनेंचालन
 के  लिए  सुदृढ़  योजनाएं  बनाने  के  लिए  आस्तरिक  कार्य  दल  का  गठन  1985

 में  किया  गया  था  |  इस  दल  के  कार्यों  को  प्रेरित  करने  की  दृष्टि  से  कम्पनी  द्वारा  अंशका  लिक  आधार

 पर  दो  परामशंदाता  कार्यदल  से  सम्बद्ध  किये  गये  कार्यदल  ने  अपने  अध्ययन  अभी  पूर्ण  नहीं
 किये  हैं  ।

 सा्थजनिक  क्षेत्र  के  एककों  का  कार्य-निष्पावन

 2345.  डा०  छिन्‍्ता  मोहन  :

 श्री  पी०  आर०  कुमारमंगलम  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  के  मूल्यांकन  के  अनुसार  सावंजनिक  क्षेत्र  के  एकक  अच्छा  काम  नहीं  कर  रहे
 और

 क्‍या  यह  सच  है  कि  यह  कुछ  हद  तक  सरकार  द्वारा  लगाए  गए  प्रतिबंधों  के

 कारण  हैं
 !

 ओद्योगिक  विकास  बिभाग  में  राज्ष्य  मंत्री  :  27  फरवरी
 1986  को  लोक  सभा-पटल  पर  रखे  गये  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  1984-85  के  अनुसार  1984-85
 में  लाभ  कमाने  वाले  113  उद्यमों  ने  2023.30  करोड़  रुपये  का  निवल  लाभ  कमाया  हैं  और
 घाटा  उठाने  वाले  9]  उद्यमों  ने  1094.73  करोड़  रुपये  का  घाटा  उठाया  है  जिसके  परिणामस्वरूप

 कुल  मिलाकर  928.57  करोड़  रुपये  निवल  खाभ  प्राप्त  हुआ  जबकि  1983-84  में  201  उद्यमों
 ने  240.14  करोड़  रुपये  का  निवल  लाभ  कमाया  था  |  इस  प्रकार  यह  देखा  गया  है  कि  कि  समग्र

 कार्य-निष्पादन  में  1983-84  की  तुलना  में  1984-85  के  दौरान  काफी  सुधार  हुआ  है  ।

 इन  उपक्रमों  को  जिन  प्रमुख  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ा  हैं  तथा  इनके
 निष्पादन  को  समुन्नत  बनाने  के  जो  उपाय  किये  गये  उतका  ब्योरा  लोक  उद्यम  सर्वेत्रण
 1984-85  के  में  उद्यमों  में  उत्पादकताਂ  मामक  अध्याय  में  दिया
 गया
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 बंबई  में  क्षेत्र-वार  परामशंदात्री  समितियां

 2346.  डा०  चितामोहन  :
 क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंबई  में  उपभोक्ता  संगठनों  के  प्रभावी  प्रतिनिधित्व  वाली  खुली  सलाहकार
 समिति  के  साथ-साथ  क्षेत्र-बार  परामशंदात्री  समितियां  स्थापित  की

 क्‍या  दिल्ली  या  देश  के  अन्य  किसी  स्थान  के  लिए  की  गई  इसी  प्रकार  की  मांग  मंजूर
 नहीं  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जाने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  राम  निवास  :  जी  हाँ  ।  इस  उप  समिति

 के  बंबई  टेलीफोन  जिले  की  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  के  दो  अथवा  तीन  सदस्य  हैं  ।

 और  सरकार  ने  जिला  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  से  सदस्य  लेकर  क्षेत्रीय

 प्रबंधकों  के  स्तर  पर  तथा  राज्य  दूरसंचार  सलाहकार  समिति  से  सदस्य  लेकर  भिदेशक
 स्‍तर  पर  उप-समितियों  का  गठन  करने  के  लिए  अनुदेश  जारी  किए  हैं  ताकि  दूरसंचार  सेवाओं  की
 कार्य  प्रणाली  में  इन  सदस्यों  का  व्यापक  सहयोग  लिया  जा  सके  ।

 भूसिगत  टेलीफोल  केबलों  को  नुकसान

 2347.  डा०  चिता  सोहन  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  और  अन्य  स्थानों  पर  विभिन्‍न  सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  अनियंत्रित  खुदाई
 से  भूमिगत  केबलों  को  होने  वाले  नुकसान  के  कारण  टेलीफोन  का  खराब  होना  सामान्य  कारण

 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  फा  विचार  किसी  भी  सरकारी  भूमि  पर  खुदाई  करने  से

 पूरे  वहां  पर  टेलीफोन  विभाग  के  परयंवेक्षी  कर्मचारियों  की  उपस्थिति  अनिवायें  करना  है  ?

 संचार  मम्त्रालय  के  राज्य  मम्ज्ी  राम  निवास  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।  यह  व्याबहारिक  तौर  पर  संभव  नहीं  है  कि  प्रत्येक  खुदाई  कार्य  क ेसमय

 हमेशा  सुपरवाइजर  को  नियुक्त  किया  जाए  ।  फिर  काफी  अधिक  सीमा  तक  इसे  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  गए  हैं  केबिल  मार्गों  बी  बिफोर  यू  डगਂ  सबिस  और
 इंटर  यूटीलिटी  सबिस  कमेटी  जैसे  कुछ  ऐसे  मुख्य  कदम  हैं  जो  इस  दिशा  में  उठाए  गए  हैं  ।

 रपत  के  स्थार्ों  के  तेल  शोधक  कारखानों  को  ल्यापता
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 ्डडज  *  व ्॑ी:-8सस:$फससफसअसक्‍क्‍स्‍क्‍्-ज सक४कसंइ  नਂ  -  न  चल्न्ल्फकन्ल्क्‍क्‍न  -

 क्‍या  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  ने  इस  बात  का  समर्थन  किया  है  कि  कच्चे  तेल
 के  उत्पादन  के  बजाए  खपत  या  परिशोधित  उत्पाद  केन्द्र  के  निकट  तेल  शोधक  कारखाने  स्थापित
 किये  ज़ाने

 यदि  तो  योजना  आयोग  के  अनुसार  कौन  से  स्थानों  को  प्राथमिकता  दी

 क्‍या  ऐसे  स्थानों  पर  कोई  तेल  शोधक  कारखाने  स्थापित  किए  गए  भोौर

 यदि  तो  इन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  सं्रालय  के  राज्य  मंत्री  अन्तर  शेखर  :  से

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 उत्पादन  खपत  परिवहन  की  पर्यावरण  के  पहलुओं  आदि

 सहित  विभिन्न  तकनीकीं  आर्थिक  विचारों  के  आधार  पर  तेल  रिफाइनरियों  की  स्थापना  की
 जाती

 जिन  स्थानों  पर  तेल  रिफाइनरियों  स्थापित  की  गई  हैं  वे  इस  प्रकार  हैं  :
 न  जनम  पपानपतपथथायाययाया अं  नीननििनभियषय:+ह्प््पाज+-  आते  5  ae

 क्रमसं०  स्थान  का  नाम  राज्य

 1.  गोहाटी  आसाम
 2.  वरौनी  बिहार

 3.  कोयाली  गुजरात

 4.  हल्दिया  पश्चिमी  बंगाल

 5.  मथुरा  उत्तर  प्रदेश

 6.  डिगबोई  आसाम

 7.  मद्रास  तमिलनाडू

 8.  कीचीन  केरल

 9.  बम्बई  महाराष्ट्र

 10.  बम्बई  महाराष्ट्र

 11.  विजाग  आम्प्र  प्रदेश

 12.  बोंगाईगाँव  आसाम

 पाइपलाइस  के  साध्यम  से  गैस  की  सप्लाई

 2349.  श्री  हुसेन  इलथाई  :  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :
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 वया  सरकार  का  विचार  बम्बई  हाई  से  उपलब्ध  होने  बाली  गैस  को  पाइपलाइन  के

 माध्यम  से  गैस  सप्लाई  करने  का

 यदि  तो  क्या  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  में  उवंरक  संयंत्रों  को

 लाइन  के  माध्यम  से  गैस  सप्लाई  करने  का  विद्चार

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  एक  अन्य  गैस  लाइन  से  दक्षिणी  राज्यों  को  गैस  की  सप्लाई

 की  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शोखर

 बम्बई  हाई  से  उत्पादित  सम्बन्धित  प्राकृतिक  गैस  महाराष्ट्र  और  ग्रुजरात  के  विभिन्‍न  उपभोक्ताओं

 को  पहले ही  भेजी  जा  रही  है  .।

 मुक्त  जिसका  दक्षिण  बेसिन  से  उत्पादन  का  प्रस्ताव

 लाइन  द्वारा  उत्तर  मध्य  गुजरात  और  राजस्थान  की  उवंरक  यूनिटों  की  आवश्यकताओं
 को  समान  रूप  से  पूरा  करने  न  लिए  भेजा  जाएगा  ।

 और  नहीं  ।

 कोइल  कारो  योजना  पर  व्यय

 2350.  श्री  मूलचन्द  डागा  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोइल  कारों  योजना  किस  तारीख  को  मंजूर  की  गयी  थी  और  मूल  रूप  से  उस  पर
 कितनी  धनराशि  खर्च  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  था  और  इस  पर  अब  तक  वास्तव  में  कितनी
 धनराशि  खर्च  की  गई  है  तथा  इस  योजना  :..  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना

 इस  योजना  के  अन्तगंत  कितनी  बिजली  का  उत्पादन  होने  की  सम्भावना  है  ;  भोर

 क्‍या  इस  योजना  की  लागत  यदि  इसे  समय  पर  शुरू  नहीं  किया  जाता  बढ़

 यदि  हां  तो  कितनी  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसन्‍्त  :  कोइल  कारो  जल  विद्युत  परियोजना  का  अनुमोदन
 लगभग  440  करोड़  रुपये  को  अनुमानित  लागत  पर  किया  ग्या  था  ।  खर्चा  किए  जाने  के  संबंध  में

 स्वीकृति  1982  में  जारी  की  गई  थी  ।  भूमि  अधिग्रहण  के  बारे  में  स्थानीय  लोगों
 को  विरोध  तथा  उनको  भृमि  के  बदले  भूमि  की  मांग  कारण  इस  परियोजना  पर  कार्य  शुरू  नहीं

 जा  सका  ।  प्रभावित  हुए  कुछ  भू-स्वामियों  ने  उच्चतम  न्यायालय  में  रिट  याचिका  भी  दायर
 कर  दी  है  और  मामला  न्याय  निर्णयाधीन  इसलिए  1986  तक  परियोजना  पर  केवल
 4.75  बःरोड़  रुपये  प्यय  विए  गए  बिहार  सरयार  द्वारा  अधिग्रहीत  भूमि  उपलब्ध  करा  दिए
 जावे  बाद  परियोजना  को  8  वर्ष  में  चालू  करने  का  कार्यक्रम
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 इन  परियोजना  से  अनुमानित  वार्षिक  ऊर्जा  उत्पादन  1058  मिलियन  यूनिट  है  ।

 परियोजना  की  लागत  में  वृद्धि  निर्माण  कार्य  शुरू  होने  की  तारीख  पर  निर्भर
 करेगी  ।

 |  *

 भुवनेश्वर  के  सिविल  विग  कार्यालयों  के  लिए  विभागीय  भवन  के  लिए  मंजूरी

 2351.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहो  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  भुवनेश्वर  में  सिविल  विंग  कार्यालयों  के  लिए  विभागीग्र  कार्यालय

 भवन  की  कमी  के  कारण  उस  सकिल  में  सिविल  विंग  के  कार्य  में  बहुत  रुकावट  आने  की  जानकारी
 और

 (a)  यदि  तो  विभागीय  भवन  की  मंजूरी  कब  तक  की  जाएगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  ओर  विभागीय  भवन
 उपलब्ध  न  होने  के  कारण  सिविल  विंग  के  कार्य  में  कोई  रुकावट  नहीं  आई  3.3.86
 को  एक  विभागीय  भवन  की  मंजूरी  दे  दी  गई

 डाक-तार  सिथिल  भुवनेदवर

 2352.  श्री  शिन्तामणि  पाणिप्रही  :  क्‍या  संज्ञार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  डाक-तार  सिविल  भुवनेश्वर  को  1  1986  से

 एक  स्वतंत्र  सकिल  घोषित  करने  का  और

 यदि  तो  इस  सकिल  को  कब  तक  स्वतंत्र  सकिल  घोषित  किया  जाएगा  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  तिबास  :  जी  नहीं  ।

 सिविल  सकिल  को  समन्वय  सकिल  के  बतौर  घोषित  करने  के  मामले  पर  इसकी

 आवश्यकता  और  योग्यता  के  आधार  पर  विच्वार  किया  जाता  है  ।

 तमिलनाडु  में  गाँवों  का  बिद्युतोकरण

 2353.  झओऔी  एन०  डेंनिस  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितन  गांवों  का  विद्यूतीकरण  किया  गया
 और

 चालू  विल्त  बचे  में  कितने  गांवों  का  विद्यू  तीकरण  किया  जायेगा  और  इस  के  लिए
 क्या  योजनाएं  और  कार्यक्रम  बनाए  गए  हैं  ?
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 575“

 ऊर्जा  मन्‍्त्री  बसंत  :  पिछले  तीन  वर्ष  अर्थात  1982-83,  1983-84,

 और  1984-85  के  दौरान  तमिलनाडु  में  89  गांव  विद्यू  तीकृत  किए  गए  थे  ।

 ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  स्वीकृत  स्कीमों
 के

 अन्तगंत
 चालू  वित्त

 वर्ष  5-86

 में  9  गांवों  को  विद्यु  तीकृत  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 तेल  और  गस  के  अतिरिक्त  भंडारों  का  मूल्यांकन

 2354.  श्री  पी०  एम०  सईव  :  कया  वैट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  तेल  और  गेस  के  अतिरिक्त  भण्डारों  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  किए  गए  प्रयासों  का  कोई  विस्तृत  विश्लेषण  किया  गया

 क्या  इस  क्षेत्र  के  विदेशी  विशेषज्ञों
 से परामर्श  किया  गया  और

 इस  भवधि  के  दोरान  खोज  कार्यों  पर  कितना  धन  व्यय  हुआ  उससे  कितना  लाभ

 होने  का  अनुमान  है  ?

 पैद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :  और
 हां  ।

 1984-85  5  को  समाप्त  3  वर्षों  में  अन्वेषण  काये  पर  लगभग  1000  करोड़  रुपये
 खर्च  हुए  ।  1985  के  भण्डारों  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  पिछले  तीन  वर्षों  में  कूड  के
 भूमिगत  भण्डारों  में  लगभग  250  मि०  मी०  टन  की  वृद्धि  हुई  ।

 असेम्बली  बेसड  निर्माण  प्रौद्योगिकी

 2355.  क्री  बो०  तुलसो  राम  :  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  असेम्बली  बेसूड  निर्माण  प्रौद्योगिकी  को  रोकने  का  निर्णय
 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  के  औद्योगिक  विकास  में  ऐसे  परिवर्तत  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम
 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 भौद्योगिक  विकास  बिभाग  में  राज्य  सम्त्री  एम०  :  और

 प्रौद्योगिकी
 के

 आयात
 संबंधी  सरकार  की  नीति  चयनात्मक  और  राष्ट्रीय  वरीयताओं  पर  आधारित

 है  ।  प्रौद्योगिकी  के  आयात  की  अनुमति  निर्यातोन्मुख  अथवा  आयात  प्रतिस्थापन  उत्पादकों  में  जटिल
 प्रकार  के  तथा  उच्च  वरीयता  बाले  क्षेत्रों  मे ंअथवा  घरेलू  आवश्यकताओं  को  कुशलता  से  पूरा  करने

 ओऔर/अथवा  निर्यात  बाजार  में  प्रतियोगी  बनने  के  लिए  स्वदेशी  उद्योग  को  भारत  में  विद्यमान
 गिकी  को  अद्यतन  बनाने  के  उह्ेश्य  से  दी  जाती
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 ज""ैपपफपैपेपिपणथयैपभ।:पे/पभप/येय-

 ५  भौद्योगिक  लाइसेंस  सामान्यतया  देश  के  औद्योगिक  विकास  को  ध्यान  में  रख  जहां  कहीं
 आवश्यक  प्रावस्थाबद्ध  उत्पादन  कार्यक्रम  की  स्वीकृति  की  शर्त  पर  मंजूर  किए  जाते

 कच्से  तेल  में  आत्म  निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदम

 2356.  श्री  बी०  तुलसी  राम  :
 थ्रो  सत्येन्न  नारायण  सिह  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  16  1986  में  टाइम्सਂ  में ह
 सफिशसी  इन  क्रूड  में  हरोडਂ  शीर्षक  से  छपे  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  देश  में  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 पेट्रोलियम  पदार्थों  के उपभोग  पर  इस  प्रकार  की  कमी  को  किस  सीमा  तक  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ेगा  और  यह  किस  प्रकार  पूरा  किया

 कच्चे  तेल  का  आयात  करने  से  राजकोष  पर  कितना  बोझ

 ($)  परिवहन  तथा  अन्य  उपायों  को  प्रभावित  किए  बिना  कच्चे  तेल  के  इस्तेमाल  में  बचत

 करने  के  लिए  रारकार  द्वारा  किन  उपायों  पर  विच्वार  किया  जा  रहा  और

 सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  में  कितनी  अनुमानित  कमी  होगी  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मम्ज्ालय  के  राज्य  मंत्री  अम्त्रदोलर  :

 हां  ।

 कुछ  कदम  ये  हैं  :--
 छः

 1.  कायं  में  तेजी  जिससे  उत्पादन  में  स्वतः  वृद्धि  होगी  ।

 2.  बक  ओवर  कार्यों  में  तेजी  ।

 3.  अधिक  तेल  निकालने  की  तकनीकों  का  प्रयोग  ।

 4.  उच्च  प्रौद्योगिकी  को  लगाना  ।

 और  आशा  है  कि  पेट्रोलियम  उत्पादों  की खपत  आने  वाले  समय  में  निरन्तर

 बढ़ती  रहेगी  ओर  सम्भावित  कमी  को  आयात  द्वारा  पूरा  किया  जाएगा  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  तेल  बाजार
 की  बदलती  हुई  परिस्थतियों  के  कारण  ऐसे  आयातों  के  खर्च  के  भार  का  अनुमान  लगाना  इस  समय

 सम्भव  नही  है  ।

 (2)  कुछ  अपेक्षित  कदम  ये  हैं  :--

 हीट  रिकवर्र

 का  उचित  रूप  से  दहन

 इंसुलेशन
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 सक्षम  उपस्कर  का  विकास

 ड्राइविंग  और  अनुरक्षण  कार्यों  का  संवर्धन

 कुशल  स्टोवों  का  विकास

 सेटों  का  समंजन

 आशा  है  कि  सातवीं  योजना  में  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया

 श्री  सेलम  जल  विद्युत  उत्पादन  केन्द्र  को  उत्पादन  क्षमता

 हि
 2357.  भरी  थो०  तुलसी  रास  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  श्री  सेलम  सबसे  बड़ा  जल  विद्युत  उत्पादने  केन्द्र

 यदि  तो  परियोजना  की  वतंमान  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  और  क्षमता  में
 कितनी  वद्धि  होने  की  संभावना

 क्या  आन्प्र  प्रदेश  में  फसलों  के  लिए  सिंचाई  सुविधाएं  बढ़ाने  के  लिए  बिजली  की
 अत्यधिक  आवश्यकता  को  देखते  हुए  राज्य  में  ऐसी  कुछ  ओर  परियोजनाएं  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव  और

 उक्स  परियोजना  राज्य  की  सिंचाई/भौद्योगिक  मांग  को  कहां  तक  पूरी  करेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  श्रीसेलम  जल  विद्युत  परियोजना  इस  समय  देश  में
 प्रचालनाधीन  सबसे  बड़ी  जल  विद्युत  परियोजना  नहीं  है  ।

 *
 वर्तमान  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  440  मेगःवाट  वर्ष  1986-87  में  यह  बढ़कर

 770  मेगावाट  तक  हो  जाने  की  उम्मीद

 और  श्रीसेलम  बायां  तट  विद्य ूत  केस्द्र  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  जिसमें

 99  110  मेगावाट  की  पम्प  टरबाइन  यूनिटें  होगी  ।  राज्य  क्षेत्र  की  इस  परियोजना  से  प्राप्त  होते
 याले  लाभों  की  मात्रा  परियोजना  रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप  दे  दिए  जाने  और  अनुमोदित  कर  दिए
 जाने  के  बाद  पता  लगेगी  ।

 लेल  तथा  प्र।कृर्कि  गंस  आयोग  हारा  पूर्थो  क्षेत्र  में  स्थानीय  लोगों  को  भर्तो

 2358.  श्री  पराग  चालिहा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगेकि  :

 तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  में  श्रेणी  दो  के  उन  अधिकारियों  की  कुल  संख्या
 कितनी  है  जो  इस  समय  आयोग के  पूर्वी  क्षेत्र  में  तैनात  है

 और  उन  अधिकारियों  की  कुल  संख्या
 किसनी  है  जिनके  नागालैंड  और  अरुणाचल  प्रदेश  में  स्थायी  आवास  और
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 क्या  तेल  ओर  प्राकृतिक  गेस  अ  में  श्रेणी  के  तहों  में  भर्ती  जिसे  स्थानीय
 तौर  पर  किया  जाना  बन्द  कर  दी  गई  है

 |
 .

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चर  दोखर  :  तेल

 एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  पूर्वी  क्षेत्र  में  कार्यरत  प्रथम  श्रेणी  और  द्वितीय  श्रेणी  के  अधिकारियों
 की  कल  संख्या  क्रमशः  1982  तथा  758  है

 नागालेंड  और  अरुणाचल  प्रदेश  के  स्थायी  आवास  प्राप्त  ऐसे  अधिकारियों
 की  कुल  संख्या  की  सूचना  के  संबंध  में  पता  लगाया  जा  रहा  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया

 जाएगा  ।

 नहीं  ।

 पवन  चक्कियां  और  सोर  पम्प  लगाना

 2359.  भरी  महेख  सिह  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  पवन-चक्कियां  तथा  सोर  पम्प  लगाने  के  लिए

 नाएं  प्रस्तुत  की  हैं  ताकि  ऊर्जा  के  गैर  परम्परागत  ऊर्जा  स्त्रोतों  को  उत्पन्न  करके  ऊर्जा  के  स्रोतों  का

 संरक्षण  किया  ज़ा

 यदि  तो  इन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इन  पर  कितनी  लागत  आएगी
 भर  इनसे  जल  विद्युत  तथा  ताप-विद्य ुत  जैसे  ऊर्जा  के  परम्परागत  स्त्रोतों  पर  कितना  बोझ  कम

 होगा  और  इससे  पेट्रोल  पर  क्या  प्रभाव  और

 क्‍या  इस  योजनाओं  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  गई  है  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  प्राप्त  अनुरोधों  के  आधार  जल  स्रोतों  के

 मंत्रालय  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  सोर  प्रकाशवोल्टीय  पम्पों  और  पवन  चक्कयों

 की  स्थापना  के  लिए  निम्नलिखित  राज्यों  को  आथिक  सहायता  का  50  प्रतिशत  शेयर  के  रुप  में

 बर्ष  1982-83  से  1984-85  के  दोरान  दिया  गया  :-

 दी  गई  कुल  राशि
 लालों

 1.  गुजरात  .  5.00

 2...  कर्नाटक  4.74

 3.  मध्य  प्रदेश  1.44

 4.  उड़ौसा  2.63

 5.  जिपुरा  1.97

 6.  उत्तर  प्रदेश  6.231
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 कार्यान्वित

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  के  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  में  कार्यान्वित  किए  गए  प्रदर्शन

 कार्यक्रम  के  अब  तक  300  सौर  प्रकाशवोल्टीय  पम्पों  और  1,300  पवन  चक्कियों  की
 ह ैथथ

 सप्लाई  की  जा  चुकी  इस  कायेंक्रम  का  कार्यान्वयन  मुख्य  रूप  से  केन्द्रीय  सरकार  की  पहल  पर

 किया  गया

 सौर  प्रकाशवोल्टीय  पम्प  एवं  पवन  सूक्ष्म  सिंचाई  और  पीने  के  पानी  की  सप्लाई

 के  लिए  लाभदायक  युक्तियां  उपलब्ध  कराती  हैं  और  कुछ  क्षेत्रों  में  वे पहले  से  दी  उपयुक्त  रुप  से

 डीजल  या  विद्य॒त  पम्प  सेटों  के  समकक्ष  हैं  ।

 पश्चिम  जन  फर्म  द्वारा  गहरे  पानी  में  खोज

 2360.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिम  जमंनी  ने  गहरे  पानी  में  खोज  करने  के  लिये  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग
 को  आधुनिकतम  भ्रोद्योगिकी  की  पेशकश  की

 यदि  तो  गहरे  पानी  में  खोज  कार्य  करने  वाली  पश्चिम  जर्मनी  की  फर्म  का  ब्यौरा
 क्या

 क्‍या  पश्चिम  जमंनी  की  कोई  अन्य  फर्म  भी  पहले  यह  कार्य  करती  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  पश्चिम  जमंनी  की  फर्म  क ेसाथ  किए  गए
 समझोते  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्री  लियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्रालय  क॑  राज्य  मंत्री  चन्द्र  झेख़र  :

 नहीं  ।

 प्रघ्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  पश्चिम  जमंनी  की  मंससं  प्रकाला  सीसमॉस  कम्पनी  ने  1978  में  पूर्षी
 तट  पर  क्ृष्णा-गोदावरी  अपतट  में  भूकंपीय  सर्वेक्षण  किया  था  ।  इसमें  निजामपतन  से  पुरी  तक  का
 क्षेत्र  सम्मिलित  था  जो  24  फोल्ड  सी०  डी०  पी०  सर्वेक्षणों  सहित  4.520  लाइन  कि०  मी०  का

 माह  की  अवधि  तक  सर्वेक्षण  करन  के  लिए  इस  कम्पनी  के  साथ  25.1.78  को  अनुबंध
 पर  हस्ताक्षर  किये  गये

 मई  डाक-प्रोशोगिकी  प्रारम्भ  करना

 2361.  श्री  बनबारो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  नई  डाक-प्रौद्योगिरी  प्रारम्भ  करते  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 राधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 154



 20  1907
 लिखित  उत्तर जन  नाना  नितिन  ०  अल  +  सनम  लक  बना  बकल  ce  ee  बन  जा»  जानकारी

 क्‍या  किसी  विदेशी  एजेंसी  ने  इस  संबंध  में  अपनी  तकनीकी  जानकारी  की  पेशकश  की
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  पूर्ण  विबरण  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  ।

 निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  नई  डाक  तकन।लॉजी  शुरू  करने  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 डाक  की  उच्च  मशीनोक्ृत  छंटाई  ।

 कुछ  चुनिन्दे  क्षेत्रों  विशिषकर  काउ  टर  आपरेशन  तथा  केन्द्रीय  डाकधरों  के
 भापरेशन  के  पीछे  कंप्यूटर  प्रारम्भ  करना  ।

 इलेक्ट्रानिक  फ्रेंकिंग  मशीनों  तथा  काउंटरों  पर  भाइक्रो  प्रोसेसर  पर
 आधारित  कंप्यूटर  मशीन  जैसे  बुकिंग  तराजू  ।

 आधुनिक  थेला  धुलाई  उपस्कर  का  प्रयोग  प्रारंभ

 जो  हां  ।

 यंत्र  चालित  छंटाई  परियोजना  के  लिए  दूरसंचार  कंसलटेन्ट  इन्डिया  को

 व्यवहायंता  तथा  परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  का  कार्य  सौंपा  गया  है  और
 इस  संगठन  ने  अपनी  सलाह  संबंधी  सहूलियत  के  लिए  मैसस  ब्रिटिश  पोस्टल
 कंसलटेन्सी  यू०  के०  को  भ्रपना  सलाहकार  नियुक्त  किया  है  ।

 संधोय  गणराज्य  जमनी  ने  भारतीय  डाक  विभाग  के  अधिकारियों  को  डाक
 मशीनीक रण  के  क्षेत्र  में  अधिकारियों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  छात्र  वृति  का
 प्रस्ताव  किया  है  ।

 डाक  दूरसंचार  के  क्षेत्र  मे ंसहयोग  के  लिये  भारत  सरकार  तथा  फ्रांस  के  बीच
 1980  में  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  समझौता  हुआ  था  जिसमें  डाक  सेवाओं

 के  मशीनीकरण  के  लिए  सहायता  अन्तरंष्ट्रीय  डाक  के  निपटान  करने  तथा
 डाकधर  सेवा  की  व्यवस्था  शामिल  है  ।

 आटोसोटिव  एककों  के  उत्पादन  कार्यक्रम  की  समोक्षा

 .  2362.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  ने  देश  में  आटोमोटिथ  एककों  के  उत्पादन
 क्रम  की  समीक्षा  की

 यदि  तो  इस  समीक्षा  का  क्‍या  परिणाम  निकला  और

 वाहन  निर्माता  तथा  उनके  अनुषंगी  पूर्तिकर्ता  बढ़ती  हुई  बाधाओं  को  किस  प्तीमा  तक

 दूर  कर  पायेंगे  ?
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 बढ  ॒  ॒
 उ

 nt  न

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 और  स्वदेशीकरण  में  होने  वाली  अड़चनों  को  दूर  करने  की  दृष्ट्रि  से  नये

 शन  के  वाहनों  की  परिमाणात्मक  और  गुणात्मक  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  वाहनों  और

 सहायक  सामान  निर्माताओं  को  हो  रही  कठिनाइयों  का  पता  लगाने  हेतु  समीक्षाएंकी  जा  रही  हैं  ।

 पाइपलाइन  के  साध्यम  से  खाना  पकाने  को  गेस  की  सप्लाई

 2363  थ्री  रामाश्रय  प्रसाव  सिह  :  कक्‍्यः  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राजधानी  में  तथा  अन्य  स्थानों  पर  उपभोक्ताओं  को  खाना
 पकाने  की  गैस  की  सप्लाई  पाइपलाइन  द्वारा  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 बदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  «

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चअम्त्र  होलर

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 यह  प्रस्ताव  आथिक  तथा  प्रचालन  की  दृष्टि  से  व्यवहाय  नहीं  है  ।

 टेलोफोन  सेवा  में  सुधार  करन  के  लिए  वरिष्ठ  कर्मचारियों  के  कर्तव्य

 2364.  भी  मानिक  रेड्डी  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  ऐसी  शिकायतें  क्षया  सूचना  मिली  है  कि  टेलीफोनों  के  गंभीर  रूप  से
 खराब  होने  की  स्थिति  में  भी  वरिष्ठ  करंधारी  मौके  पर  कभी  नहीं  जाते

 क्‍या  सरकार  का  विचार  किसी  सहायक  इंजीनियर  के  लिए  यह  अनिवायं  करने  का  है  कि

 वह  बारी  से
 प्रत्येक  मोहल्ले/बस्ती  का  दोरा  करे  तथा  किसी  स्थानीय  प्रतिनिधी  से  जिसकी  नियुक्ति

 विभाग  द्वारा  प्रतिवर्ष  पर  की  सम्पर्क  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसी  व्यवस्था  अनिवायं  करने  का  है  कि  क्षेत्रीय  प्रबन्धक  प्रत्येक
 क्षेत्र  का  महीने  में  एक  बार  दोरा  करे  तथा  महाप्रबन्धक  प्रत्येक  क्षेत्र  का  सीन  महीने  में  एक  बार
 दौरा  करे  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  जी  नहीं  ।

 जी  फिर  भी  फील्ड  अधिकारी  नैत्यक  निरीक्षण  करते  समय  अनायास
 भोकताओं  के  अहातों  में  चले  जाते  हैं  ।

 जी  नहीं  ।  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं
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 आसाम  में  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 2365.  भ्री  संफुददीन  ओोधरी  :

 भी  हन्तान  सोल्लाह  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंरू  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  सातवीं  अथवा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आसाम  में  तेल
 शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया

 क्‍या  विकसित  प्रौद्योगिकी  के  माध्यम  से  शोधित  उत्पाद  की  दुलाई  भी  कच्चे  तेल  की
 ढुलाई  के  समान  कम  खर्चीली  ओर

 उक्त  तेल  शोघक  कारखाने  के  स्थान  निर्धारण  के  बारे  में  योजना  आयोग  के  क्‍या
 विचार  हैं  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्र  शेलर  :  और
 आसाम  में  मई  रिफाइनरी  की  स्थापना  के  संबंध  में  योजना  आयोग  के  पास  कोई  औपचारिक

 प्रस्ताव  महीं  भेजा  गया  है  ।

 उत्पादों  के  परिवहन  से  सम्बन्धित  कच्चे  तेल  के  परिवहन  की  अर्थव्यवस्था  विभिन्‍्क
 तथ्यों  जैसे  उत्पादन  के  निर्धारित  स्थान  और  उपभोक्ता  केन्द्रों  तथा  लाने-ले-जाने  के  प्रबन्ध  इत्यादि
 पर  निर्भर  करता  है  ।

 ब्राजील  के  खाना  पकाने  की  गेस  के  सिर्लेंडरों  का  आयात

 2366.  श्री  सेफुद्दीन  चोधरो  :

 श्री  अनिल  बसु  :

 श्री  असल  बस  :

 श्रीमती  विभा  धोष  गोस्वामी  :

 श्री  रेजपद  दास  :

 डा०  सुधीर  राय  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  शंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 4  4  -+  १

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  12  1986  के  स्टैण्डडंਂ  में  प्रकाशित  इस

 इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  भारतीय  तेल  निगम  से  आर्डर  म  मिलने  के  कारण

 इर्गापुर  स्थित  खाना  पकाने  को  गैस  के  सिलेण्डरों  का  निर्माण  करने  वाले  एकक  की  150000
 की  क्षमता  बेकार  पड़ी

 यदि  तो  देक्ष  में  कथित  फालतू  क्षमता  को  देखते  हुए  फर्म  को  आईर  न  दिए  जाने
 के  क्या  कारण  हैं  तथा  उपभोक्ताओं  द्वारा  अधिक  मूल्य  देने  के  अतिरिक्त  क्‍या  इससे  क्षेत्रीय  असंतुलन
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 __ ७ ऊऊऋउऋ>ऋऊऋअ>ऋझज ७?रखरू ॒ैीृ  'फफतऊअअाणायय+पात++त3त3___.3.3.ह..........3.33>लह__...  फफफरकफ०कक्क्त  कक  सफअ  स

 कि  कथित  फाल
 “
 के  बावजूद  भी  सरकार  ने  8  लाख क्‍या  यह  सच  है

 ते  करन  का  आर्डर  दिया  और सिलेण्डरों  का  श्राजील  से  आय

 स्वदेशी  उद्योग  को  आईर  न  देकर  आयात  करते  का  विचार  क्‍यों  किया  गया  .?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चस्न  होखर  :  भोर

 वैससं  बंगाल  टूल्स  लिमिटेड  नामक  उस  सिलिंडर  निर्माता  कम्पनी  को  तेल  उद्योग  की  तकनीकी

 लेखा  परीक्षा  टीम  ने  हाल  ही  में  व्यापारिक  उत्पादन  के  लिये  भनृमति  दे  दी  है  जिसके  सम्बन्ध  में

 विजिनस  स्टंण्डड  में  एक  लेख  प्रकाशित  हुआ  था  ।  तेल  उद्योग  की  आवश्यकताओं  की  आपूर्ति  के

 लिए  समय-समय  पर  तैयार  नीति  के  अन्तर्गत  इस  यूनिट  को  आडेंर  दिए  जाने  के  लिए  विचार  किया

 और  देशी  निर्माताओं  से  आपूर्ति  में  होने  वाली  कमी  को  ध्यान  में  रखकर  खाना
 में  सिलेंडरों  के आयात  का  निर्णय  लिया  गया  था  ।

 उड़ीसा  के  नगरों  में  खाना  बनाने  की  उस  के  कनेक्शन

 2367.  श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 के  दोरान  उड़ीसा  के  किन-किन  नगरों  में  खासा  बनाने  की  गैस  के  कनेक्शन
 दिये

 ये  कनेक्शन  कब  तक  दिए  जाने  की  सम्भावना  और

 किसी  क्षेत्र  विशेष  के  जनसंख्या  सम्बन्धी  आंकड़ों  को  ध्यान  में  रखने  के  पश्चात  खाना
 बनाने  की  गैस  को  एजेन्सी  आबंटित  करने  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्र  के  राज्य  मंत्रों  चन्द्र  शोखर  सि  :  और

 वतंमान बाजारों में नए कनेक्शन देने के वाधिक कार्यक्रम के तहत एल० पी० जी० के . क्शन देने के अलावा इस तरह का बंटन निम्नलिखित स्थानों पर समय-समय पर स्थापित किए जाने वाले नए वितरण केन्द्रों के माध्यम से ऐसे कनेक्शन दिए जाएंगे :-- भंजनगर 2. बिरमित्रापुर 3. बुरला 4. जेयपुर 5. दमनजोर & वेरहमपुर 7. राडरकेला 8. भुवनेश्बर ह 9. कुलद जरसुगुडा तलचर 22. राजगंगपुर एल पी जी की भरण परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं और अन्य आधार भूत सुविधाओं को बढ़ाकर बंटन संतुलन स्थापित किया जाता
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 जिन  शहरों  की  जनसंख्या  20,000  तथा  उससे  अधिक  है  तथा  जहां  संभाव्यता

 होती  है  उन्हें  तेल  उद्योग  की  वाधिक  विपणन  योजना  में  चरणवद्ध  रूप  में  एल  पी  जी  एजेस्सियों  के
 आवंटन  के  लिए  शामिल  किया  जाता

 नए  ताप  विद्युत  संयंत्र

 2368.  श्रीमती  वसव  राजेश्बरी  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुल  कितने  ताप  बिद्यूत  संयंत्रों  को

 स्वीकृति  प्रदान  की  और

 उक्त  संयंत्र  किन-किन  राज्यों  में  स्थापित  किए  उनकी  प्रतिस्थापित  क्षमता

 कितनी  होगी  और  उनके  लिए  कितनी  घनराशि  की  आवश्यकता  है  तथा  सातवीं  योजना  के  दोरान

 इसके  लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रों  बसंत  :  ओर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  लाभ
 प्राप्त  करते  के  लिये  पहले  अनुमोदित  किए  गए  ताप  विद्युत  संयंत्रों  >  अलावा  1985-86  5-86  के  दौरान
 निम्नलिखित  परियोजनाओं  को  अनुमोदित  किया  गया  है  :-

 क्रम  परियोजना  राज्य  प्रतिष्शपित  अनुमानित  7  बीं  योजना  में

 सं०  क्षमता  लागत  अनुमोदित  परिव्यय

 1.  तूतीकोरिन  ताप  विद्युत  तमिलनाडु  2X210  356.38
 ह

 केन्द्र  ऋरण-तीन  ं

 2.  उत्तरी  मद्रास  ताप  विद्यूत  तमिलनाडु  3X210  547.79

 परियोजना  रूप
 में

 3.  कहलगांव  ताप  विद्युत  बिहार  42210  884.16  150.00

 केन्द्र

 टेलीफोन  में  खराबी  का  रिकार्ड  रखने  के
 लिए  कार्ड

 2369.  डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  टेलीफोन  डायरेक्टरी  में  दर्ज  प्रत्येक  टेलीफोन  के  लिए  एक  कार्ड

 रखना  आरम्भ  किटा  है

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  टेलीफोन  विभाग  के  कर्मचारियों  द्वारा
 लगभग  प्रत्येक  मामले  में  न  तो  इन  कार्डों  का  इस्तेमाल  किया  जाता  है  भोर  न  ही  टेलीफोन  में  होने
 वाली  किसी  खराबी  का  रिकार्ड  दर्ज  किया  गया  और
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 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी
 है

 कि  प्रति  सौ  टेलीफोन  के  पीछे  मासिक

 शिकायतों  का  वास्तबिक  तथ्यों  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 यह  कार्ड  कर्मचारियों  द्वारा  किए  गए  निरीक्षणों  की  रिकाडिग  के  लिए  हैं  न  कि

 खराबी  को  रिकार्ड  करने  के  लिए  |  खराबी  फा  रिकार्ड  दोष  मरम्मत  सेवा  में  रखी  जाती  है  ।

 प्रति  100  टेलीफोन  की  मासिक  शिकायतें  उपभोक्ताओं  द्वारा  बुक  की  गई  बास्तविक

 शिकायतों  के  आधार  पर  निकाली  जाती  हैं  ।

 ओऔषध  मूल्य  समानीकरण  लेखा  के  अम्तर्गंत  राजसहायता
 के  सम्बित  पड़े  दावे

 2370.  श्री  मानवेल  सिंह  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  तथा  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  औषध  मूल्य  समानीकरण  लेखा  के  अन्तगंत

 राजसहायता  के  रूप  में  वितरण  के  लिए  इस  समय  कितनी  धनराशि  उपलब्ध

 इस  समय  सरकार  के  पास  राजसहायता  के  किसने  दावे  एक  महीने  से  अधिक  समय

 से  विचाराधीन  पड़े  और

 विचाराधीन  पड़े  राजसहायता  के  दावों  को  कब  तक  निबटा  दिया  जाएगा  ?

 रसायन  ओर  पैद्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आर०  के०  जयचन्द्र  :

 से  उपलब्धि  की  सीमा  तक  सूचना  एकत्र  की  जायेगी  और  लोक  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 उत्तर  प्रवेश  में  साथजनिक  टेलोफोन  केग्र  खोला  जाना

 2371.  श्री  सानवजेला  सिह  :  बया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  मथुरा  जिले  में  3।  1985  को  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों
 की  संख्या  कितनी  थी

 मथुरा  जिले  में  वर्ष  1986  में  कितने  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  खोले  और

 तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  शाष्य  मंक्रो  राम  निवास  31  1985  को

 मथुरा  जिले  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  घरों  की  संख्या  86

 शून्य  ।

 उपर्यवत  को  महेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  के  बारे  में  सब्र  आयोग  रिपोर्ट

 2372.  भ्री  मुल्लापल्ली  शाभचन्द्रन  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डाक  विभाग  में  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  के  बारे  में
 सबूर  आयोग  की  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करने  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण

 उक्त  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  किए  जाने  की  संभावना  »र

 नवीनतम  मूल्यांकन  के  अनुसार  डाक  सेवा  में  कितने  अतिरिक्त  बिभागीय  कमंचारी

 कार्यरत  हैं  -4

 संआर  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  समिति  का  कार्यकाल
 बढ़ाने  की  मंजरी  इसलिए  दी  गई  थी  क्‍योंकि  समिति  द्वारा  भेजी  गई  प्रश्नावलियों  के  उत्तर

 ने  तथा  कम्प्यूटर  एजेंसी  द्वारा  उत्तर  तैयार  करने  की  प्रक्रिया  और  उनका  विश्लेषण  करने

 में  विलंब  हो  गया  था  |  इसके  राष्ट्रीय  डाक-तार  संगठनों  के  महासंघ  से  भी  यह  अनुरोध
 प्राप्त  हुआ  था  के  जब  तक  नियमित  सरकारी  कर्मचारियों  के  बारे  में  वेतन  आयोग  अपनी  रिपोर्ट

 को  अन्तिम  रूप  नहीं  दे  तब  तक  समिति  के  अध्यक्ष  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  न

 यह  रिपोर्ट  30  86  या  चौथे  वेतन  आयोग  की  रिफोर्ट  पर  अन्तिम  निर्णय  लिए

 जाने  से  इनमें
 से

 जो  भी  पहले  प्रस्तुत  किए  जाने  की  संभावना  है  । ३५

 3]  1985  को  डाक  विभाग  में  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  की  संख्या

 300,851  लाख  आठ  सो

 केरल  में  खाना  पकाने  की  भंस  की  सांग

 2373.  श्री  के०  सोहन  वास  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  खाना  पकाने  की  गैस  की  कुल  मांग  कितनी

 अभी  तक  मांग  कितने  प्रतिशत  पूरी  की  गई  और

 सम्पूर्ण  मांग  को  पूरा  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  लमारोखर  भौर

 भरण  संयंत्र  की  परिवहन  संबंधी  ओद्योगिक  संबंध  वाली  समस्याओं

 आदि  के  कारण  कभी-कभी  होने  वाली  कमियों  के  सिवाय  केरल  में  उपभोक्ताओं  की

 आवश्यकता  की  पूर्ति  प्रति  माह  अनुमानतः  2,58,000  सिलिण्डरों  की  आपूर्ति  से  की  जाती  है  ।

 कोचोन  रिफाइनरी  में  सुविधाओं  में  स्थिरता  आने  के  कारण  के  विद्यमान

 उपभोक्ताओं  की  आपूर्ति  में  पहले  से  अधिक  सुधार  हुआ  है  और  तेल  उद्योग  के  वाधिक  नामांकन

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  नये  गैस  कनेक्शन  दिये  जा  रहे  हैं  ।
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 हिमाचल  प्रदेश  में  नए  उद्योग

 2374.
 2374.  श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी

 :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्शीय  योजना  में  उद्योग  स्थापित  क<ने  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  सरकार

 ने  कितने  लाइसेंसों  की  मांग  की  भोर

 उस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  (5.3.1986  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  के  उपक्रमों  से  उद्योग
 विकास  तथा  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अधीन  आशय  पत्रों  की  स्वीकृति  के  लिए  10
 आवेवन  प्राप्त  हुए  थे  ।

 इन  10  आवेदनों  में  से  तीन  प्रस्ताव  स्वीकृत  किए  गए  और  उनके  लिए  आशंय  पत्र
 जारी  किए  पाँच  आवेदन  रह  कर  दिए  गए/भन्यथा  निपटा  दिए  गए  और  वषं  1986  के
 दोरान  प्राप्त  2  आवेदन  विचारण  को  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में

 हिमालल  प्रदेश  सें  नई  पन  बिजलो  परियोजनाएं

 2375.  श्री  के०  डो०  सुल्तामपुरो  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  के  योजना  विभाग  को  भेजी  गई  नई
 पनबिजली  परियोजनाओं  के  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  केन्द्रीय  करकार  की  क्या  प्रतिज्षिया  है  ?

 ऊर्जा  मनन्‍्त्री  बसंत  :  ओर  :  योजना  आयोग  ने  कुल  693.95  मेगावाट
 प्रतिष्ठापित  क्षमता  की  छः  जल  विद्य,त॒  परियोजनाएं  स्वीकृत  की  हैं  ओर  ये  निर्माणाधीम  इनके

 केन्द्रीय  विद्यात  प्राधिकरण  ने  कुल  1320  मेगाबाट  क्षमता  की  दो  जल  विद्य त
 जनाएं  तकनीकी-आर्थिक  दृष्टि  से  अनुमोदित  कर  दी  हैं  तथा  चार  अन्य  परियोजनाओं  की  जाँच  की
 जा  रहो

 गाँवों  में  टेलीफोन  सेवाएं

 2376.  थथी  अमर  राय  प्रधान  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (+)  क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  ग्रामीण  स्तर  पर  टेलीफोन  सेबाएँ  नमण्य

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर
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 आज  ee  -

 यदि  तो  देश  में  अब  तक  कितने  गांवों  को  टेलीफोन  सुधिधाएँ  प्रदान  की

 गयी

 संचार  संज्ञालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  विभाग  का  उद्देश्य

 »धघिकांश  गांवों  के  5  कि०  मी०  के  भीतर  दूरसचार  सुविधा  सुलभ  करा  ना  है  ।  लगभग  <0  प्रतिशत
 ~

 उद्देश्य  प्राप्त  कर  लिया  गया

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 85  तक  23,197  गांवों  में  टेलीफोन  सेवा  प्रदान  कर  दी  गई

 कृष्णा  गोदावरी  बेसिन  में  तेल  को  खुदाई  के  कार्य  में  प्रगति

 2377.  श्री  बी०  सोभनाद्रीइबर  राव  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृष्णा  गोदावरी  बेसिन  तट  निकट  तेल  अस्वेषण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  तेल  और

 प्राकृतक  गैस  आयोग  द्वारा  1977  से  अब  तक  कितने  कुओं  की  खुदायी  का  कार्य  आरम्भ  किया

 गया  है  और  प्रत्येक  कुएं  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  व्यय  हुई

 प्रत्येक  कुएं  की  अद्यतन  स्थिति  क्‍या  और

 जिन  कुओं  की  खुदायी  का  कार्य  पूरा  हो  चुका  उनके  संबंध  में  क्या  अनुमान  निकाले

 गए  हैं
 ?

 .  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  भसत्रालय  के  राज्य  संत्रो  चलदोलर  कृष्णा

 गोदावरी  बेसिन  के  तटवर्ती  क्षेत्र  में  अब  तक  18  कुओं  को  खोदने  का  काम  हाथ  में  लिया  गया  है  ।

 जिन  पूर्ण  कुओं  के  खातों  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया  है  उनकी  लागत  4  करोड़  रुपए  से  14  करोड़

 रुपए  तक  अलग-अलग  बंठती

 18  कुओं  में
 से  ।3  को  पूरा  कर  लिया  गया  है  तथा  5  की  ड्रिलिग  हो  रही

 पूरे  किए  गए  13  कूओं  में  से  7  में  गेंस  निकली  है  ।

 राजस्थाग  में  नए  दूर-संचार  केग्ड्रों  कौ  स्थापना

 2378.  श्री  बनवारी  लाल  बेरबा  :  वया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  रेडियों  प्रणाली  पर  भाधारित  सूक्म-तरंग  दूर  संचार  केन्द्रों  की  कुल  संख्या

 कितनी  है  और  राजस्थान  में  ऐसे  कितने  केन्द्र  और

 जे
 उन  क्षेत्रों/स्थानों  के  नाम  कया  हैं  जहां  सरकार  का  सातवीं  योजना  के  दौरान  नए र्

 संचार  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  है

 163



 लिखित  उत्तर  हे  11  1986

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  और  देश  में  रेडियो

 ,  प्रणाली  पर  आधारित  माइक्रोवेव  दूरसंचार  केन्द्रों  की  कुल  संख्या  161  है  जिनमें  से  5  केन्द्र
 राजस्थान  में  हैं  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सरकार  का  101  नए  माहक्रोबेब  केन्द्र  स्थापित  करने
 का  प्रस्ताव  है  जिनका  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 उन  स्थानों  के  साम  लहां  सातवों  योजमा  के  दोराम  माइफ्रोबेब  केसर
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 1.  जोधपुर  26.  पोलाची

 2.  बीकानेर  27.  उद्मल  पेट

 3.  सीकर  28.  होमनाबाद
 4...  शुनझुनू  29.  बीदर

 5.  नागपुर  30.  वीरघधनगर

 6.  टुण्डला  31.  शिवाकाशी

 72.  कपूरथला  32.  बापतला

 8.  मैनपुरी  33.  चिराला

 9.  फैरोजाबाद  34.  सत्तनापाली
 10.  मुरैना  35.  मध्या

 11.  गुलबर्गा  36.  कोरनूर
 12.  कोलार  37.  पालानी

 13.  मेरकेरा  38.  सेरीवेल्लूपूट्र
 14.  हुबली  39.  करीम  नगर

 15.  गड़ग  40.  रामागु दम
 16.  बागलकोट  41.  मनतरेरीयल

 17.  बीजापुर  42.  कैल  पेटा

 18.  अन्ना  रोड  43.  अर्सीकिरे
 19.  कोराटोर  44.  पलल्‍लाई

 20.  चिकमंगलूर  45.  तिरूरेबेली

 20.  शिमोमा  46.  छम्बावया

 22.  देबनगेरे  47.  करवार

 23.  उददीपी  48.  ओसमानाबाद
 24.  कोण्डापुर  49.  साथूर
 25.  कांची  पुरम  50.  सुरेधरा  नगर
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 51.  घारेगाघआ

 52.  कटनी

 53.  मेहुभा
 54.  अम्बिका  पुर
 55.  धपैत

 56.  चन्‍न्दा

 57.  छिंदवाड़ा

 58.  धघामत्री

 59.  जगदल  पुर

 60.  गोदरा

 61.  मोरबी

 62.  देवास

 63.  जूनागढ़
 64.  मनावडांर

 65.  रत्नागिरि

 66.  कम्बाय

 67.  नरसिहपुर
 68.  बोटाड

 69.  बारामती

 70.  फालटन

 71.  सिहोर

 72.  पोरबंदर

 73.  वेरावल

 74.  रानीगंज
 75.  दुर्गापुर
 76.  भागल  पुर

 लिखित  उत्तर

 पुरुलिया
 बोलनगीर

 बिहारशरीफ
 छपरा

 बांकुरा

 गाजीपुर
 दादरा

 चिर्के

 पीपरी

 सिंगरोली

 ग्वालपाड़ा

 बोगांई  गांव

 उत्तरी  लखीम  पुर

 दिल्‍ली  में  खाना  पकाने  की  गेस  के  कगेक्शन

 2379.  श्री  बनवारी  लाल  बेरबा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  भी  है  कि  पिछले  कुछ  महीनों  से  नए  गेस  कनेक्शनों  पर  प्रतिबन्ध  लगा

 दिया  गया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इन्डियन  आयल  कारपोरेशन  आदि  जैसी  कम्पनियों  ने  दिल्ली  में

 उन  उपभोक्ताओं  को  जिनके  नाम  5-6  वर्षो  से  प्रतीक्षा  सूची  में  अपने  नाम  से  नए  गैस  कनेक्शन

 लेने  के  लिए  पत्र  भेजे  हैं  और  डीलरों  को  इन  लोगों  को  गैस  कमेक्‍्शन  न  देने  के  निर्देश  दिए  यदि

 तो  उसके  क्‍या  कारण
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 पिछले  3-4  महीनों  से  गैस  कनेक्शन  के  लिए  स्वीकृति  पत्र  प्राप्त  करने  वाले  व्यक्तियों

 फो  गैस  कनेक्शन  कब  तक  दिए  जाने  की  संभावना  और

 वर्ष  1986  के  दोरान  कितने  नए  कनक्शन  दने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :

 इंडियन  ऑयल  कारपोरेशन  लिमिटेड  तथा  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लि०  ने  पिछले  कुछ  मह्दीनों
 में  नये  कनेक्शन  जारी  करना  सीमित  कर  दिया  है  ।

 नहीं  ।

 विद्यमान  नीति  के  सूचना  पत्र  जारी  होने  के  बाद  उपभोक्ता  90  दियों  में

 कभी  भी  नया  गैस  कनेक्शन  प्राप्त  कर  सकता  है  ।

 देश  में  जिसमें  दिल्‍ली  भी  शामिल  नये  गंस  कनेक्शन  तेल  उद्योग  की  वाधिक

 कन  योजना  के  अधीन  जारी  किये  जाते  हैं  और  इसका  निर्धारण  की  प्राप्यता  में  वृद्धि
 भरण  परिवहन  तथा  अन्य  आधारभूत  सुविधाओं  के  आधार  पर  किया  जाता

 ख;दी  तथा  प्र.मोद्योग  आयोग  के  अन्तर्गत  लाए  गए  उच्चोग

 2380.  श्री  बनवारी  लाल  बेरजा  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  अन्तर्गत  कितने  उद्योग  लाये  गये  हैं  और  गत  तीन
 वर्षों  के  दौरान  इन  उद्योगों  में  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्राप्त  और

 कितने  नए  उद्योगों  को  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  में  शामिल  किए  जाने  का  विन्षार  है
 और  राजस्थान  में  इन  उद्योगों  के  विस्तार  को  कया  सम्भावनाएं  हैं  ?

 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्प  मंत्री  एम०  :  खादी  और
 ग्रामोद्योग  आयोग  के  कार्य  क्षेत्र  में  खादी  फ्रे  अलावा  26  ग्रामोद्योग  पिछले  3  वर्षों  के  दोरान
 इन  उद्योगों  के  जिन्हें  रोजगार  प्राप्त  उन  व्यक्तियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 व्यक्तियों

 बर्ष  रोजगार  खादी

 ््ः

 खादी  और  ग्रामोद्योग  में
 ग्रामोद्योग  कुल  रोजगार

 .
 1982-83...  13.61.  20.73...

 |
 3434

 1683-84  13.59*  21.92  35.51

 1984-8  5  13.05  24.84  37.89.

 खादी  और  प्रामोद्योग  आयोग  ने  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  अधिनियम  की
 सीमा  के  अन्तगंत  नए  उद्योगों  को  लाते  का  कोई  ओपचारिक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं  किया
 राजस्थान  में  उनके  विस्तार  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 अकार्थनिक  औषधियों  आदि  के  उत्पादकों  को  उदारीकृत  औद्योगिक
 नोति  के  अन्तर्गत  छूट  न  देना

 2381.  श्री  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (+)  बया  यह  सच  है  कि  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  कम्पनियों  को

 उदार  बनाई  गई  ओऔद्योगिक  नीति  के  अन्तग्गंत  अब  तक  अकार्बनिक  अस्बारी
 सीमेंट  ओर  चार  पहियों  वाले  वाहनों  के  निर्माण  के लिए  कोई  छूट  नहीं  दी

 गई  है  और रे  ।

 यदि  तो  किन  कारणों  से  उक्त  उद्योगों  को  सरकार  ने  इस  छूट  से  वंचित  रखा

 ओद्योगिक  थिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और

 ओऔद्योगिक  लाइसेंसीकरण  नीति  में  हाल  हो  में  लाइसेंस-भुकत  करने/क्षमता  का  पुन:पृष्ठांकन  करने  के

 सम्बन्ध  में  किए  गाए  उदारीकरण  सम्बन्धी  उपाय  प्रदूषण  दुर्लभ  वन  संसाधनों  का

 अवस्थापना  सम्बन्धी  पहले  से  स्वीक्ृत  पर्याप्त  क्षमता  आदि  के  कारण  इन  उद्योगों  को  लिए

 लागू  नहीं  ह्वांता  ।

 क्राफ्ट  पेपर  की  किस्म  में  सुधार

 2382.  भ्री  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  फंड  रशन  आफ  कोरूगेटेड  बाक्स  मैनुफेक्चर्ज  आफ  इंडिया

 सी०  बी०  ने  क्राफ्ट  पेपर  के  अधिक  मूल्य  तथा  असंगत  किस्मों  के  बारे  में  चिन्ता  प्रकट

 की
 |

 क्‍या  फेडरेशन  के  अध्यक्ष  ने  हाल  ही  में  हुए  इसके  चोदह॒वें  सम्मेलन  में  यह  सुझाव
 दिया  है  कि  क्राफ्ट  पेपर  के  निर्माताओं  से  इसकी  किस्म  में  सुधार  करने  और  इसकी  उच्चित  मूल्य
 पर  नियमित  रूप  से  सप्लाई  करने  के  लिए  कहा  जाए  तथा  आयात  शुल्क  में  50  प्रतिशत  की  छूट
 दी  जाए  ताकि  जब  तक  अच्छी  किस्म  के  क्राफ्ट  पेपर  का  उत्पादन  नहीं  किया  जाता  है  तब  तक

 क्राफ्ट  पेपर  के  आयात  को  और  उदार  बनाया  जा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  अभी  तक  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  और  इस

 सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्थवाही  की  जा  रही  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव  हू  ?

 ओद्योगिक  विकास  श्रिभाग  में  राज्य  भंत्रो  एम०  :  और  :

 रेशन  ऑफ  कोरूगेटेड  बाकस  मैंस्युफक्चर्ज  ऑफ  इंडिया  सी०  बी०  द्वारा  क्राफ्ट  लाइनर

 पेपर  और  फ्लूटिंग  मीडिया  पर  आयात  शुल्क  कम  करन/समाप्त  कर  ६५  की  मांग  की  गई  है  ताकि

 उद्योग  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  स्‍्थी$ार्य  किस्म  5  किफायती  पैकेश्श  उपलब्ध  करा  सके  ।
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 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  अनुसूची  के  उपशीर्ष  सं०

 फे  अन्तगंत  आने  वाले  प्रिंटेड  कार्ट  न्‍स  कंटेनर्स  और  केसिज  को  पुनः  परिभाषित  किया  गया

 है  और  आने वाले  से  उत्पादन  शुल्क  से  छूट  दे  दी  गई  पेपर  उद्योग  को  लुग्दी  के  शुल्क

 मुक्त  आयात  की  पहले  से  ही  दी  गई  सुविधा  से  छोटी  कागज  मिलों  द्वारा  जो  अब  तक  इन  वस्तुओं
 के  उत्पादन  करने  के  लिए  मुख्य  रूप  से  गैर  पारंपरिक  कच्चे  माल  का  उपयोग  करते  थे  क्राफ्ट  पेपर

 और  अन्य  प्रकार  के  कागज़ों  की  गुणवत्ता  में  भो  सुधार  होने  की  आशा  है

 |

 पर्बतीय/पिछड़े  क्षेत्रों  में  उच्चोगों  को  स्थापना

 2383.  प्रो०  नारायण  च्न्द  पराशर  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  किन्‍्हीं  औद्योगिक  गृहों/कम्पनियों  ने  चालू  वित्त  वर्ष  सहित  पिछले  तीन  वर्षो

 के  दौरान  पर्वतीय  और/अथवा  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  से  इन्कार  किया

 यदि  तो  प्रत्येक  वर्ष  के  सम्बन्धी  पृथक-पृथक  ब्योरे  क्या  हैं  ओर  ऐसे  ओद्योगिक

 गृहों/कम्पनियों
 के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की

 क्‍या  जो  औद्योगिक  गृह/कम्पनियों  जारी  करने  के  तीन  वर्ष  के भीतर  अपने  लाइसेंसों
 का  उपयोग  नहीं  करती  हैं  उन  सभी  को  काली  सूची  में  डालने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  एम०
 :  से

 उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  स्थापना-स्थल  का  चुनाव  स्वयं  उद्यमी  द्वारा  किया  जाता
 पिछड़े  ओर  पहाड़ी  क्षेत्रों  के औद्योगिकःविकास  के  उद्देश्य  से  सरकार  इन  क्षेत्रों  में  उद्योग

 स्थापित  करने  के  लिए  कई  प्रोत्साहन  और  रियायतें  देती  यदि  आाशय-पत्र/ओऔद्योगिक
 लाईसेंस  प्राप्त  होने  के  पश्चात  उच्ममी  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  स्थापना-स्थल  में  औद्योगिक  एकक
 स्थापित  करने  में  कठिनाई  अनुभव  करता  है  तो  बह  स्थापना-स्थल  में  परिवतेन  स्वीकृति  मांग  सकता
 है  ।  स्थापना  स्थल  में  परिवर्तन  के  लिए  किए  गए  ऐसे  अनुरोध  पर  सम्बन्धित  राज्य  सरकार
 और  प्रशासनिक  मंत्रालय  से  परामर्श  करके  गुणावगुण  के  आधार  पर  विन्ञार  किया  जाता

 उद्योग  स्थापित  करन  के  लिए  स्वीकृत  आशय-पत्र  एक  वर्ष  की  अवधि  के
 लिए  बैघ  होता  यदि  कुछ  उचित  कारणों  से  उद्यमी  आशय-पत्र  अथवा  अओद्योगिक  लाइसेंस  को

 प्रारम्भिक  निर्धारित  वैधता  अवधि  के  लिए  भीतर  कार्यान्वित  नहों  कर  सका  है  तो  वह  अवधि  को

 बढ़ाने  के  लिए  अनुरोध  कर  सकता  समय  बढ़ाने  के  लिए  ऐसे  अनुरोधों  पर  प्रत्येक  मामले  के

 गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  जहां  सरकार  परियोजना  के  कार्यान्वियन  की

 प्रगति  से  संतुप्ट  नहीं  कथित  परियोजना  के  लिए  स्वीकृत  आशय-पत्र/औद्योगिक  लाइसेंस  को

 ब्यपगत/रदद  मान  लिया  जाता  है  ।
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 जारी  किये  गए  आशय-पत्रों  और  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  सम्बन्ध  में  पार्टी  का  नाम  ओर
 उत्पादन  की  वस्तु  और  उसकी  क्षमता  जैसे  ब्यौरे  नियमित  रूप  से  भारतीय

 निबेश  केन्द्र  द्वारा  उसके  न्यूज  लेटरਂ  में  प्रकाशित  किए  जाते  हैं  ।  इस  प्रकाशन  जिसकी

 प्रतियां  नियमित  रूप  से  संसद  पुस्तकालय  को  भेजी  जाती  व्ययगत/रद्‌द  माने  गए  आशयम-प्रों

 और  रदद  किए  गए  ओऔद्योगिक  लाइसेंसों  के  ब्योरे  भी  होते  हैं  ।

 केबलों  में  दोष  दू  ढमे  के  लिए  आधुनिक  प्रोद्योगिको  का  प्रयोग

 2384.  डा०  जी०  विजय  रामा  राद  :  क्‍या  रूचार  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  वरिष्ठ  कारमिकों  सहित  बड़ी  संख्या  में  अप्रशिक्षित  कर्मचारी  दलेक्ट्रानिक  डिजीटल

 एक्सचेंजों  और  भूमिगत  केबलों  को  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  के  कार्य  करने  में  असमर्थ  ओर
 कया  केबल  में  दोष  का  पता  लगाने  के  लिए  इलेक्ट्रानिक  केबल  फाल्ट  लोकेटर  का

 उपयोग  नही  किया  जा  रहा  है  ओर  उसके  बजाय  दोष  ढू  ढ़ने  के  लिए  पुराने  तरीके  से  खुदाई  करने
 का  काय  जारी  है  जिससे  केबलों  को और  अधिक  नुकसान  हो  रहा  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास  जी  नहीं  इलेक्ट्रानिक
 नीफोन  एक्सचेंजों  और  भूमिगत  केबिलों  की  आधुनिक  टेक्नालॉजी  प्रारम्भ  करने  में  बरिष्ठ

 घ्ारियों  सहित  प्रशिक्षित  कर्मचारियों  का  सहयोग  लिया  ज़ाता  कर्मचारियों  जब  भी
 आवश्यक  समय-समय  पर  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।

 भूमिगत  केबिल  खराबियों  का  पता  लगाने  के  लिए  अन्य  पद्धतियों  के

 इलेक्ट्रानिक  केबिल  दोष  लोकेटरों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 अधिक  राशि  के  दिल  तेयार  करने  तथा  खराय  टेलीफोन

 के  बारे  में  शिकायतें

 2385.  डा०  जी०  विजय  रामाराव  :  क्या  लंचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टेलीफोन  सेवाओं  के  संबंध  में  सामान्य  रूप  से  तथा  अधिक  राशि  के  बिल  तँगार  करने

 ओर  खराब  पड़े  टेलीफोनों  के  बारे  में  विशेष  रूप  से  उपभोक्ता  संगठनों  तथा  व्यक्तिगत  प्रयोक्ताओं

 द्वारा  टेलीफोन  विभाग  के  विरुद्ध  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  में  दायर  किये

 कितने  मामले  विचाराधीन  पड़े  और

 विभाग  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  और  किये  जाने  का  विचार

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  ओऔर  जानकारी

 संबंधित  यूनिटों  से  मांगी  गयी  है  और  इसे  यथाशीघ्र  सभापटल  पर  रख  दिया

 ति  बेन  ओर  जोप  के  स्वदेश्षीकरण  को  योजना

 2386.  श्री  असुदेव  भाजार्य  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :
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 लिखित  उत्त  1986

 बस कस  सन  --  -

 मारुति  बैन  और  जीप  में  प्रारम्भिक  आयातित  पुर्जों  की  प्रतिशतता  कया  है  तथा

 प्रत्येक  श्रेणी  की  मशीनरी  रंग  और  चेसिज  का  ब्यौरा  क्या

 इन  मदों  के  रण  की  योजना  क्या  है  और  तत्संबंधी  मद-वबार  ब्यौरा  क्‍या

 और

 इस  संबंध  में  क्या  उपलब्धियां  प्राप्त  हुई  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एस०  :  एक  विवरण

 संखग्न  है  ।

 स्वदेशीकरण-ये।जना  में  उत्पादन  के  पाँचवें  बर्थ  में  95%  स्वदेशीकरण  की  परिकल्पना

 की  गई  है  ।

 यद्यपि  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  ने  कारखाने  के  अन्दर  निर्माण  के  लिए  प्रत्याशित

 स्वदेशीकरण  प्राप्त  कर  लिया  है  लेकिन  सहायक  के  विकास  में  कुछ  कमियां  रही
 1986  तक  कारों  के  लिए  संचित  स्वदेशीवःरण  36.92%  तथा  वैनों  क ेलिए  30.25%  यह
 भाशा  है  कि  पाँचवें  वर्ष  तक  निर्धारित  स्वदेशीकरण  प्राप्त  कर  लिया  जायेगा  ।

 विवरण

 श्रेणी  श्रथम  वर्ष  में  इंजन  क्षमता  सथा  रंग  चेसिस
 आयाति  अंशਂ  अश्वशक्ति

 80.6%
 नम

 796  मोनोकोक

 39.5  ब्राउन  निर्माण

 तथा  हरा  ।

 800  77.2%  796  फ्लोर  पेनल  से

 वी/वीटी  37.5  ब्राउन  तथा  हा  जुड़ी  हुई
 चेसिस

 टाइप  67.५%  970  सी.सी  लाल  इण्डिपेन्डेन्ट
 45  तथा  हरा  चेसिस

 अट्प्पण-परीक्षण  उत्पादन  की  संक्षिप्त  अवधि  को  छोड़कर  ।

 एकोकृत  प्राभोण  ऊर्जा  केग्त्र  स्थापित  करना

 2387.  श्री  बी०  बी०  देसाई  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  उनके  मंत्रालय  ने  एक  एकीकृत  ग्रामीण  ऊर्जा  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  500

 करोड़  रुपए  की  एक  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  क्‍या  उनके  मन्त्रालय  का  भी  ग्रामीण  विद्यतीकरण  निगम  के  साथ

 मिलकर  कार्यात्वित  करने  का  बिचार  *
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 क्या  प्रस्तावित  योजना  का  उद्ृश्य  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  स्त्रोतों  का उपयोग  करना
 और

 यदि  तो  बनाए  गए  कायंक्रम  का  ब्योरा  क्या  है ओर  इसके  कब  तक  कार्यान्वित

 किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 ऊर्जा  भम्त्री  बसन्‍्त  :  से  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्लोत  ग्रामों  में
 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  पर  आधारित  एवं  उ.र्जा  उपलब्धि  में  आत्मनिरभंरता  पर  लक्षित  ऊर्जा
 परियोजनाओंके  लिए  एक  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  कर  रहा  ऐसा  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि

 ग्रामीण  विद्य्‌  तीकरण  निगम  के  सहयोग  से  इस  कार्यक्रम  को  अ।धक  विस्तृत  किया  इसकी
 सीमा  एवं  कार्य  के  पह  उपलब्ध  किए  गए  वित्तीय  स्रोतों  पर  निर्भर  करेंगे  ।

 गैस  पर  आधारित  विद्युत  संयंत्र  ओर  वर्क  पारेषण  के  लिए  पेन  में  ऋण

 2388.  श्री  बी०  बी०  देसाई  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जापान  ने  गैस  पर  आधारित  विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना  और  भारत  में  पारेषण

 बकंਂ  के  लिए  विशेष  येन  ऋण  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  उन  परियोजनाओं  के  नाम  कया  हैं  जिनको  जापान  द्वारा  सहायता  दी
 हु

 उपलब्ध  कराए  जाने  वाली  सहायता  की  राशि  क्‍या

 क्‍या  इस  संबध  में  हाल  ही  में  कोई  करार  किया  गया  और

 (¥)  यदि  तो  करार  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  1985  में  प्रधान  मंत्री  के  जापान  के

 दोरे  की  समाप्ति  पर  अथिक  सहायता  के  पैकेज  के  बारे  में  एक  प्र  स  वक्तव्य  जारी  किया  गया

 जिसमें  कठलगुड़ी  में  गेंस  पर  आधारित  विद्यूत  केन्द्र  के साथ-साथ  बिजली  ले  जाने  के  लिए  पारेषण

 प्रणाली  के  लिए  30  बिलियन  येन  का  विशेष  ऋण  भी  शामिल  है  ।  ऋण  समझौते  के  बारे  में  ओ०

 ई०  सी०  एफ०  के  साथ  अभी  बातचीत  की  जानी  है  ।

 सोमेंट  कम्पनीਂ  हारा  सोवियत  प्रोद्योगिकी  के  अम्तरण  के  लिए  करार

 2389.  st  यी०  यी०  देसाई  :  क्‍या  छच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  निजी  क्षेत्र  ने  सोवियत  प्रौद्योगिकी  में  काफी  रुचि  दिखाई  है  ओर

 सीमेंट  के  निर्माण  हेतु  प्रौद्योगिकी  अंतरण  करने  हेतु  करार  के  लिए  बातचीत  की

 यदि  वो  वया  सोवियत  संघ  निजी  क्षेत्र  के लिए  सोवियत  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध

 कराने  पर  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  समझौता  किया  गया  और
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 oc अजलनजकननजे  न  न बन  बनने  +ाकनन  त-ल्‍लत  तय  लीन न  लीन

 निजी  क्षेत्र  में  किन-किन  क्षेत्रों  में  सोवियत  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  कराई  गई  है  ?

 ऐगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  :  मैससे

 एसंसिएटिड  सीमेंट  कम्पनीज्ञ  लिमिटड  द्वारा  कम  तापमान  पर  सीमेट  क्लिन्कर  बनाने  के  लिए

 यत  रूस  की  मैंसर्स  लाइसेन्सिटागगं  के  साथ  विदेशी  सहयोग  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  भारत  सरकार

 द्वारा  हाल  में  स्वीकृत  किया  गया  जिसके  लिए  एसोसिएटिड  सीमेंट  कम्पनीज  ने  सोवियत  कंपनी

 के  साथ  करार  कर  लिया  है  ।

 सभी  स्वीकृत  विदेशी  सहयोगों  का  जिसमें  भारतीय  और  विदेशी  कम्पनी  के

 विनिर्माण  की  वस्तु  और  सहयोग  का  स्वरूप  दिया  गया  होता  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा

 अपने  मंथली  न्‍यूज  लैटर  के  एक  परिशिष्ट  के  रूप  में  तिमाही  आधार  पर  प्रकाशित  किया  जाता  है  ।

 इस  प्रकाशन  की  प्रतियां  संसद  के.पुस्सकाधय  में  नियमित  रूप  से  भेजी  जाती  हैं  ।

 डड़ीसा  में  औद्योगिक  प्रगति

 2390.  डा०  कृपा  सिन्ध्‌  भोई  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  में  औद्योगिक  प्रगति  बहुत  धीमी  है  और  इस  क्षेत्र  में  प्राकृतिक  संसाधनों

 का  पूर्ण  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  में  उद्योगों  क ेविकास  की  ओर  विशेष  ध्यान
 देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ओद्योगिक  बिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  उद्योगों  के
 वार्षिक  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  के  कारखाना  क्षेत्र  के  एककों  के
 सकल  उत्पादन  और  तथा  शुद्ध  मूल्य  में  हुई  अभिवद्धि  संबंधी  उपलब्ध  नवीनतम  जानकारी
 लिखित  है  :  -

 ह

 हु  का  सकल  उत्पादन

 ः

 हु  शुद्ध  परिवर्धित  मूल्य

 1978-79  823.58  184.54

 1979-80  941.54  229.58

 1980-81  1024.21  198.15

 1981-82  1306.20  231.05

 1982-83  1253.88  361.08

 राज्य  के  प्र!कृतिक  संसाधनों  का  पूर्णतम  उपयोग  करने  ने  लिए  यथा  संभव  सभी  उपाय  किये  जा

 रहे  हैं  ।



 20  1907  )  लिखित  उत्तर अर  क  न  तन  न  ५  जज  जा

 और  उद्योगों
 के

 छितराव  तथा  संतुलित  क्षेत्रीय  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 केन्द्र  सरकार  ने  कई  प्रकार  के  कदम  उठाए  हैं  ।  इस  उद्देश्य  की  पूति  हेतु  पंचवर्षीय  योजनाओं  तथा
 वाधिक  योजनाओं  के  अंतगंत  किए  गए  विभिन्‍न  उपायों  में  निम्नलिखित  कार्य  सम्मिलित  हैं  :-  सरकारी

 का  स्थापना  स्थल  ओद्योगिक  लाहसेंसीकरण  ग्रामीण  और  लघु  उद्योगों
 को  बढ़ावा  औद्योगिक  क्षेत्रों  तथा  बस्तियों  की  अवस्थापना  सुविधाओं  का
 रियायती  निवेश  राजसहायता  और  परिवहन  राजसहायता  आदि  ।  31  1985  को

 स्थित  केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  में  निवेश  की  राशि  2997.74  करोड़  रुपये  थी  ज्ञो  सरकारी
 क्षेत्रों  में  कुल  केन्द्रीय  निवेश  का  6.3  प्रतिश

 ऊर्जा  के  पुनः  प्रयोजनीय  स्त्रोतों  का  विकास

 2391.  चौधरी  अख्तर  हसन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  : +

 देश  में  वर्ष  1985-86  के  दौरान  ऊर्जा  के  नये  और  पुनः  प्रयोजनीय  स्रोतों  का
 विकास  ओर  संवर्धन  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 उत्तर  प्रदेश  में  समेकित  सामुदायिक  ग्रामीण  ऊर्जा  «न्‍द्रों  के  अन्तगंत  कितने  गांव
 शामिल  किए  जाएंगे  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसन्‍्त  नए  ओर  नवीकरणीय  ऊर्जा  स्रोतों  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों
 में  शुरू  किए  गए  गहन  अनुसंधान  और  विकास  क्रियाकलापों  तथा  प्रदर्शन  कार्यक्रमों  के
 स्वरूप  कई  प्रौद्योगिकियों  का  विकास  किया  गया  है  ज़िन्हें  विद्यूत  उत्पादन  सहित  विभिन्‍न  अनुप्रयोगों
 के  लिए  तकनीकी  रूप  से  संभाव्य  पाया  गया  बायोगेस  विकास  का  राष्ट्रीय  उन्नत
 प्रकार  के  चज्हों  का  राष्ट्रीय  सोर  तापीय  विस्तार  कार्यक्रमों  जैसे  बड़े  पैमाने  के  विस्तार
 कार्यक्रमों  को  देशभर  में  शुरु  किया  गया  है  तथा  उन्हें  वित्तीय  संसाधनों  की  सीमा  तक  विस्तृत  किया
 जा  रहा  है|  वे  पहले  ही  देशभर  में  लाखों  लोगों  और  संस्थाओं  के  लिए  ऊर्जा  प्रदान  कर  रहे  हैं
 ओर  ऊर्जा  की  बचत  कर  रहे  सोर  प्रकाशवोल्टीय  प्रणालियों  का  विकास  किया  गया  है  और
 उन्हें  दूरदराज  के  गांवों  को  विद्य  तीकृत  करने  तथा  अन्य  छोटी  विद्युत  आवश्यकताओं  पूरा  करने
 के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  लगाया  जा  रहा  है  ।  पंपन  और  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  पवन  ऊर्जा  के
 प्रयोग  का  एकर  कार्यक्रम  कार्यान्वित  क्षिया  जा  रहा  बड़े  पैमाने  पर  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  दो
 पवन  फार्म  स्थापित  किए  गए  हैं  तथा  इस  क्षमता  को  बढ़ाया  जा  रहा  बायोमास  के

 रूपांतरण  और  उपयोग  से  संबंधित  परियोजनाएं  विस्तार  के  स्तर  तक  पहुंच  गई  हैं  तथा  बिद्यूत
 शक्ति  उत्पादन  के  लिए  बायोमास  गैसीफायरों  का  वाणिज्यीकरण  करना  भी  आरम्भ  किया  गया  है  ।

 ऊर्जा  में  आत्म-निर्भर  कई  गांवों  की  स्थापना  की  जा  चुकी  है  तथा  कई  गांवों  के  लिए  शुरू  किया
 गया  एक  कार्यक्रम  जिसमें  खाना  रोशनी  और  पूरे  गांवों  की  अन्य  आवश्यकताओं  के  लिए
 ऊर्जा  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्त्रोतों  द्वारा  प्रदान  की  जा

 लागत  को  कम  करने  तथा  नवीकरणीय  ऊर्जा  प्रणालियों  की  कुशलता  को  बढ़ाने  के  लिए

 अनुसंः  न  और  विकास  क्रियाकलापों  को  पुनः  वढ़ाया  जा  चुका  है  ।

 नए  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  स्रोतों  के  संयोजन  पर  आधारित  गांव  स्तर  की  समेकित
 ऊर्जा  परियोजनाओं  को  उत्तर  प्रदेश  के  सात  भांवों  में  अब  तक  पूरा  किया  जा  चुका  इस  प्रकार
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 की  परियोजनाएं  राज्य  में  पन्द्रह  और  गांवों  में  कार्यान्वयन  के
 विभिन्‍न  स्तरों

 में  हैँ  ।
 वित्त  की

 लब्धता  पर  निर्भर  रहते  हुए  इस  कार्यक्रम  को  पुनः  विस्तृत  करने  की  योजना

 इलक्ट्रानिकोी  और  दूरसंचार  के  क्षेत्र  में  नई  प्रोद्योगिकी

 2392.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इन्सटीट्यूट  ऑफ  इलेवट्रानिक्स  एण्ड  टेलिकम्यूनिकेशन  इंजीनियर्स  अपने

 क्रमों  का  विस्तार  करने  की  योजना  बना  रहा  है  और  इलेक्ट्रानिकी  तथा  दूरसंचार के  क्षेत्र  में  मई
 प्रौद्योगिकी

 में  अधिक  श्रम  शक्ति  की  मांग  को  देखते  हुए  नए  पाठ्यक्रम  आरंभ  किए  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 इन्स्टीट्यूशन  आफ  इलेक्ट्रानिक्स  एण्ड  टेलीकम्यूनिकेशन  इंजीनिय्स  ने  अपनी  संस्था
 की  स्नातक  परीक्षा  के  लिए  बर्ष  1981  में  एक  पत्राचार  पाठ्यक्रम  आरम्भ  किया  यह  संस्थान
 अपनी  स्नातक  परीक्षा  के  भाग-क  में  अब  8  विषयों  के  लिए  पत्राचार  पाठ्यक्रम  उपलब्ध  कराता  है  ।

 इन्स्टीट्यूशन  आफ  इलेक्ट्रानिक्स  एण्ड  टेलीकम्यूनिकेशन  इंजीनियस  के  पत्राचार  पाठ्यक्रम  एकक  ने
 अपने  पाठ्यक्रमों  को  बढ़ाने  की  योजना  बनाई  जो  इस  प्रकार  है  :--

 (1)  अपनी  स्नातक  परीक्षा  के  भाग-ख  के  लिए  5  अनिवारय  विषयों  की  अध्ययन  सामग्री
 तेयार  करना  और  पत्राचार  माध्यम  से  प्रशिक्षण  देना  ।

 (2)  अपनी  डिप्लोमा  परीक्षा  के  लिए  12  अनिवाय  विषयों  का  एक  पत्राचार  पाठ्यक्रम
 आरम्भ  करना  ।

 (3)  इन्स्टीट्यूशन  आफ  इलेक्ट्रानिक्स  एण्ड  इंजीनियर्स  एक  विशेष
 सांध्यकालीन  पाठ्यक्रम  भी  चला  रहा  है  जिसमें  एडवांस  लेवल

 कम्प्यूटर  साइंस  का  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ।

 घंड़ियों  के  सोलों  का  आयात

 2393  :  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  घछ्चियों  के  खोलों  का  निर्माण  करने  की  क्षमता  आवश्यकता  से  अधिक

 होने  पर  भी  उनका  आयात  किया  जाता  और

 यदि  तो  विद्यमान  क्षमता  का  उपयोग  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ओद्योगिक  थिकास  थिभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर  :  षड़ियों
 के  खोलों  का  चरयनात्मक  आधार  पर  आयात  करने  की  अनुमति  स्वदेशी  घड़ी  उत्पादकों  की

 सुविधाओं/सक्षमताओं/  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद  ही  की  जाती  इससे  मुख्यतः  स्वदेशी  पूर्ति  में

 होने  वाली  बनमी  को  पूरा  किया  जाता  है  ।
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 टेलीफोन  प्रणाली  को  टेलीफोन  निगम  को  अन्तरित  करना

 2394.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  देश  में  कुछ  प्रमुख  शहरों  में  टेजीफोन  प्रणाली  को  दूर-संचार  निगम  को  अंतरित
 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्‍या  सरकार  का  विचार  प्रस्तावित  दूरसंचार  निगम  के  लिए  विदेशी  कम्पनियों  को
 इस  निगम  में  पृ  जी  निवेश  करने  की  अनुमति  देकर  साधन  जुटाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी

 जी  नहों  ।

 सरकार  बंबई  ओर  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  की  टेलीफोन  प्रणालियां  चलाने  के  लिए
 एक  सावेजनिक  क्षेत्र  के  निगम  की  स्थापना  कर  रहा  है  जिसका  पंजीकृत  कार्यालय  दिल्‍ली  में

 यह  निगम  दूरसंचार  भारत  सरकार  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अधीम  होगा  ।  इस  निगम  की

 प्राधिकृत  शेयर  पू जी  800  करोड़  रुपये  है  ।

 बिजली  की  कसी  के  कारण  फरीदाबाव  में  उद्योगों  का  अस्द  होना

 2395.  श्री  शिवेख  बहादुर  सिंह  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फरीदाबाद  में  बिज़ली  की  कमी  के  कारण  अनेक  उद्योग  बन्द  होने  की  स्थिति  में
 और  ०

 यदि  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसम्त  :  हरियाणा  में  विद्यूत  की  कमी  से  फरीदाबाद  सहित
 राज्य  के  उद्योगों  पर  प्रभाव  पड़ा  है|

 1985  से  1986  तक  की  अवधि  के  दौरान  हरियाणा  6  प्रतिशत
 से  24  प्रतिशत  तक  की  भिन्‍न-भिन्‍न  मात्रा  में  विद्युत  की  कमी  के  मुख्य  कारण  फरीदाबाद  और
 पानीपत  ताप  विद्युत  केन्द्रों  में  विद्युत  उत्पादन  कम  होना  तथा  बैरास्यूल  भर  ह्द्रप्रस्थ
 केन्द्रों  से  इसके  हिस्से  से  कम  सप्लाई  प्राप्त  होना  फरीदाबाद  और  पानीपत  ताप  विद्युत  केन्द्रों
 के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  लाने  क॑  लिए  इन  केन्द्रों  क ेलिए  नवीकरण  और  आधुनिकीकरण  स्कीमें
 अनुमोदित  की  गई  हैं  और  क्रियान्वित  की  जा  रही  विद्युत  विभाग  और  केन्द्रीय  विद्यूत
 प्राधिकरण  धैरास्यूल  और  हन्द्रप्रस्थ  से हरियाणा  के  लिए  सप्लाई  बढ़ाने  के  प्रयास
 कर  रहे  हैं  ।

 थीन  बांध  के  लिए  बिवेशी  सहयोग  की  पेशकदा

 2396.  प्रो  निर्मेला  कमारी  शक्तावत  :

 ली  पी०  एस०  सईब  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पंजाब  सरकार  थीन  बाध  के  निर्माण  के  लिए  विदेशी  सहयोग  की  पेशकश  पर
 बिचार  कर  रही
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 यदि  तो  विदेशी  सहयोग  कर्ताओं  के  नाम  क्या

 क्या  रोपड़  ताप  बिजली  सयंत्र  क ेलिए  नियत  की  गई  धनराशि  का  थीन  बांध  के

 लिए  उपयोग  किया  जा  रहा  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  थीन  बांध  के  लिए  कुल  कितनी  घन  राशि  आबंटित  को

 गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  ओर  थीन  बांध  परियोजना  के  संबंध  में  सहायता
 के  प्रस्तावों  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  मैसज  इम्परेगलिओं-मैसर्ज  काजिमा  के  कन्‍सोटिया  और

 मैसर्ज  सी  इतोह-मंसर्ज  शिमिजू-मेसजं  हिताची  न  इस  परियोजना  में  रुचि  दिखाई

 और  सातवीं  योजना  में  थीत  परियोजना  के  लिए  500  करोड़  का  परिव्यय

 शामिल  किया  गया  रोपड़  ताप  विद्युत  परियोजना  के  लिए  निधियां  प्रारक्षित  कर  दी  गई  हैं  ।

 खुनोंदा  उद्योगों  में  अभिवार्य  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा

 2397.  श्री  जी०  एम०  यनातबाला  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अक  चुनींदा  उद्योगों  में  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा  अनिवार्य  करने

 का  भौर

 यदि  तो  इसके  लिए  चुने  गये  उद्योगों  के  नाम  क्‍या  हैं  ओर  प्रस्ताव  का  अन्य
 ब्यौरा  क्‍या  है

 ?

 मर्जा  मंत्री  बसंत  :  ओर  यद्यपि  सरकार  विशेष  तौर  पर  ऊर्जा
 का  सघन  रूप  से  इस्तेमाल  करने  वाले  उद्योगों  में  ऊर्जा  के  उपभोग  के  लिए  मानीटररिंग  को  प्रोत्साहन
 देने  का  प्रयास  कर  रही  इस  समय  उर्जा  संबंधी  लेखा  परीक्षा  के  लिए  अनिवार्यता  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।  सघन  रूप  से  ऊर्जा  का  उपभोग  करने  बाले  उद्योग  जिनका  पता  लगाया  गया
 वे  ये  लोहा  और  वस्त्र  उब॑  कागज  और

 कोयला  उद्योग  ।

 पेट्रोल  का  शाहाम

 2398.  श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 पं
 क्‍या  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  को  कम  करने  और  इसके  और  कुशल  उपयोग  के

 लिए  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है

 यदि  तो  ऐसे  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  व्यक्तिगत  उपभोवताओं  के  लिए  पेट्रोल  की  राशन  प्रणाली  आरम्भ  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सभी  तरह  से  एक  राष्ट्रीय  तेल  योजना  तैयार  करने  का  है  ?

 176
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 पेट्रो  लिपण  और  प्राकृतिक  ग्रेत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चम्द्र  शेखर  :  और

 (a)  जी  हां  ।  देश  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  संरक्षण  के  उपायों  का  कार्यान्वित  किया  जाना  जारी
 गैर-योजना  व्यय  में  वचत  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  जारी  निर्देशों  के अतिरिक्त  पेट्रोलियम

 संरक्षण  जिसकी  स्थापना  सरकार  ने  सन्‌  1976  में  बी  उद्योग  और  परिवहन  के

 आयोजित  क्षेत्रों  में  क्षेत्र  अध्ययन  और  घरेलू  और  कृषि  के  अनियो  जित  क्षेत्रों  में  शिक्षा  प्रचार

 अभियान  चलाता  रहता  इसके  भतिरिक्‍त  पेट्रोलियम  संरक्षण  अनुसंधान  ने  ईंघन  कुशल  उपकरणों

 और  उपायों  का  बिकास  किया

 जी  नहीं  ।

 तेल  उद्योग  और  सरकार  प्रत्येक  वर्ष  क ेलिए  विभिन्‍न  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  मांग

 की  उनके  अनुमान  सहित  पूर्ति  की  योजना  भी  तंयार  करती  है  ।

 अम्थई  में  नये  इलेक्ट्रानिक  टेलीफीन  एक्सकोंज  का  काम  करमा

 2399.  भरी  जी०  एम०  बनातवाला  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अम्बई  में  नया  इलैक्ट्रानिक

 एक्सचेंज  ठीक  से  काम  नहीं  कर  रहा

 क्‍या  उक्त  “45”  बड़ाला  से  सम्बद्ध  अनेक  टेलीफोन  15  से  30  मिनट  तक

 रोजाना  कार्य  करना  बंद  कर  देते

 इसके  क्‍या  कारण  भौर

 इस  मामले  में  क्या  उपच्चारात्मक  उपाय  किए  गये  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रामनिवास  :  वड़ाला  के  नए  इलेक्ट्रांसिक
 एक्सचेंज  के  कार्यकरण  में  किसी  प्रक्रार  का  दोष  नहीं  यह  एक्मचेंज  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य
 दब  रहा  है  ।

 यह  कहना  सही  नहों  है  कि  अधिकांश  टेलीफोन  रोज  15-30  मिनट  तक  किसी  भी

 समय  खराब  हो  जाते  हैं  ।  केबल  दो  दिन  अर्थात  10  तथा  86  को  डिलेड  डायल  टोस
 देखने  में  आई  थी  ।

 10  तथा  11  1986  को  डिलेड  डायल  टोन  का  कारण  संबंधित  उपस्कर
 में  विशिष्ट  प्रकार  के  हाईवेयर  दोष  थे  ।  इन  हाईवेयर  दोषों  का  शीघ्र  ही  पता  खगा  लिया  गया
 तथा  लिकायत  दूर  करने  के  लिए  प्रिटेड  कार्डस  लगाए  गए  ।  इस  प्रकार  की  दुबारा  शिकायत  नहीं
 मिली  ।

 हाईवेयर  की  खराबी  के  बारे  में  इसके  विनिर्माताओं  को  जानकारी  करा  दी  गई  है  कि
 ये  इस  प्रकार  की  खराबियों  की  जांच  करें|  विनिर्माता  इसको  जांच  कर  रहे  यह  उल्लेखनीय  है
 कि  इलेकट्रानिक  उपस्करों  के  संस्थापत  के  पश्चात्‌  पहले  चरण  में  हाईवेयर  में  कुछ  शरावी  का
 उत्पन्न  होनां  असाभाग्यबात  नहीं  हैं  ।
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 कोयला  खान  भ्रमिकों  हारा  एक  दिल  की  सांकेतिक  हड़ताल  का  आह्वान

 2400.  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  कोयला  खान  श्रमिकों  ने  9  1986  को  एक  दिन  की  सांकेतिक  हड़ताल

 करने  का  आह्वान  किया

 यदि  तो  कोयला  खनिकों  की  क्‍या  मांगे

 इन  मांगों  के  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  और

 मामले  को  मैत्रीपूर्ण  ढंग  से सुलझाने  और  उक्त  हड़ताल  को  टालने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  यदि  कोई  कदम  उठाए  गए  तो  वे  कया  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रों  बसन्‍्त  :  से  पांच  केन्द्रीय  ट्रेड  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों  मे
 संयुक्त  रूप  से  एक  प्रंस  वक्तव्य  जारी  किया  है  जिसमें  उन्होंने  कोयला-कामगारों  का  आह्वान  किया
 है  कि  वे  उक्त  प्रेस  वक्‍तब्य  में  उल्लिखित  मांगों  के  समर्थन  में  9  1986  को  एक  दिन  की

 हडताल  करें  ।  उनको  ग्यारह  मांगे  हैं  जो  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  इनमें  से  अधिकांश
 कोयला  मज़दूरी  के  कार्यान्वयन  से  सम्बंधित  हैं  ।

 ट्रेड  यूनियनों  को  उक्त  हड़ताल  नहीं  करने  के  लिए  राजी  करने  की  दृष्टि  से  दिनांक  1
 1986  को  उद्योग  की  संयुक्त  द्विपक्षीय  समितिਂ  की  बैठक  का  आयोजन  किया  गया
 जिसमें  ट्रेड  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों  को  कामगारों  की  सही  मांगें  प्री  करने  के  लिए  कोयला  उद्योग

 की  प्रतिबद्धता  के  प्रति  आश्वस्त  किया  गया  और  उनसे  औद्योगिक  शांति  बनाए  रखने  का  अनुरोध
 किया  गया  ।  उद्योग  की  संयुक्त  द्विपक्षीय  समितिਂ  की  एक  अन्य  विशेष  बैठक  7

 1986  को  आयोजित  की  गई  ताकि  परिस्थिति  को  और  भी  सुलझाया  जा  सके  ।

 विवरण

 पांच  केरद्रोय  ट्रेंड  यूनियनों  के  प्रतिनेष्चियों  हिंद  सजबूर  सभा  और
 भारतोय  मजबूर  द्वारा  प्रस्तुत  मांगों  की  सूची  जिसके  समर्थन  में  उन्होंने  कोयला  कामगारों  से

 बिनांक  9  1986  को  एक  विस  की  हड़ताल  करने  का  आह्वान  किया  है|

 1.  उन  वचनों  तत्काल  फिर  से  लागू  करना  जो  प्रबंध  मंडल  ने
 एकतरफा  वापिस  ले

 लिए  जसे--सेवाकाल  के  दौरान  मत  अथवा  स्थायी  रूप  से  अपंग  हो  गए
 कर्मचारियों  के  आश्वितों  को  रोजगार  देना  ।

 कोयला  मजदूरी  में  उल्लिखित  उन  कल्याण  सुविधाओं
 को  कार्यान्वित  करना  जिन्हें  अभी  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  आवास

 सुविधाएं  ,  पेय  जल  की  शैक्षिक  चिकित्सा  के  लाभ  और  सुरक्षा  के

 उपाय  ।

 3.  राष्ट्रीय  कोयला  मजदूरी  के  अनुसार  सेवा-निवृत्त  होने  बाले  कर्मचारियों
 के  आश्रितों  को  रोजगार  सुनिश्चित  करमा  ।

 |]



 20  1907  लिखित  उत्तर

 5.  पूरे  कोयला  उद्योग  के  लिए  रूप  स्थायी  आदेशोਂ  को  अंतिम  रूप  देना  ।

 6.  केन्द्रीय  सरकार  के  निर्णय  के  आनुतोषिक  के  भुगतान  की  राशि  की  सीमा
 रु०  36,000  से  बढ़ाकर  रु०  50,000  करना  ।

 7...  कोयला-कामगारों  को  बोनस  की  अदायगी  की  सीमा  हटाना  ।

 स्थायी  ओर  सदा  चलने  वाले  कामों  के  लिए  ठका-प्रणाली  समाप्त  करना  ।

 9.  सभी  कामगारों  को  समयबद्ध  पदोन्नति  देने  के  लिए  पदोन्‍नति-नीति  तय  करना  |

 10.  कोयला-कामगारों  के  विरुद्ध  दण्ड  की  सभी  कार्यवाइयां  वापिस  जैसे
 दिन  की  मजदूरी  की  मनमानी  घारणाधिकार  की  सेवा  में
 व्यवधान  ।

 11.  कोयला-खनिकों  के  लिए  प्रोत्साहन-योजना  को  तुरंत  तय

 न्यायाधीज्ञों  के  नातेदारों  हारा  उसी  म्यायालय  में  विधि  व्यवंसायथ  करने  पर  रोक
 लगाने  के  उहेश्य  से  अधिवक्ता  अधिनियम  में  संशोधन

 2401.  श्री  थम्पन  थामस  :  क्‍या  विंधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  अधिवक्ताओं  के  लिए  आचार  संहिता  को  समाविष्ट  करने  के  लिए  अधिवक्ता

 अधिनियम  के  संशोधन  का  कोई  प्रस्ताव

 क्‍या  यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  न्यायाधीशों  के  निकट  नातेदार  अधिवक्ताओं  द्वारा  उसी

 न्यायालय  में  विधि  व्यवसाय  किए  जाने  पर  रोक  लगाई  ओर

 यदि  तो  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  हीं  नहों  उठते  ।

 उच्चतम  न्यायालय  ओर  उच्च  न्यायालयों  हारा  पुष्टि  के  लिए  संबित  मुत्युवंडाबेश

 2402.  श्री  डी०  फे०  नायकर  :  कया  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ध

 ऐसे  कितने  मामले  हैं  जिनमें  मृत्यु  दंड  दिया  गया  और  जिनके  संबंध  में  पुष्टि  के  लिए
 उच्च  न्यायालयों  न्णायालय  में  अपील  अथवा  पुनरीक्षण  आवेदन  किए  हैं  ;  और

 उच्च  न्यायालयों  और  उच्चत्तम  न्यायालयों  में
 ये  मामले  कब  से  लंबित

 दो  तीन  वर्ष  आदि  ।_
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 विधि  और  म्पाय  मंत्रालय  में  राज्य  मन्ज्ी  एच०  आर०  :  और

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  की  रजिस्ट्रियों  द्वारा  दी गई  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  -

 दी  गई

 विवरण

 न्यायालय  मृत्यु  दंड  से  संबं  धित  लंबित  दांडिक  अपीलों  और  विशेष  इजाजत  पिटीशनों
 का  नाम  की  संख्या

 योग  एक  वर्ष  2  से  तीन  वर्ष  से
 से  कम  वर्ष  तक  वर्ष  तक  अधिक

 2  3  4  5  6

 (5.3.1986  तक  की

 उच्चतम

 __  न्यायालय  7  7  —
 उच्च  न्यायालय  मृत्यु  दंड  दिये  गये  मामलों  में  पुष्टि  के  लिए  लंबित  मामलों  की  संख्या

 का  नाम  योग  एक  वर्ष  2  तीन  वर्ष  से
 से  कम  वर्ष  तक  वर्ष  तक  अधिक

 (31.12.1985  तक  की
 1  1  ६०००  लाए

 weer  ना

 3  3  शक  न  रन

 आंध्र  प्रदेश

 गुजरात
 केरल

 उड़ीसा  न्ब्न  किक  वि  +-  owes

 पटना  5  4  बन  bes
 पंजाब  हरियाणा  ...

 (30.6  1985

 इलाहाबाद  2  कि  ५००  न

 मुम्बई  2  |  —
 कलकत्ता  12  4,  8

 दिल्ली  कि  किक

 हिमाचल  ...  बन  किक  किक  ९०१०

 जम्मू-कश्मीर  27  9  13  9  2
 कक  बन  वि

 मध्य  प्रदेश  1 1  कि

 मद्रास  है  7

 राजस्थान  3  3

 (31.12.1984
 गुवाहाटी  .  वि  nee  दि
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 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  कीमतों  में  वृद्ध

 2403.  डा०  चिन्ता  मोहस  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 -

 करेंगे कि : क्या यह सच है कि पेट्रोलियन उत्पादों में हाल में की गई बृद्धि से पहले मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा गया था जैसा कि 28 के एक्सप्रैस/में प्रकाशित हुआ और पदि तो इस बारे में उनके मंत्रालय में किए गए अध्ययनों का ब्यौरा क्‍या है ? पेट्रोलियम ओर प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री चस्त्र शेखर : और निर्धारित मूल्य में वृद्धि करते समय जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य भी शामिल हैं आम मूल्य स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव सहित सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखा गया इस संबंध में किये गये एक विश्लेषण के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल ही में की गई वृद्धि से थोक बिक्री मूल्य सूची पर मामूली सा सीधा प्रभाव पड़ा है । मध्याह्न अनेक माननीय सदस्य खड़े ] प्रो० के० के० तिथारी : मैंने एक सूचमा दी मैं मुख्य मंत्रियों के त्याग-पत्र को राज्यपाल द्वारा स्वीकार किए जाने की शक्तियों पर चर्चा करवाना चाहता अध्यक्ष महोदय : - इस प्रकार नहीं”“*“'यह क्या है ? क्‍या यह के अन्तर्गत चर्चा है यह देख मुझे नहीं मालूम कि क्या इसकी अनुमति है या नहीं । ) अध्यक्ष सहोदय : आप क्‍यों यही बात दोहरा रहे मैंने आप से पहले ही कहा कि मैं यह देख लूगा । ) अध्यक्ष महोबय : जब तक मैं देख नहीं कैसे होगा ? जब मैं देखूगा तभी बात बनेगी । विचाराधीन रखू सा और बात करूगा । )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  एक  दफा  जबाब  दे  दिया  उसके  बाद  आप  बैठ  क्‍यों

 नहीं  जाते  आपको  बात  दिया  कि  मैं  देखू  यह  विचाराधीन  अगर  यह  ठीक  हुआ  तो

 इसका  जबाब

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  बता  दिया  है  मैंने  बैठ  जाइये  आप  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मि०  मेरी  बात  आप  सुन  आप  उनसे  बात  क्‍यों  कर

 रहे  हैं  ?  आप  मेरे  से  बात  करिए  ।  मि०  आपने  यह  किताब  पढ़ी  है  ?

 भरी  सैफुद्दीन  चोधरी  :  जी  हां  ।

 ]

 हरियाणा  में*  अध्यक्ष  महोदय  ००००

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  क्या  आप  ने  मुझे  लिखा  है  ?

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  जो  लिखा  उसको  पढ़ा  है  ?  गवर्नर  के  बारे  में  लिखा  हुआ

 ]

 भरी  संफुहीन  चौधरी  :  यदि  आप  मुझे  बताएंगे  तो  मैं  इस  प्रकार  का  प्रस्ताव  पेश

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  वह  पुस्तक  है  जो  मैंने  आप  को  दे  दी  आप  इसी  के  अनुसार
 चलिए  ।

 क्री  पी०  कुलम्दईजेलू
 :  कल  प्राकृतिक  आपदाओं  पर  चर्चा  का

 उत्तर  देते  हुए  हमारे  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  श्री  मकवाना  ने  तमिलनाडु  के  मेरे  माननीय
 मुख्य  मंत्री  के  संबंध  में  गलत  वक्तव्य  दे  दिया  ।  उन्‍होंने  यह  वक्तव्य  दिया  कि  उन्होंने  मेरे  राज्य
 के  मुख्य  मंत्री  को  फोन  किया  और  मेरे  मुख्य  मंत्री  क ेपी०  ए०  ने  कहा  कि  वह  सो  रहे  वास्तव
 में  यह  गलत  बयान  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  नवम्बर  में  कोई  टेलीफोन  नहीं  लगा
 वास्‍्वत  में  यह  23.10.85  को  काट  दिया  गया  था  और  7  86  को  उसे  फिर  लगाया
 गया  मंत्री  ने  यह  गलत  कहा  है  ।

 अध्य श  सहोबय  :  आप  निदेश  115  के  अन्तर्गत  सूचना  दे  सकते  आगे  मैं  इसे  और
 स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  मेरे  कहने  का  अर्थ  यह  है  कि  सोना  कोई  अपराध  नहीं  विश्व  में  तो
 सभी  सोते  हैं  ।
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 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  मैं  यह  सुझाव  देता  हूं  कि  जम्मू-काश्मोर  पर  चर्चा

 की  अनुमति  दे  दी  राज्य  सभा  में  एक  बार  ऐसा  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  ऐसा  करेंगेਂ  *“*

 )

 श्री  असल  वत्त  :  हम  सदा  राज्य  सभा  से  पीछे  रहे  यह  हास्यास्पद
 बात  है  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  आप  को  किस  ने  ऐसा  कहा  ?  कुछ  ऐसे  विषय  भी  हैं  जो  हम

 पहले  उठाते  आप  सब  चीजें  एक  साथ  नहीं  ले  सकते  वह  भी  ऐसा  नहीं  कर  सकतें

 यह  कोई  अध्यादेश  नहीं  है  कि  हम  उनकी  तरह  काम  करें  या  वह  हमारी  तरह  काम  उनका
 भी  बराबर  का  महत्व  उनके  भी  बराबर  के  अधिकार  वह  भी  किसी  विषय  पर  चर्चा  कर

 सकते  हैं  ।  अतः  हम

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  संसद  पर  एक  धब्बा  मैं  इसकी  अनुमति  न  हम  हर
 विषय  पर  चर्चा  करते  हैं  ।

 श्री  अमल  दत्त  :  किन्तु  उन्हें  बहुत  ज्यादा  अवसर  मिलते  मैं  आप  को  रिकार्ड  दिखा

 रुकता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सिद्ध  करें  हमने  वृद्धि  पर  पहले  चर्चा  की  और  उन्होंने  बाद

 में  की  ।  दूसरे  सदन  के  साथ  मुकाबला  मत  कीजिए  ।  वह  बराबर  के  जिम्मेवार  बह  भी  हमारे
 बराबर के  साथी  हैं  ।

 भरी  अमल  बस  :  हम  ने  कई  बार  यहां  अलग  से  चर्चा  करने  का  प्रयत्न  किया  किन्तु  हर
 समय  हमें  टाल  दिया  गया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  किसने  रोका  है  ?

 ]

 हु  श्री  असल  बस  :  आपने  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  इस  पर  आपत्ति  मैं  इसके  लिए  आपकी  प्रताड़ना  कर  सकता
 #००  कु  क॑ श्री  सुरेशा  क्रूप

 :  महोदय  मैंने  मूचना  दी  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहों  दी  जा  र  ही  है  आप  यहां  इस  संबंध  में  बात  नहीं
 कर  सकते  श्री  आप  सदा  गलत  समय  पर  गलत  स्थान  पर  गलत  काम  करते  हैं  ।  यह

 कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जाना  यह  उचित  स्थान  नहीं  है  और  न  ही  यह
 उचित  विषय  विधान  सभा  को  इसकी  ओर  ध्यान  देना  है  ।
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 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  इस  पर  बात  नहीं  कर  सकते  इस  बात  पर  विधान  सभा  में

 चर्चा  होनी  चाहिए  ।  बैठ  जाइये  ।  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  भी  शामिल  न  किया

 |
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  जाइये  ।  आपको  कोई  मतलब  नहीं

 आप  ऐसा  क्‍यों  कर  रहे  हैं  मेरा  काम  सभापटल  पर  पत्र  रखे

 भ०

 सभापटल  पर  रखे  गए  पत्र

 ]  न
 जिस्फोटकों  संबंधी

 उद्योग  मंत्री  मारायण  दस  :  मैं  विस्फोटकों  संबंधी  1884  की
 धारा  18  की  उपधारा  (8)  के  अन्तगंत  विस्फोटकों  संबंधी  1985  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  जो  25  1985  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 सा०  का०  नि०  511  में  प्रकाशित  हुये  सभापटल  पर  रखता  हूं  |  में  रखी

 देखिए  संख्या  एल०  टी०  2194/86] ]

 परिषद्‌  निर्वाचन-क्षेत्रों  को  परिसीसन  दूसरा  संशोधन  1985.

 विधि  तथा  न्याय  मंत्रालय  में  रःज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  मैं  लोक
 निधित्व  1950  की  धारा  13  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत  परिषद्‌  निर्वाचन-क्षेत्रों  का
 परिसोमन  दूसरा  संशोधन  1985  की  एक  प्रति  तथा
 जो  25  1985  के  भारत  के  राज  पत्र  में  प्रकाशित  हुआ  सभापटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2159/86]

 साइकिल  कारपोरेदहन  आफ  इन्डिया  कलकला  के  ब्य  के  कार्यकरण  की
 खादो  और  प्रामोद्योग  आयोग  के  बर्णष  का  बाथिक  प्रतिवेदन  बाधिक
 लेखे  कार्यक्रम  को  समीक्षा  और  इन  पत्रों  को  सभापहल  पर  रखगे  में

 हुए  जिलस्थ  के  कारणों  का  विधरण

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता

 बत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किय शव  ज्न्न्  हर
 ।  हक  जप  कम



 20  1907  बम्बई  तथा  दिल्ली  टेलीफोन  व्यवस्था  के  लिए
 *

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत
 *  लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रे  जी  --

 साइकिल  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  कलकत्ता  के  वर्ष  1984-85
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 साईकिल  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  कलकत्ता  का  बर्ष  1984-85

 हु  का  वा्िक  खेलापरीक्षित  लेख  तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।  में  रले  गए  |  वेलिए  संख्या  एल०  टी०

 2196/86]  ]

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  638  के  अन्तर्गत  डकक्‍त  अधिनियम  के  31
 1985  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यंकरण  ओर  प्रशासन  के  बारे  में  वाधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  ।  थालय  में  रखी  गयी  ।

 देखिए  संध्या  एल०  टी०  2197/86]

 (3)  खादी  ओर  ग्रामोद्योग  आयोग  1956  की  उपधारा  23  की
 धारा  (4)  के  अन्तगंत  खादी  और  ग्रामोद्योग  बम्बई  के  वर्ष  |  98  4-8  $
 के  वाषिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  के  वर्ष  1984-85  के  लेखाओं  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  (  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  सस्करण )  ।  ग्रथालय  में  रखे

 गये  ।  बेखिए  संख्या  एल०  टी०  2198/86]  ]

 बंबई  तथा  दिल्लो  टेलीफोन  व्यवस्था  के  लिए  एक  निगम

 तया  सेवाओं  के  लिए  दूसरे  निगम  का  गठन

 करने  के  बारे  में  वक्तव्य

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मात्र  रास  निवास  :  1.  अम्बई  तथा  दिल्‍ली  के  लिए
 टेलीफोन  निगस/सहानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  :  सरकार  ने  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्ली  में  तथा

 बंबई  नगर  न्यू  बम्बई  नगर  निगम  और  थाने  नगर  निगम  के  अन्तगंत  आने  बाले  क्षेत्रों  में

 टेलेक्स  और  अन्य  दूरसंचार  सेवाओं  तार  सेवा  को  छोड़क  का

 नियंत्रण  और  संचालत  दूरसंचार  बोडे  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन  एक  सावंजनिक  क्षेत्र  को  सौंपने
 का  निर्णय  लिया  इस  कम्पनी  को  कम्पती  के  अंतर्गत  नियमित  कर  लिया

 गया  ऐसी  संभावना  है  कि  यह  1.4:1986  से  कार्य  करता  प्रारंभ  कर  इस  नए  निगम

 को  टेलीफोन  निगम  लिमिटेडਂ  नाम  दिया  गया
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 2.  इस  निगम के  दो  प्रमु  देश्य  इस  प्रकार  हैं

 सभी  प्रकार  की  दूरसंचार  सेवाएं  प्रदान  करना  ।  उन्हें  सुव्यवस्थित  उनका

 विकास  उनका  संच्रालन  तथा  अनरक्षण  इसमें  सार्वजनिक  तार
 सेवाओं  को  छोड़कर  टेलीमेटिक्स  सेवाएं  भी  शामिल  हैं  ।

 कंपनी  द्वारा  संचालित  क्षेत्रों  मे ंदूरसंचार  सेवाओं  की  बिकास  संबंधी  आवश्यकताओं
 तथा  साथ  ही  दूरसंचार  बोड  द्वारा  संचालित  देश  में  दूरसंचार  नेटवर्क  के  अन्य  कार्मों
 के  लिए  भी  आवश्यक  वित्तीय  संत्ाध्षन  जुटाना  ।

 3.  बषं  1985-86  समाप्त  होन  बंबई  और  दिल्ली  टेलीफोन  जिलों  के  पास  लगभग

 1200  करोड़  रुपये  की  सम्पत्ति  600  करोड़  रुपये  की  घनराशि  को  तथा  शेष

 को  ऋण  मान  लिया  जाएगा  ।

 हस  निगम  को  नियम  ओर  शर्तों  तथा  सरकार  के  साथ  परामर्श  करके  जो  भी  वाषिक
 प्तीमा  निर्धारित  की  उसके  आधार  पर  सावधि  जमा  स्वीकार  करने  तथा  बांडों  आदि  के
 माध्यम  से  बाजार  से  ऋण  लेन  का  अधिकार  प्राप्त  होगा  ।

 4.  दूरसंचार  सेवा  एक  नेटवर्क  सेवा  इसमें  कोई  भी  उपभोक्ता  पहले  की  भांति  किसी

 एक  स्थान  से  किसी  दूसरे  स्थान  के  उपभोक्ता  से  बात  कर  सकता  इस  और  दूरसंचार
 विभाग  के  बीच  राजस्व  का  बंटवारा  करने  के  लिए  एक  उपयुक्त  फामूला  बनाया  जाएगा  जिसकी
 परिस्थितियों  की  मांग  के  अनुस।र  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाएगी  ।  नई  सेवाओं  सहित  विभिन्‍न
 रेवाओं  की  दरें  निगम  द्वारा  दूरसंचार  बोर्ड  की  अनुमति  लेने  के  बाद  ही  निर्धारित  की  जा  सकेगी  ।
 इसी  प्रकार  नई  दूरसंचार  सेत्राए  शुरू  करने  और  या  किसी  मौजूबा  सेवा  को  समाप्त  करने  के  लिए

 प्रमुख  नीति  निर्णय  लेने  से  पूर्व  दूरसंचार  बोर्ड  की  अनुमति  लेनी  आवश्यक  होगी  ।

 5.  इस  समय  देश  में  दूरसंचार  सेवाओं  को  चलाने  के  लिए  दूरसंचार  विभाग  एकमात्र
 संगठन  है  ।  अतः  इस  नए  निगम  को  सौंपे  ज्ञा  रहे  कार्य  के लिए  भारतीय  तार  अधिनियम  के  अधीन
 लाइसेंस  दिया  जाएगा  ।  भारतीय  तार  अधिनियम  के  अधीन  और  लाइसेंस  में  उपयुक्त  शर्तों  की
 व्यवस्था  करके  यह  सुनिश्चत  किया  जाएगा  कि  आपातकालीन  स्थितियों  में  सरकार  इसका  प्रचालन
 नियंत्रण  और  साथ  ही  आपात  कालीन  स्थिति  अथवा  जन  सुरक्षा  के  हित  में  इसके  विनियमन  की
 शक्तियां  अपने  हाथ  में  ले  सकती  है  जैसा  कि  वतंमान  में  रारकार  को  अधिकार  यही  बात  इस
 नए  निगम  के  नेटवर्क  पर  भी  लागू  होगी  ।

 6.  राष्ट्रव्यापी  दूरसंचार  नेटवर्क  के  एक  अंग  के  रूप  में  दूरसंचार  विभाग  लम्बी  दूरी  की
 संचारण  प्रणालियों  का  निररंतर  विकास  तथा  संचालन  करता  इसी  दिल्ली  और
 बंबई  महानगरों  में  टरंक  ऑटोमटिक  एक्सचेंजों  की  योजना  और  सकिलों  का  अलाटमेंट  करने  का
 कार्य  द्रसंचार  विभाग  के  नियदन्रण  में  ही  रहेगा  ।

 7.  प्रस्तावित  निगम  के  लिए  अपेक्षित  निधि  को  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  दूरसंचार
 विभागके  बजट/मांगों  में  शामिल  कर  लिया  गया  निगम  को  25  करोड़  रुपये  तक  का  कायं॑
 लन  अग्रिम  देने  का  भी  प्रस्ताव  है  ताकि  निगम  अपनी  तत्काल  वित्तीय  जरूरतों  को  पूरा  कर  सके  ।

 ]।  बिवेदक  संजार  निगस  लिसिटेड

 सरकार  ने  विदेश  संचार  सेवा  को  जो  इस  समय  भारत  के  एक  विभाग  के  बतौर  संचार  कार्य
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 कर  रहा  सरकार  के  स्वामित्व  वाली  एक  पूणरूपेण  सार्वजनिक  लिमिटेड  कंपनी  में  बदलने  का
 निर्णय  ले  लिया  है  इसे  संचार  निगम  लिमिटेडਂ  कहा  जाएगा  और  यह  दरसंचार  विभाग
 के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अधीन  कार्य  इस  कंपनी  रे  कंपनी  ।9  56  के  अधीन
 निगमित  किया  जा  रहा  है  ।  इसका  पंजीकृत  कार्यालय  बम्बई  में  होगा  तथा  यह  कंपनी  1.4.  1986
 से  अपना  कार्य  शुरू  कर  देगी  ।

 2.  विदेश  संचार  निगम  लिमिटेड  के  मुख्य  उद्देश्य  इस  प्रकार  होंगे  :

 (1)  अपनी  आवश्यकताओं  के  अनुसार  कहीं  भी  सुलभ  राष्ट्रीय  नेटवर्क  के  माध्यम  से
 विश्व  के  सभी  भागों  के  लिए  और  देश  के  सभी  भागों  से  विदेशों  के  बिए
 टेलेक्स  और  अन्य  दूरसंचार  सेवाओं  की  योजना  उनकी  व्यवस्था  उन्हें
 चलाने  और  उनका  रख-रखाब  और

 (2)  देश  की  विदेश  संचार  सेवाओं  के  विकास  के  लिए  आवश्यक  वित्तीय  संसाधम
 जुटाना  ।

 3.  चूकि  इस  समय  देश  का  वाह्मय  द्रसंचघार  भारत  सरकार  के  एक  विभाग  के  बतौर  विदेश
 संचार  सेवा  61  रा  चलाया  जाता  अतः  इस  कंपनी  को  महानगर  टेलीफोन  निगम  की  भाँति  उपयुक्त
 शर्तों  के साथ  अपना  कारोबार  चलाने  के  लिए  भारतीय  तार"अधिनियम  के  अधीन  लाइसेंस  दिया

 इसमें  यह  सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  आपात-कालीन  स्थितियों  में  इसका  प्रचालन  नियंत्रण
 तथा  साथ  ही  जन-सुरक्षा  के  हित  में  इसके  बिनिययन  की  शाक्तियां  सरकार  के  ही  अधीन

 4.  वित्तीय  बर्ष  1985-86  के  समाप्त  होने  तक  विदेश  संचार  सेवाओं  की  परिसम्पतियों
 का  अनुमानित  मूल्य  120  करोड़  रुपये  होगा  ।  इसमें  से  60  करोड़  रुपये  एक्विटि  तथा  शेष  राशि
 को  नई  कंपनी  अर्थात  विदेश  संचार  निगम  लिमिटेड  के  नाम  ऋण  के  रूप  में  मान  लिया  जाएगा  ।

 5.  1986-87  के  लिए  प्रस्तावित  लेखानुदान  में  मांग  सं०  13  संचार  मंत्रालय
 के  अधीन  ऋण  के  लिए  6  करोड़  रुपये  और  मांग  सं०  14  विदेश  संचार  सेवा  के  अधीन

 60.25  लाख  रु०  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  कंपनी  जब  तक  अपना  राजस्व  जुटाना  प्रारंभ  करेगी  तब

 तक  प्रारंभिक  महीनों  के  लिए  अपनी  नैत्यक  कार्य  चालन  पू  ज़ी  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने
 के  लिए  कंपनी  को  6  करोड़  रुपये  की  जरूरत  यह  रकम  कंपनी  को  वर्ष  1986-87  के  दौरान

 दिए  जाने  वाले  कुल  15  करोड़  रुपये  के  कार्य  चलन  पूंजी  ऋण  में  से  दी  जाएगी  ।

 हु  6.  संगठन  के  कर्मचारियों  को  विदेश  संचार  सेवा  को  विदेश  भ्ंचार  निगम  लिमिटेड  में
 परिवतंन  करने  वाली  तारीख  ।  1986  को  देय  1986  के  वेतन  आदि  का

 भुगतान
 करने  के  लिए  संचार  सेवा  की  मांग  सं०  14  के  अधीन  60.25  लाख  का  लेखानुदान  मांगा
 गया  4

 पेंशनभोगियों  को  कतिपय  रियातें  देने  के  बारे  में  बबतव्य

 ]

 लोक  शिकायत  तथा  पेझन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :

 उदारीकृत  पेंशन  1950  के  लागू  किए  जाने  पर  ऐसे  सरकारी  कर्मचारियों  को  जो  30
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 1938  को  स्थायी  पेंशन  योग्य  सेवा  में  में  थे  निम्नलिखित  विकल्पों  की  अनुमति  दी

 गई  थी  :

 नई  पेंशन  योजना  को  अपनाना  अर्थात्‌  परिलब्धियों  का  30/80  की  दर  से  पेंशन  तथा

 मृत्यु  एवं  सेवानिबृत्ति  उपदान  प्राप्त  अथवा

 16  1950  को  लागू  नियमों  के  अन्तगंत  पेंशन  लेते  रहना  भर्थात्‌
 लब्धियों  के  30/60  की  दर  से  पेंशन  प्राप्त  अथवा

 नई  योजना  के  अधीन  अनुज्ञ  य  उपदान  के  समतुल्य  पेंशन  संबंधी  लाभ  घटाकर  16
 अप्र  1950  को  लागू  नियमों  के  अधीन  पेंशन  लेना  तथा  इस  योजना  में  की  गई

 प्रवस्था  के  अनुसार  कम/की  गई  इस  राशि  के  बदले  मृत्यु  एवं  सेवानिवृत्ति  उपदान
 लेना  ।

 2.  संक्षेप  ऐसे  कमंचारी  जिन्होंने  उपर्यक्त  के  लिए  विकल्प  दिया  था  अपेक्षित  अंक

 सेवा  पूरी  कर  लेने  पर  30/८0  अर्थात  परिलब्धयों  का  50%)  की  दर  से  पेंशन  के  अलावा  मृत्यु

 एवं  सेवानिधत्ति  उपदान  भी  भ्राप्त  करते  मृत्यु  एवं  सेवानिवृत्ति  उदारीकृत  पेंशन
 1950  के  अधीन  17  1950  पहली  बार  लागू  किया  गया  फिर  भी

 उन्हें  उपदान  के  समतुल्य  पेंशन  संबंधी  लाभ  घटाकर  पेंशन  प्राप्त  होती  थी  |  यह  एक  जीवन  पयेनन्‍्त
 वचनबद्धता  थी  ।

 1.4.1979  से  पेंशन  के  संराशीकरण  के  लिए  सस्‍्लेब  फामू ला  लागू  किये  जाने  पर
 चारियों  को  मृत्यु  एवं  सेवा  निवत्ति  उपदान  की  प्रसुविधा  के  अतिरिक्त  उन्हें  अनुज्ञ  य  पेंशन  1000/-
 के  पहले  स्‍लेब  के  लिए  50%  अगले  500/-  रुपये  के  स्‍लैंब  के  लिए  45%  तक  तथा  उसके
 बाद  परिलब्धियों  के  40%  तक  बढ़ा  दी  गई  1938  से  पहले  के  भर्ती  व्यक्ति  जिन्हें  कम  बेतन
 मिलता  था  तथा  जो  बहुत  वृद्ध  हैं-वे  अपनी  पेंशन  में  से  उपदान  के  समतुल्य  पेंशन  सम्बन्धी
 लाभ  घटाए  जाने  की  व्यवस्था  के  बन्द  किए  जाने  फे  लिए  अभ्यावेदन  देते  रहे  हैं  ।

 3.  सरकार  ने  इस  मामले  पर  सहानुभूतिपूवंक  विचार  किया  मैं  सह्ष  सदन  को  सचित
 करता  हं  कि  सरकार  ने  अब  यह  निर्णय  किया  हे  कि  ऐसे  मामलों  में  उपदान  के  समत॒ल्य  पेंशन
 सम्बन्धी  1986  में  देय  1986  की  पेंशन  से  न  घटाया  जाए  तार#ः  डे  एक

 सर्वथा  अनुग्रहपृवंक  उपाय  के  रूप  में  अति-आवश्यक  राहत  प्रदान  की  जा  सके  ।  इसके  ये

 पेंशनभोगी  पूरी  पेंशन  के  हकदार  होंगे  ।

 संबंधित  पेंशनभोगी  नियमों  के  अधीन  यथा-अनुश  म  पूरी  पेंशन  पर  महंगाई  राहत  पाने  के
 भी  हकदार

 4.  सरकार  ने  आगे  यह  भी  निर्णय  किया  है  कि  अन्यथा  निपटाए  गए  पिछले  मामलों  पर

 पुनः  बिचार  नहीं  किया  जाएगा  ।  जिन  मामलों  में  उपदान  का  भुगतान  1.4.1979  से  पेंशन  के

 संशोधन  के  परिणामस्वरूप  किया  गया  उनमें  उपदान  में  से  पेंशन  के  समतुल्य  लाभों  की  वसूली
 भी  1986  में  देय  मा  1986  की  पेंशन  में  से  बन्द  कर  दी  जाएगी  ।
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 12.15  म०प०

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के  पद  से  त्यागपत्र  देने
 के  सम्बन्ध  में  स्पष्टीकरण  कर  +  बाला  वक्‍्तध्य

 भो  चन्दूलाल  चन्द्राकर  :  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  व्यक्तिगत
 स्पष्टीकरण  देने  का  अवसर  दिया  है  ताकि  सदन  में  मेरे  और  मेरे  मतदाता  और  सबसे  बढ़कर मेरे  देशवासी  सही  तथ्यों  को  जान  मामला  गंभीर  भी  है  ओर  दु:खद  भी  ।  गम्भीर  इसलिए
 क्योंकि  यह  हमारी  मातृभूमि  की  प्रभुसत्ता  तथा  अखंडता  को  प्रभावित  करता  है  ।  दुःखद  इसलिए
 कि  रामस्वरूप  घटना  के  सम्बन्ध  में  आरोप-पत्र  में  मेरा  भी  उल्लेख  किया  गया  आरोप-पत्र  में
 मेरे  बारे  में

 दो
 बार  उल्लेख  किया  गया  फिर  न  मुझ  पर  कोई  आरोप  है  ओर  न  मैं  साक्षी

 एक  प्रकार  ड्रस  स्थिति  से  यह  बात  स्वयं  सिद्ध  होती  है  कि  मेरे  विरुद्ध  कुछ  भी  अनुचित
 नहीं  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  विशेष  पुलिस  ने  कुछ  दिन  पहले  राम  स्वरूप  और  अन्य  साथी  के  विरुद्ध
 जो  आरोप  पत्र  दायर  किया  उसमें  मेरे  नाम  का  भी  उल्लेख  किथा  गया  यद्यपि  न  मुझ  पर
 आरोप  था  और  न  ही  मैं  साक्षी  शीघ्र  ही  मैंने  यह  बात  प्रधान  मन्त्री  की  मोटिस  में  लाई
 कि  संसदीय  लोकतंत्र  की  सर्वश्रेष्ठ  परम्पराओं  के  मुझे  केन्द्रीय  सरकार  के  राज्य  मंत्री  के
 रूप  में  त्याग-पत्र  दे  देना  चाहिए  ।  प्रधान  मंत्री  मेरी  भावनाओं  को  जान  गए  और  उन्होंने  मेरा
 व्याग-पत्र  स्थीकार  किया  ।

 इस  सदन  के  अन्दर  और  बाहर  प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  है  कि  मैं  35  वर्ष  से  अधिक
 समय  से  पत्रकार  रहा  हूं  ।

 हस  खतरनाक  व्यवस्ताय  ने  मुझे  विभिन्‍न  राजनैतिक  उद्देश्यों  स ेएक  सौ  से  अधिक  देशों  में
 जाने  का  अवसर  दिया  -  सभी  स्वर्गीय  पण्डित  जवाहर  लाल  स्वरगभोय  डा०  राजेन्द्र
 स्वर्गीय  डा०  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  आदि  जैसे  विख्यात  नेताओं  के  स्लाथ  गया

 बहुत  बार  विश्व  ओलिम्पक्स  ओर  एशियाई  खेलों  में  गया  मैं  एक  पत्रकार  के  रूप  में  ओर

 संसद  सदस्य  के  रूप  में  नहीं  तवान  सरकार  के  निमंत्रण  पर  अन्य  भारताय  पत्रकारों  के  साथ  तैवाल

 भी  जिसका  प्रबन्ध  राम  स्वरूप  ने  किया  जिसके  साथ  न  पहले  मेरे  कुछ  सम्बन्ध  थे  भर
 न  अब  मैं  उसके  किसी  भी  ग्रूप  अथवा  समिति  अथवा  इसी  प्रकार  की  किसी  भी  गतिविधि
 से  सम्बद्ध  नहीं  हूं  ।

 यह  एक  पत्रकार  का  कतंव्य  है  कि  वह  तथ्यों  और  सूचना  को  दू  ढ़  निकाले  और
 देश  की  जनता  के  लाभ  के  लिए  उनको  अपने  ससाघचार  पत्र  को  दे  यह  अत्यन्त  खेद  की  बात

 है  कि  मेरी  तवान  यात्रा  को  नुझे  इस  प्रकार  बदनाम  करने  के  लिए  प्रयंग  किया  जा  रहा  है  जैसे

 मैं  राम  स्वरूप  से  सम्बद्ध  कोई  व्यक्ति  इस  प्रकार  के  आरोप  से  तो  रेत  के  महल  की  बुनियाद
 भी  अधिक  मजबूत  होगी  अर्थात  इस  प्रकार  का  आरोप  रेत  के  महल  से  भी  गया  गुजरा  है  ।

 हु

 यह  बात  मैं  गय॑  से  इस  भव्य  सदत  के  सामने  कहता  हूं  कि  मैंने  अपन  पूरे  जीवन  में  मान
 और  प्रतिष्ठा  स ेकाम  किया  है  और  भिजी  तथा  सा्वंजनिक  जीवन  में  मैंने  उच्च  सिद्धांतों  का पालन
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 नी

 किया  मैं  महात्मा  गांधी  के  साथ  निकट  से  सम्बद्ध  था  ओर  मैं  उनके  प्रार्थना  के  समय  दिये  गये

 भाषणों  का  समाचार  देता  रहा  हूं  इससे  अधिक  विचित्र  बात  क्‍या  हो  सकती  है  कि  मेरे  विषय  में

 यह  कल्पना  की  जाये  कि  मैं  कभी  देश  को  हानि  पहुंचा  सकता  मैं  कभी  भी  इस  सदन  और

 अपने  देश  की  मान-मर्यादा  को  बनाये  रखने  में  असफल  नहीं  रहा  मैं  अपना  स्पष्टीकरण  इस
 भव्य  सदन  के  समक्ष  रखता  हूं  ताकि  मेरे  साथी  स्वयं  निर्णय  लें  ।  धन्यबाद  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्‍या  हमें  मूक  दर्शकों  की  भांति

 रहना  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  इस  बारे  में  कुछ  करना  मुझे  सच्षमुच  इनके  प्रति

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  सरकार  को  स्वयं  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।

 श्री  सी०  साधव  रेड्डी  :  आपने  बच्चन  दिया  था  कि  आप  इस  पर  चर्चा  की

 अनुमति  देंगे  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :
 मेरी  केवल  यह  समस्या  है  कि  मामला  अ्रभी  न्यायालय  में  बस  यही

 बात्त  मेरे  आड़े  आती  है  ।

 व्यवधान

 अध्यक्ष  सहोदय  ।  मुझे  हस  सदन  के  अन्य  मानवीय  सदस्यों  से  भो  पत्र  प्राप्त  हुए
 अकारण  ही  उनके  माम  भी  इसमें  लाए  गए  इससे  मुझे  बहुत  दुःख  हो  रहा  है  ।  यह  कब  तक
 ऐसे  ही  चलता  रहेगा  ?

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडी  ।  अब  क्‍या  करना  है  ?

 प्रो०  मधु  इंडबते  :  अब  उन्होंने  जबरदस्ती  मंत्रियों  के  शाम  इस  मामले  से  जोड़
 दिए  हैं  ओर  उन्होंने  त्यागपत्र  दे  यदि  बह  प्रधान  मंत्री  के  बारे  में  ऐसा  कहेंगे  तो  आप
 कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  क्‍या  होगा  ?  यहू  एक  भयानक  स्थिति  एक  मामूली  सा  उल्लेख  किया
 गया  था  ओर  उन्हें  त्याग-पत्र  देकर  जाना  पड़ा  !  व्यक्धान

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  बात  मानता  मैं  भापके  विचारों  का  आदर  करता  हूं  और  इस
 विषय  पर  आपके  विचारों  से  सहमत  हूं  ।  यही  मैंने  आपसे  कहा  ।

 व्यधधामन

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  कोई  रास्ता  दूढ  निकालना  ही  पड़ेगा  ।  इसके  लिए  मुझे  आपकी

 सलाह  भी  लेनी  मैं  इस  मामले को  पूरी  तरह  सुलझाना  चाहता  हूं  ।  यह  बिलकुल  असंगत
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 12.21  स०  प०

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 21  बॉ  प्रतिवेदल

 ]

 संसदीय  कार्य  ओर  पयंटन  मंत्री  एच०  के»  एल०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  10  1986  को  सभा  में  पेश  किए  गए  कार्य-मंत्रणा  समिति
 के  21  वें  प्रतिवेदन  से  सहमत

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 यह  सभा  10  1986  को  सभा  में  पेश  किए  गए  कार्य-मंत्रणा  समिति  के
 प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृति  हुआ

 12.22  स०  प०

 जिपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 लियम  377  के  अन्तर्गत  मासले

 कामसपुर  केसिकल  बर्क्स  हारा  छोड़े  गए  अवधिष्ट  के  कारण  भूमिगत  जल  का  प्रदूषण
 रोकने  को  आवहयकता

 क्री  जगदीदा  अवस्थोी  :  कानपुर  उत्तर  प्रदेश  में  रासायनिक  उद्योगों
 द्वारा  भूमिगत  जल  के  बढ़ते  प्रदूषण  को  रोकने  की  आवश्यकता  ।

 कानपुर  महानगर  के  अन्तर्गत  अनवरणंज  क्षेत्र  में  स्थित  कानपुर  कैमिकल्स  बक्स  हारा  छोड़े
 गए  अवशिष्ट  हानिकार  रसायनों  को  पृथ्वी  पर  छोड़  दिया  माता  है  जो  कि  धीरे-धीरे  रिसफकर

 भूमिगत  जल  में  मिल  रहा  है  तथा  इस  जहरीले  रिसाव  से  क्षेत्र  के तीन  किलोमीटर  के  अन्दर
 समस्त  क्‌  ओं  एवं  हैन्डपम्प  से  पीला  प्रदूषित  पानी  निकल  रहा  है  ।

 अतः  यदि  इस  जहरीले  रिसाव  को  जमीन  के  अन्दर  फैलने  से  नहीं  रोका  गया  तो  महामारी
 के  साथ  कानपुर  के  समीपतर्ती  क्षेत्रों  का  भूमिगत  जल  प्रदूषित  हो  जायेगा  ।  अतः  उद्योगों
 हारा  भूमिगत  जल  के  प्रदूषण  को  रोकने  हेतु  केन्द्र  तत्काल  हस्तक्षेप  करे  एवं  प्रदेश  शासन  को  स्पष्ट
 निर्देश  दिए  जाएं  ।

 केरल  में  हवाई  अड्डे  को
 और  अधिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता
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 भरी  मुल्ला  पल्‍ली  रामचस्ट्रम  :
 वायुयान  द्वारा  ज़ाने  वाले  यात्रियों  की  बढ़ती

 हुई  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केरल  में  हवाई  अड  डों  की  सुविधा  पूरी  तरह  अपर्याप्त  इस

 समय  केरल  राज्य  में  केवल  दो  हवाई  भअडडे  एक  त्रिवेन्द्रम  में  और  दूसरा  कोचीन  में  ।  यह

 सचगुच  दुःख  की  बात  है  कि  कोचीन  जैसे  बड़े  शहर  में  जो  केरल  का  भौद्योगिक  तथा  वाणिज्य  केन्द्र

 है  यहां  अपना  कोई  असनिक  हवाई  भड़्डा  नटों  कोचिन  इन्डियन  एयरलाइन्स  अभी  भी

 निरन्तर  बढ़ते  हुए  हवाई  यातायात  के  बावजूद  अपदी  घरेलू  उडानों  के  लिए  नौसेना  हवाई  अड्डे  का

 ही  उपयोग  करते  हैं  ।

 अतः  यह  बहुत  महत्त्वपूर्ण  है  कि  अधिक  विलम्व  के  बिना  कोचीन  में  बड़ा  हवाई  अड्डा
 बनाया  ज्ञाए  ।  जब  तक  त्रिवेन्द्रम  के  हवाई  अड्डे  को  अन्तरराष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  घोषित  नहीं  किया

 जाता  तब  तक  इस  बात  में  सन्देह  है  कि  क्या  यह  हवाई  अड्डा  विदेश  जाने  वाले  यात्रियों  की

 बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  पायेगा  ।  अतः  त्रिवेन्द्रम  को  राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा
 घोषित  करने  के  बिए  शीघ्र  व्यवस्था  की

 निस्सन्देह  कालीकट  में  हवाई  अड्डा  निर्माणाधीन  है  और  इसे  तेजी  से  तंयार  किया  जाएगा
 ज़िससे  केरल  के  मालाबार  क्षेत्र  से  आने  वाले  यात्रियों  को  सुविधा  केरल  एक-मात्र  दक्षिणी
 राज्य  है  जहां  वायुद्त  सेवा  नदीं  पहुंची  है  ।  वायुदूत  सेवा  यथासम्भव  शीघ्र  आरम्भ  करने  से
 केरल  की  सामाजिक  तथा  आधिक  उनन्‍नति'की  रफ्तार  तेज  की  जा  सकती  कृपया  सरकार  इस
 मामले  में  आवश्यक  कार्यवाही

 उड़ीसा  राज्य  के  मिट्टी  फे  तेल  के  मासिक  ओर  श्र  मासिक  कोट  में  बुद्धि  करने  की
 आवश्यकता

 श्री  चिम्ताभणि  जना  :  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  आम  लोगों  के

 लिए  मिट्टी  का  तेल  एक  अनिवायं  वस्तु  लेकिन  पिछले  3-4  महीनों  में  देश  भर  खासकर
 पश्चिम  बंगाल  आदि  में  मिट्टी  का  तेल  एक  दुलंभ  वस्तु  बन  गया  है  ।  उड़ीसा

 में  यह  5-6  रुपये  प्रति  लोटर  की  दर  से  जा  रहा  है  ओर  वह  भी  न्यूनतम  आवश्यकता  के

 अनुरूप  मिलता  भी  नहीं  ।  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  संघ  सरकार  उड़ीसा  सरकार  को  उसकी  जरूरत
 के  अनुरूप  पर्याप्त  मात्रा  में  मिट्टी  का  तेल  सप्लाई  नहीं  कर  रही  ।  इस  कमी  का  एक  कारण
 यह  भी  दूसरा  कारण  हाई  स्पीड  डीजल  आयल  की  कीमतों  में  वृद्धि  क ेकारण  किसानों  आदि

 द्वारा  डीजल  पम्प  सैटों  और  पंप  संटों  में  मिट्टी  के तेल  का  उपयोग  करना  तीसरा  कारण

 न्न  टिपूर्ण  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  बिजली  की  कमी  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रतिदिन  16
 घंटे  से  अधिक  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  10  घंटे  से बिजली  बंद  रम्बी  जाती  जिससे  राज्य  में  स्थिति
 भऔर  बदसर  हो  गई  है  ।

 पैट्रोलियम  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  भविष्य  में  उड़ीसा  राज्य  को  अधिक  मिट्टी  का  तेल
 आबंटित  किया  जाए  ताकि  इस  स्थिति  का  सामना  किया  जा  सके  और  मिट्टी  के  तेल  के  मासिक

 तथा  तिमाही  कोटें  जोकि  घटा  दिया  गया  फिर  बढ़ाया  जाए  क्योंकि  राज्य  भारी  कमी  का
 सामना  कर  रहा
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 किसामों  को  कृषि  उत्पादों  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  विलाने  हेतु  आवश्यक  उपाय
 करने  को  आवश्यकता  ।

 श्री  राम  पूजन  पटेल  :  माननीय  उपाध्यक्ष  में  आपके  माध्यम  से  नियम
 377  के  अंतगंत  भारत  सरकार  का  ध्यान  देश  में  80  प्रतिशत  संख्या  वाले  मेहनतकश  किसानों  की
 ओर  आइहष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  कृषि  आयोग  क्षिसानों  द्वारा  उत्पादित  वस्तुओं  का  समर्थन  मूल्य
 निर्धारित  करता  परन्तु  खेद  की  बात  है  कि  किसानों  से  सीधे  खरीददारी  निर्धारित  मूल्यों  पर
 नहीं  की  जाती  ।  क्रय  केन्द्र  पर  गेहूं  व  धान  आदि  की  खरीद  अधिकतर  व्यापारी  से  की  जाती
 सःथ  ही  साथ  धान  जो  किसान  उत्पादन  कर  सकता  है  परन्तु  वह  स्वयं  कूट  नहीं  जिससे  उसे

 कम  कीमत  पर  धान  को  बेचना  पड़ता  जिन  प्रदेशों  में  ऐसा  प्रतिबन्ध  भारत  सरकार  को

 ऐसे  प्रतिबन्ध  को  तत्काल  हटाने  का  आदेश  देना  चाहिए  ।  उत्तर  प्रदेश  में  इस  प्रतिबन्ध  से  किसानों
 में  बहुत  ही  निराशा  ओर  बेचेनी  है  ।  महान  दुख  होता  है  जब  हम  देखते  हैं  कि  किसानों  के  साथ
 घोर  अन्याय  हो  रहा  है  और  हम  उनके  हितों  की  रक्षा  नहों  कर  सकते  ।  आज  देश  खाद्यान्न  के

 मामले  में  आत्मनिर्भर  हो  चुका  है और  सरकार  के  पास  इतना  खाद्यान्न  भण्डा।रण  करने  की  क्षमता  भी

 नहीं  किन्तु  एक  स्थान  से  दूसरे  पर  गेहूं  एवं  चावल  ले  आने-जाने  पर  है  ।  ऐसी  नीति  बननी

 चाहिए  कि  किसी  में  किसानों  द्वारा  उत्पादित  खाद्यान्न  वस्तु  के  आने  जाने  में  प्रतिबन्ध  न  हो  ।

 प्रतिबन्ध  होने  से  चौबीसों  घंटे  सरकारी  तन्त्र  पैसा  वसूलने  में  लगा  रहता  है  जिसके  कारण  प्रशासन

 को  चुस्त  करने  का  समय  नहीं  मिलता  ।  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  ऐसे  प्रतिबन्ध्र

 को  तत्काल  समाप्त  किया  जाए  जिससे  उन्हें  लाभ  मिल  सके  ।  अन्यथा  सारा  लाभ  बिचौलियों  को

 मिल  जाता  है  और  हम  किसानों  के  हित  में  असमर्थ  रह  जाते  क्रय  केन्द्र  पर  धान  की  खरीद  के

 लाखों  बोरे  आज  धान  सड़  रहे  आशा  है  भारत  सरकार  तत्काल  इन  महृत्वपूर्ण  बिन्दुओं  पर

 अत्यन्त  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करके  किसानों  के  हितार्थ  नियम  और  कानून  बनायेगी  ।

 बेंकों  में  नियुक्ति  क ेलिए  सभी  क्यन  बो्डों  को  बिहार  में  धालाएं  खोले  की

 आवश्यकता  ।

 श्री  कुवर  रास  :  उपाध्यक्ष  नियम  377  के  अधीन  मैं  भारत  सरकार  का
 ध्यान  इस  ओर  आक्ृष्ट  कराना  चाहता  हूं  कि  बिहार  में  बकों  में  सेवा  भर्ती  की  कोई  भी  संस्था
 नहीं  है  ।  पता  चला  है  कि  वित्त  मंत्रालय  ने  बिहार  में  भर्ती  बोर्ड  का  गठन  करने  के  प्रस्ताव  को
 स्वीकार  कर  लिया  परन्तु  अब  तक  भर्ती  बोर्ड  के  गठन  में  विलम्ब  के  कारण  बिहारवासियों  को
 निराशा  हो  रही  है  ।  वहाँ  के  जवानों  को  बंकों  में  समुत्रित  स्थान  नहीं  मिल  पा  रहा  अन्यत्र
 उन्हें  भेदभाव  एवं  पक्षपात  का  सामना  करना  पड़ता  इस  विषय  मैं  विक्त  मंत्री  से
 निवेदन  करता  हूं  कि  सभी  बैंकों  में  भर्ती  के  लिए  चयन-बोर्ड  की  बिहार  में  शाला  स्थापित
 को

 ]

 तमिलनाडु  राज्य  सरकार  हारा  मद्रास  रेस  क्लब  का  अधिग्रहण  करगे  के  लिए  पारित

 विधेवक  पर  अन्‌  सर्ति  देने  की  आवश्यकता
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 ):  :
 मद्रास  रेस  क्लब  के  काय॑  का  प्रबंध  ग्रहण  करने

 के  उद्देष्य  से
 तमिलनाडु  के  दोनो  सदनों  ने  23.1.86  और  24.1.86  को  एक  विधेयक

 पारित  किया  था  ।  भारत  के  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  के  लिए  यह  विधेयक  27.1.86  को  ग्रह

 भारत  सरकार  को  भेजा  गया  था  लेकिन  आज  तक  विधेयक  पर  सहमति  नहीं  दी  गई  है  ।

 कम्पनी  अधिनियम  1956  के  तह॒त  मद्रास  रेस  क्लब  एक  ऐसी  कम्पनी  है  जो  मद्रास  और

 उठगामंडलम  में  घुड़दौड़  तथा  शर्तं  लगाने  का  व्यवसाय  करती  राज्य  सरकार  को  इस  बात  की

 पूरी  तसल्‍ली  हो  गई  थी  कि  मद्रास  रेस  बलब  का  प्रबंध  कार्य  ठीक  से  नही  चल  रहा  इसलिए  उसने

 घड़दौड़ों  के  व्यवसाय  को  अधिग्रहीत  करने  का  निर्णय  लिया  ताकि  राज्य  सरकार  या  उसके  पूर्ण
 नियंत्रणाधीन  निगम  या  कम्पनी  घुड़दौड़  का  काम  देख  सके  ताकि  घुड़दौड़  में  जाने  वाले  व्यक्तियों

 के  हितों  की  पूर्ति  हो  सके  ।  राज्य  सरकार  ने  विधेयक  में  उपयुक्त  ढंग  से  संशोधन  भी  कर  दिए  थे

 ताकि  भारत  सरकार  के  विचारों  को  भी  उसमें  शामिल  किया  ज्ञा  सके  ।  लेकिन  27.1.86  से  अ

 तक  विधेयक  पर  राष्ट्रपति  की  सहमति  नहीं  मिली  है  ।

 ग़जरात  के  कक्छ  सान्डथों  और  बड़  इवर  जिलों  के  छोटे  मछभारों  कौ  दिकायतों  की
 जाँच  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  करगे  की  भावश्यकता

 श्रीमती  ऊषा  ठककर  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  निम्मलिखित

 सूचना  देती  हूं  :--
 के

 माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  एक  महत्वपूर्ण  विषय  की  ओर  दिलाना  चाहती  ये
 विषय  मरे  लिए  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  के  लोग  प्राय  मेरे  पास  यह
 यत  लेकर  आते  हैं  ।

 श्री  हमारे  देश  में  भनेक  ज़गह  ऐसीਂ  हैं  जहां  पर  मछली  पकड़ने  का  काम  बड़ी-बड़ी  बोट

 बाले  करते  मेरे  इलाके  माण्डवोी  और  बद्रेश्वर  भादि  ताल्लुके  आते  इन  क्षेत्रों  में  बड़ी

 बोट  वाले  मछली  पकड़  कर  ले  जाते  जिसके  कारण  छोटी-छोटी  बोट  या  किश्ती  बाले  मछली

 पकड़ने  से  वंचित  रह  जाते  इसके  कारण  वहां  के  गरीब  लोग  मछली  से  पकड़ने  के  कारण  गरीब

 होते  जा  रहे  हैं  और  वहां  के  हजारों  लोग  इस  समस्या  के  कारण  गरीब  होते  जा  रहे  हैं  जिससे  उनका
 जीवन-स्तर  नीचे  गिरता  जा  रहा  इसके  बोरे  में  मैंने  वहां  के कस्टम  अधिकारियों  को  भी  सूचना

 पर  वे  कहते  हैं  कि  हम  किसी  को  रोक  नहीं  सकते  आजकल  सरकार  भी  कमजोर  वर्गों  को
 तथा  गरीबों  को  उठाने  के  लिए  प्रयत्नशील  है  और  उनकी  सहायता  भी  कर  रही

 अतः  मेरा  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वे  इस  विषय  पर  एक  उच्च-स्तरीय  समिति  का
 गठन  करें  और  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  शीघ्र  कार्य  करें  ओर  मेरा  सझाव्र  है  कि  वहां  समस्त

 में  जहां  45  फुट  से  ऊपर  पानी  वहां  सिर्फ  बड़ी-बड़ी  बोट  वाले  मछली  मार  सके  और
 45  फट  से  नीचे  वाले  पानी  में  सिफे  छोटी  बोट  वाले  भछली  मार  सके  या  कुछ  सरकार  ऐसा  उपाय

 करे  जिससे  छोटी-छोटी  बोट  वाले  भी  सही  ढंग  से  अपना  जीवन-निर्वाह्‌  कर  सकें  ।
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 आमप्न  प्रवेश  में  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  केन्द्र  ओर  इस्पात  कारखामे  के  निर्माण  के  लिए
 रासगं,डम  और  विशालापत्तनम  में  जिन  भू-स्वासियों  को  भूमि  का  अधिप्रहण  किया
 गया  उनको  रोजगार  देने  की  आवश्यकता

 श्री  सी०  घंगा  रेड्डी  :  सरकार  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  उद्योगों  की  स्थापना
 कर  रही  भारी  उद्योगों  के  लिए  धन  भूमि  की  जरूरत  पड़ने  पर  वे  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से

 भूमि  अजित  कर  लेती  हैं  ।  आन्प्र  प्रदेश  में  केन्द्र  सरकार  के  संस्थानों  ने भारतीय  ख्वाद्य  निगम  की
 उर्वरक  फैक्टरी  के  लिए  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  लिए  रंगभुडम्‌  में  तथा  भारतीय  इस्पात
 प्राधिकरण  के  लिए  इस्पात  उद्योग  के  लिए  विशाखापत्तनम  में  और  अन्य  औद्योगिक  परियोजनाओं  «.
 के  लिए  भूमि  अजित  की  गई  भूमि  मालिकों  की  जीविका  समाप्त  होती  जा  रही  है  इससे  बचने

 के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  भूमि  भर्जन  अधिकारियों  और  संबंधित  ओद्योगिक  यूनिटों  को  निदेश  जारी

 किए  हैं  कि  जिन  लोगों  की  भूमि  अजित  की  गई  है  उन्हें  रोजगार  दिया  जाए  लैकिन  आम्प्र  प्रदेश  में

 प्रबंधक  वर्ग  इस  नीति  को  लागू  नहीं  कर  रहा

 उपयुक्त  को  महेनज़र  रखते  हुए  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  अपने  पिछले  आदेशों
 को  लाग  करने  के  लिए  स्पष्ट  आदेश  दे  ताकि  स्थिति  को  संभालने  के  लिए  भूमि  मालिकों  को  ऐसे

 उद्योगों  में  अधिकारी  के  पद  तक  का  रोजगार  दिया  जा  सके  और  उन्हें  आन्दोलन  करने  तथा  असंतोष

 से  बचाया  जा  सके  के  लिए  जिसके  कारण  विशाखापत्तनम  में  हाल  ही  में  पुलिस  ने  गोलियां  चलाई

 तथा  भू-मालिकों  को  जीविका  मिल  सके

 भ०  १०

 सामास्य  चर्चा

 बाद  ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  बजट  पर  आगे  सामास्य  चर्चा  करेंगे  अब

 श्री  आर०  जीवरत्नम  श्रपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।

 *प्री  आर०  जीबरत्नम  :  उपाध्यक्ष  महोदय  कल  मैं  कह  रहा  कि  अपने

 गतिशील  प्रधानमंत्री  के  गरीब  हटाओ  कारयंक्रम  में  भाग  लेकर  मुझे  फक्र  महसूस  हुआ  मैं  बताना

 चाहता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  पर  ऋण  का  भार  बढ़ता  ही  जा  रहा  को  अन्तरिक

 ऋण  की  राशि  80,642  करोड़  रुपए  तथा  विदेशी  ऋण  की  राशि  20,950  करोड़  रुपए  होगी  ।

 इस  पर  अगर  ब्याज  का  हिसाब  सगाया  जाए  तो  ऋण  की  कुल  राशि  करोड़

 रुपए  होगी  ।  जिस  तरह  प्रति  ब्यक्षि  आय  की  गणना  को  जाती  उसी  तरह  अगर  प्रति  व्यक्ति

 ऋण  के  भार  की  गणना  की  जाए  तो  यह  रुपए  होगा  ।  विदेशी  ऋण  पर  ब्याज  का  भुगतान जज ज+-+-+-+  +ली न
 जंतमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्र  जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 आर०

 करने  के  लिए  सरकार  विदेशों  से  ऋण
 ले

 रही  भुगतान  शेष  भी  हमारे  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।  कुल
 राष्दीय  उत्पाद  का  एक  प्रतिशत  भी  आन्तरिक  ऋणों  के  भुगतान  के  लिए  निर्धारित  नहीं  किया

 जाता  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  ऋण  भुगतान  की  समस्या  पर  विचार  करें  और  इस  संबंध  में

 स॒विज्ञारित  ढंग  से  कुछ  करें  ।

 सरकार  ने  सरकारो  क्षेत्र  के  संस्थानों  में  40,000  करोड़  रुपए  की  पूजी  लगाई  हुई  है  ।

 केवल  भारतीय  तेल  निगम  को  लाभ  हो  रहा  है  और  अन्य  सभी  संस्थान  घाटे  में  चल  रहे

 भारतीय  यस्त्र  निगम  को  लगभग  800  करोड़  रुपए  की  हानि  हुई  सरकारी  क्षेत्र  के  संस्थान

 ओद्योगिक  विकास  की  रीढ़  होते  हैं  ।  वित्त  मंत्री  जी  को  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  सावंजनिक
 क्षेत्र  के  संस्थान  लाभ  कमा  सकें  ।

 जालक्कारी  के  अनुसार  निजी  क्षेत्र  क ेलगभग  400  बड़े  संस्थान  और  80,000  से  अधिक

 छोटी  एकक  रुग्ण  इन  रुर्ण  एवकों  भे॑  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  का  4000  करोड़  रुपया  फंसा

 हुआ  इन  परिस्थितियों  में  सरकार  कर  बढ़ाए  बिना  अपने  संसाधनों  में  वृद्धि  कैसे  कर  सकती
 मेरा  सुझाव  है  कि  अगर  जरूरी  हो  तो  सरकार  निजी  क्षेत्र  में  इन  रुणण  एककों  की  नीलामी

 करने  से  नहीं  हिचकिचाना  चाहिए  ।

 भारतीय  अर्थ  व्यवस्था  सदैव  बढ़ती  हुई  इस  सरकारी  सहायता  की  ब॑ंसाखी  के

 सहारे  फलफूल  नहीं  सकती  ।  पिछले  तीन  सालों  के  दोरान  सहायता-राशि  में  40%  की  वृद्धि  हुई
 वित्त  मंत्री  के अनुसार  सातवीं  योजना  में  सहायता  की  राशि  40,000  करोड़  रुपए  होगी  ।

 अनिवाय  वस्तुओं  की  कोमतों  को  यढ़ने  से  रोकने  बचाने  के  लिए  सरकार  सहायता  देती

 ही  साथ  सरकार  ने  सूखे  और  बाढ़  जैसी  किसी  संभावित  घटना  का  सामना  करने  के  लिए  खाद्यान्न
 की  खरीद  और  उसके  भंडारण  के  लिए  करोड़  रुपए  की  पूजी  निवेश  किया  हुआ  सरकार  के
 पास  लगभग  200  लाख  टन  खाद्यान्न  जमा  आप  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  इसमें  सैकडों-क  रोडों
 रुपए  फंसे  हुए  होंगे  ।  यही  समय  है  जब  वित्त  मंत्री  जी  को  एस  बढ़ती  णा  रही  सहायता  के  बारे  में

 कुछ  सोचना  होगा  जो  कि  अर्थ  व्यवस्था  को  पंगु  बना  रही  है  ।

 वित्त  मंत्री  के  1985-86  में  एकत्रित  आयकर  से  पता  चलता  है  कि  उसमें  36  ५८
 की  वृद्धि  हुई  और  इसका  कारण  आयकर  की  उपयुक्त  दर  होना  लेकिन  1974-75  और
 1975-76  में  आयकर  की  दर  में  कोई  कटोती  न  किए  जाने  के  बाबजूद  उसमें  34  ५  भी  वृद्धि

 हुई  लेकिन  1976-77  में  इसमें  कमी  आई  ।  इसी  तरह  1986-87  में  भी  हो  सकता
 आयकर  वसूल  करने  के  लिए  1985-86  में  शुरू  किए  गये  प्रयासों  को  1986-87  में  भी  भालू
 रखा  जाना  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिक  लिमिटेड  इंडियन  आयल

 आदि  से  आयकर  की  भारी  राशि  वसूल  की  जानी  बाकी  इसी  तरह
 निजी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  और  उद्योग  पतियों  की  ओर  1000  करोड़  रुपए  बकाया  आयकर
 की  और  अधिक  वसूली  की  जानी  चाहिए  ।

 माननीय  वित्त  मत्री  ने  आयकर  कटोती  की  सीमा  राशि  6000  रुपए  से  बढ़ाकर
 10,000  रुपए  कर  दी  ऐेकिन  कीमतों  में  वृद्धि  ने  इस  लाभ  को  बराबर  कर  दिया
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 इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  आयकर  में  छूट  की  सीमा  को  18,000  रुपए  से  बढ़ाकर  20,000
 रु०  कर  दी  इससे  राजस्व  पर  बहुत  अधिक  प्रभाव  नही  पड़ेगा  ।  भविष्य  निधि  पर  ब्याज
 की  दर  को  बढ़ाकर  12%  करने  का  मैं  स्वागत  करता  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  बचत  बैंक  खातों
 पर  ब्याज  की  दर  5  से  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  8  प्रतिशत  की  हसी  तरह  एक  साल  की  अवधि

 के  लिए  सावधिक  जमा  पर  ब्याज  की  दर  8  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  10  प्रतिशत  कर  दी  जानी

 चाहिए  ।  इससे  आम  आदमो  को  बचत  करने  की  प्र  रणा  मिलेगी  ।

 शिक्षित  युवाओं  में  बेरोज़गारी  तेजी  से  बढ़  रही  बेरोजगार  स्नातकों  में  ब्यापक  असंतोष

 है  ।  सरकार  को  अपने  खर्चों  मे ंकमी  करनी  चाहिए  ।  सार्वजनिक  क्षेत्र  को  यूनिटों  द्वारा  किए  जाने

 वाले  अपव्यय  पर  रोक  लगाई  जानी  चाहिए  ।  प्रोत्साहन  के  माध्यम  से  काले  धन  को  उत्पादक  कार्यों
 में  लगाया  जाना  चाहिए  ।  लोगों  में  बचत  की  प्रवृति  को  प्रोत्साहन  देना  ग्रामीण  और

 अधथ  शहरी  क्षंत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  करके  तेजी  से  रोज़गार  के  अवसर  पैदा  किए  जाने

 चाहिए  ।  सम्पन्न  भविष्य  के  लिए  युवा  पीढ़ी  ने  गतिशील  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  में  अपनी

 आस्था  व्यक्त  की  उनकी  आशाएं  झूठी  सिद्ध  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 समाप्त  करने  सम  पूर्व  में  दक्षिण  क्षेत्र  में  लघु  सेवा  औद्योग्फि  संस्थानों  को  बंद  करने  के

 बारे  में  बार-बार  उठ  रही  अफवाहों  का  उल्लेख  करना  चाहता  ये  ऐसे  समय  में  हो  रहा  है
 जबकि  वित्त  मंत्री  जी  ने  अपने  बजट  में  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैक  में  अलग  घनराशि

 की  व्यवस्था  करके  छोटे  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  दिया  ऐसी  स्थिति  में  इन  उद्योगों  को  बंद  करना

 बुद्धिमानी  नहीं  होगी  ।  मेरी  मांग  है  कि  उन्हें  किसी  भी  कीमत  पर  बंद  न  किया  जाए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  ह्‌  ।

 री  सुनील  दत्त  उत्तर  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  भावनाओं  से  ओत-प्रोत

 विनय  पूर्वक  उस  पवित्र  स्थान  पर  आपके  सामने  उपस्थित  हूं  जिस  पवित्र  स्थान  पर  बे  महान  मेता

 दार्शनिक  एवं  देशभक्त  खड़े  हुए  थे  जिन्होने  भारतीय  इतिहास  को  नई  दिशा  प्रदान

 आपने  मुझे  संघ  के  1986-87  6-87  के  बजट  पर  आपने  विचार  व्यक्त  करने  का  अवप्र

 दिया  इसके  लिए  में  आपका  शुक्रगुजार  हूं  ।

 मैं  इस  बात  से  और  भी  प्रसन्न  हूं  कि  ससद  सदस्य  बनने  के  बाद  यह  मेरा  प्रथम  सम्भाषण

 एक  वर्ष  तक  में  अपने  योग्य  साथियों  एबं  वरिष्ठ  सांसदों  को  सहजता  एवं  शान्ति  से  खुनता  रहा  हूं
 जो  देश  को  एक  महान  एक  महान  देश  बनाने  के  लिए  अपने  विचार  व्यक्त  करते  रहे

 मैं  अपने  सभी  साथियों  से  निवेदन  करता  हूं  कि  चू  कि  मेरा  सम्भाषण  कुछ  लम्बा  ततः  वे  भी

 मेरे  साथ  उसी  सहन  शक्ति  का  प्रदर्शन  करें  जिसका  प्रदर्शन  मैं  एक  साल  से  करता  आ  रहा  हूं  ।

 इस  विषय  पर  हमने  बहुत  से  सदस्यों  के  भाषण  सुने  विद्वान  सदस्यों
 ने

 सभा  को  अपने

 सुविज्ञ  विचारों  से  रोशन  किया  है  ।

 देश  के  विद्वानों  को  पिछले  अनुभवों  के  आधार  पर  एक  ऐसा  सुनियोजित  एवं

 संतुलित  बजट  तैयार  करने  में  महीनों  लग  जाते  हैं  जो  उनको  कम  से  कम  पिछले  बजट  से  बेहतर
 प्रतीत  हो

 ।
 फिर  भी  वे  ऐसा  परिपूर्ण  बजट  पेश  नहीं  कर  सकते  ओ  हमारे  देश  के  सभी  बरसों  को
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 स्वीकाय  हो  ।  क्या  कोई  ऐसा  बजट  पेश  कर  सवाता  है  जो  किसी  भी  वर्ग  को  प्रभावित  न  करे  और

 देश  भी  सुचारू  रूप  से  चलता  रहे  ?  हमें  देश  को  सुचारू  रूप  से  चलाना  है
 ओर  कर  हमारे

 प्रमुख  आधार  हैं  ।  जैसा  बजट  हमारे  कुछ  सदस्य  चाहते  बंसा  केवल  एक  जादूगर  ही  पेश  कर

 सकता  है  |  जादूगर  छलावा  उपस्थित  करने  में  माहिर  होते  हैं  और  यही  कला  है  जिसमें  वे  निपुण

 होते  हैं  ।  जब  यर्थाथ  का  सामना  होता  है  तब  उनका  प्रदर्शन  अच्छा  नहीं  होता  ।  जादूगर  सरकार

 और  यहाँ  तक  कि  महान  हाऊदिनी  की  आजीविका  भी  मंच  पर  पैदा  की  हुई  मुद्रा  से  नहीं  चलती

 थी  ।  परन्तु  उनकी  आजीविका  उनके  करिश्मों  से मोहित  दर्शकों  की  सहायता  से  चली  ।  *

 कोई  वित्त  मंत्री  ऐसा  बजट  नहीं  बना  सकता  जो  किसी  न  किसी  में  किसी  न  किसी

 तरीके  से  लोगों  की  जेब  को  और  सभी  वर्गों  को  प्रभात्रित  न  करता  हो  ।

 इस  लिए  एक  अच्छे  बजट  की  हमारी  धारणा  में  से  हमें  काल्पनिक  और  फालत्‌  बातों  को

 छोड़ना  होगा  ।  इसका  केन्द्र  बिन्दु  देश हित  और  विशेष  तौर  पर  गरीब  एवं  पिछड़े  लोग  होने  चाहिये  ।

 इसमें  सरकार  की  नीतियां  ठीक  ढंग  से  एवं  विवेक  पूर्वक  ढंग  से  पिरोई  हुई  होनी  चाहिए  ।

 उनसे  अवश्य  ही  धन  बसूल  कीजिए  परन्तु  कर  बसूली  बहुत  चुनिन्दा  होनी  ।  हमें

 यह  निश्चित  कर  लेना  चाहिये  |  कि  हमें  किस  वर्ग  से  अधिक  बसूली  करनी  यह  कार्य  दक्षता  पूर्वक
 किया  जाना  चाहिये  |  आपको  यह्‌  ज्ञात  होना  चाहिए  कि  किस  सीमा  तक  जाना  है  कहां  रुकना

 गाय  को  भरपेट  खिलाइये  ताकि  वह  आपको  अधिक  दूध  दे  परन्तु  उससे  अधिक  दूध  प्राप्त  करने

 के  लिए  उसे  सांटा  मत

 हाल  ही  की  बम्बई  यात्रा  के  दोशान  मेरा  ध्यान  एक  विज्ञापन-पट  पर  गया  ।  यह  एक
 लोकप्रिय  मक्खन  का  विज्ञापन  था  ओर  स८श  स्पष्ट  था|  मैं  उद्धृत  करता  हूं  :

 वी०  पी०  इंग  एबाउट  द  बजट  एण्ड  सिंगं  ।”  श्रीमान  जी  यह  दुर्भाग्य
 की  बात  है  कि  आप  मुझे  इस  महाम  पं  में  रोने  या  गाने  वें  अनुमति  नहीं  देंगे  ।  परन्तु  आप  मुझे
 बोलने  की  अनुमति  अवश्य  देंगे  और  उस  विषय  पर  बोलने  की  अनुमति  देंगे  जिसका  वित्त  मन्त्री
 महोदय  के  बजट  भाषण  में  कोई  जिक्र  नही  है  उन्होंने  इस  महान  देश  कें  अमीरों  से  लेकर  गरीबों

 तक  सभी  वर्गों  का  उदाहरण  दिया  उन्होंने  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  अपनी  चिन्ता
 व्यक्त  उन्होंने  लगभग  सभी  सिगार  से  लेकर  सिगार  लपेटने  के  समान  एवं

 चरुट  सक  का  जिक्र  किया  पर  बड़  संद  की  बात  है  कि  उन्होंने  फिल्म  उद्योग  का  जिक्र  नहीं
 किया  ।

 भारतीय  फिल्‍म  उद्योग  जो  देश  में  सबसे  बड़ा  है
 *

 बिस  मंत्री  महोदय  बिध्थमाथ  प्रताप  :  यह  हमारे  पेशे  से काफी  मिलता  जुलता  है  ।

 सुनोक्त  दस  :  फिल्‍म  उद्योग  जो  10  लाख  लोगों  को  स्थाई  व  अन्य  प्रकार  से  रोजगार
 प्रदान  करता  जिसमें  2150  करोड़  रु०  की  पूजी  लगी  हुई  है  ओर  जो  प्रत्येक  वर्ष  सरकार  को
 500  करोड़  रु०  विभिन्‍न  करों  के  रूप  में  देता  ह ैउसका  कोई  अस्तित्व  नहीं  है  ।  उसका  बजट  में  कोई
 जिक्र  नहीं  है  उसे  कोई  राहत  प्रदान  नहीं  की  गई  है  ।
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 परन्तु  मामनीय  मंत्री  पर  मुझे  कोई  आश्चये  नहीं  हुभा  मैं  जानता  था  ।  कि  यह  आ  रहा  है  ।

 भुझे  यह  तब  ज्ञान  हुआ  जब  यह  मैंने  उनको  दूरदर्शन  पर  अपनी  प्रिय  धर्मपत्नी  को  बढ़ती  कीमतों
 से  हुए  घाटे  की  पूर्ति  करने  का  तरीका  बताते  देखा  दे  अपनी  धमंपत्नी  को  सुझाव  दे  रहे

 कि  वह  सप्ताह  में  एक  बार  फिल्‍म  देख्वने  जाती  उसे  बन्द  कर  दें  ।  इस  प्रकार  यह  6  र०  बचा
 सकती  हैं  और  उस  राशि  को  वे  अन्य  घरेलू  आवश्यकताओं  की  पूति  के  लिए  प्रयोग  में  ला  सकती

 माननीय  मंत्री  महोदय  यह  भूल  गए  हैं  कि  २ज्य  सरकारों  का  400  करोड़  रु०  का  राजस्व  घाटा
 वे  किस  प्रकार  पूरा  करेंगे  राज्य  सरकारों  को  मनोंरंजन  कर  के  रुप  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  मिलता

 )  इस  घाटे  की  पूति  के  लिए  राज्य  सरकारें  केन्द्र  से  रुपयों  की  मांग  करेंगी  यद्यपि  माननीय
 मंत्री  ने शराद  न  पीने  सिगरेट  न  पीने  और  तम्बाकू  न  पीने  का  सुझाव  नहीं  दिया  जो  स्वास्थ  के  लिए
 हानिकारक  हैं  ।

 मैं  इस  सम्भावित  सभा  का  ध्यान  महत्वपूर्ण  मुद्दों  स ेहटाकर  फिल्म  उद्योग  जिसे  कुछ  सदस्य

 महोदय  तुच्छ  मानते  के  दुखों  की  तरफ  नहीं  लाना  चाहूंगा  ।  परन्तु  फिल्म  उद्योग  के  पास  कटु

 अनुभव  दुःखों  भरी  कहानियां  एवं  कहने  को  ओर  भी  बहुत  कुछ

 मैं  एक  ऐसे  उद्योग  के  अस्तित्व  के  लिए  दलील  दे  रहा  हूं  जिसने  को  कुछ  लिए  बिता

 बहुत  कछ  दिया  ऐसा  कोन  सा  प्रचार  माध्यम  है  जिसने  इतनी  अच्छी  साख  बनाई  जिससे

 हमारे  देश  की  कला  एवं  संस्कृति  का  प्रसार  विदेशों  में  किया  है  ?  सरकार  के  प्रयासों  के  बिना  ही  देश

 को  अत्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  इतनी  प्रशंसा  एवं  सम्मान  किसने  दिलवाया  है  ?  भारतीय  फिल्‍मों  के

 अतीत  के  दिग्गजों  के  योगदान  की  कौन  उपेक्षा  सकता  उन  लोगों  ने  जिन्होंने  अपने  खून  से

 इस  उद्योग  को  सींचा  और  फिर  बिस्मृति  के  अंधकार  में  चले  गये  भारतीय  फिल्माकार  पर  अभी  भी

 सोहराब  हिमांशु  देवकी  एस०  एस०  ए०  वी०  एम  ब्रेष्टियार

 पृथ्वीराज  चन्द्र  उत्तम  कुमार  व  संजीव  कुमार  जैशे  सितारों  की  श्रमक

 बाकी  है  ।

 दूसरे  लोग  जैसे  राज  सत्यजीत  मृणाल  तमिलैनाडु  के  मुख्यमंत्री

 माननीय  एम०  जी०  आन्प्र  प्रदेश  के  मुख्यमन्त्री  मानवीय  एन०  टी०  शिवाजी

 कर्नाटक  के  केरल  के  प्रेम  नजीर  तथा  अन्य  बहुत  से  कलाकारों  ने  भी  जो  कि

 पथ  प्रदर्शकों  के  पद  च्िन्हों  पर  चलकर  आये  हैं  बहुत  अच्छा  कार्य  किया  है  तथा  देश  को  सम्मान

 दिलाया  है  ।

 एक  नाम  है  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  जो  भारतीय  सिनेमा  के  महान  संरक्षक  थे  |

 ऐसे  समय  में  जब  सिनेमा  को  बुराई  समझा  जाता  इसके  कलाकारों  की  जाति  से  निकाल  दिया

 जाता  समाज  से  तिरस्कृत  कर  दिया  जाता  था  और  घृणा  से  देखा  जाता  उस  समय  इस

 शक्तिशाली  माध्यम  के  इसकी  सामाजिक  और  राष्ट्रीय  मुह्ों  को  चितित  करने  की

 इसकी  शक्ति  और  ओजस्विता  तथा  अपने  प्रिय  देश  की  अनपढ़  जनता  को  शिक्षित  करने  तथा

 रंजन  करने  का  श्रेय  पंडित  नेहरू  की  दूरदर्शिता  को  जाता  है  ।

 हमारे  महान  संसदविद्‌
 :

 पंड़ित  जी  ने  निष्ठावान  सुधारक  के  रूप  में  कलाकारों  को  अपने

 साथ  लेकर  इस  मरणासन्न  छोटे  से  समूह  में  नयी  चेतना  का  संचार  किया  ।  जब  फिल्म  उद्योग  अभी

 नवजात  शिशु  के  रूप  में  उभर  रहा  उस  समय  सावंजनिक  रूप  से  उन्होंते  फिल्‍म  कलाकारों  को
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 जज +

 सुनील  दत्त

 अपने  साथ  रखा  ।  क्‍योंकि  वह  प्रबल  सुधारवादी  तथा  मूर्तिभंजक  थे  ।  ज़ब  तक  आज  जैसी  प्रतिष्ठा

 और  सम्मान  इसने  नहीं  प्राप्त  कर  लिया  तब  तक  उन्होंने  इसका  पोषण  किया  उसे  लाड़-प्यार

 दिया  बीमार  बच्चे  तथा  कमजोर  व्यक्तित  की  तरह  के  इस  उद्योग  का  हर  प्रकार  से  मार्ग  दर्शन  किया  ।

 उनके  कार्यकाल  के  दौरान  1952  में  भारतीय  फिल्म  उद्योग  का  एक  प्रतिनिधि  मण्डल

 मास्कों  भेजा  गया  था  और  बाकी  सब  इतिहास  अगले  तीस  वर्षों  तक  सोवियत  संघ  वासी

 भारतीय  फिल्‍मी  गीत  गुनगुनाते  रहे  ।

 मध्यपूर्व  तथा  अफ्रीका  में  उसी  प्रकार  का  एक  प्रतिनिधि  मंडल  भेजा  गया

 आज  भारतीय  गीत  गाने  के  लिए  अफ्रीकावासी  हिन्दी  पीखते  पांचवे  दशक  में  हमारे  देश  ने

 जो  महान  सांस्कृतिक  प्रगति  उसका  श्रंय  इस  दौरान  बनायी  गयी  फिल्मों  तथा  पंडित  जी  ने

 इसके  लिए  जो  कुछ  उसको  दिया  जा  सकता  भारतीय  फिल्‍म  उद्योग  अपनी  आज  की

 स्थिति  के  लिए  इस  महान  व्यविति  की  ऋणी  यदि  फिल्म  उद्योग  की  ओर  से  आपके  समक्ष  खड़ा

 हुआ  मैं  इस  सम्मान्य  सदन  व  सम्बोधित  कर  रहा  तो  इसका  श्रेय  भी  उनकी  महान  दूरदर्शिता
 को  ही  जाता  है  ।

 मैं  पंडित  जवाहर  लाल  नहरू  को  अपनी  भावभीनी  श्रद्धांजलि  अपित  करता  फिल्म
 उद्योग  के  व्यक्ति  उनको  कभी  नहीं  भूले  वे  पंडित  नेहरू  के  धर्म  शक्तिशाली
 तथा  प्रगतिशील  भारत  के  सपनों  को  कभी  नजर-अन्दाज  नहीं  करते  हैं  ।

 राष्ट्रीय  अखंडता  को  बढ़ावा  देने  में  सिनेमा  ने  महत्वपूर्ण  योगदान  किया  यदि  हिन्दी
 सारे  देश  में  समझी  जाती  है  तो  इसका  श्रेय  आंशिक  रूप  से  हिन्दी  सिनेमा  को  जाता  यदि
 लोग  अनसुने  स्थानों  पर  हिन्दी  गीतों  को  गुनगुनाते  हैं  तो  इसका  श्रेय  किसी  अन्य  को  नहीं  बल्कि
 हिन्दी  सिनेमा  को  ही  जाता  भारतीय  सिनेमा  की  प्रगति  में  कछ  व्यक्तियों  का  विशेष  उल्लेख
 किये  जाने  की  आवश्यकता  हमारी  फिल्मों  ने  विधवा  वेश्यालयों
 में  कष्ट  का  जीवन  जी  रही  हमारी  अभागी  बहनों  के  भाग्य  और  उनके  पुनर्वास  जैसी  सामाजिक

 बुराइयों  को  किसी  अन्य  माध्यम  की  अपेक्षा  सो  गुना  अधिक  प्रभावशाली  तरीके  से  निरूपित
 किया  है  ।

 एक  थके  तथा  युद्ध  से  टूटे  हुए  जवान  के  हृदय  को  कोई  अन्य  चीज  उतना  खुश  नहीं  करती
 है  जितना  कि  उसके  सामने  कुछ  मीटर  दूर  सफेद  पर्दे  पर  गुनग़नाती  और  नाचती  हुई  सुन्दर  नायिका
 का  दृश्य  ।  केवल  एक  सिपाही  ही  बता  सकता  कि  उसने  कंसा  अनुभव  किया  है  अपनेपन  की
 भावना  तथा  सोहादंता  तथा  मनोबल  को  उठाने  की  भावना  जो  कि  एक  जवान  को  शस्त्र  उठाने
 तथा  मातृभूमि  की  रक्षा  के  लिए  प्रेरित  करती  प्रत्येक  अवसर  जब  हमारे  जवानों  ने  युद्ध
 के  लिए  शस्त्रास्त्र  धारण  किये  हैं  ओर  सीमाओं  पर  गये  हमने  ऐसा  किया  है  ।

 प्राकृतिक  विपत्तियों  कें  समय  फिल्‍म  उद्योग  लोगों  के  साथ  रहा  है  तथा  उनके  में

 हिस्सा  बटाया  है  जो  कि  प्रकृति  की  नाराजगी  के  शिकार  बने  अपने  घरों  से  उजड़े  तथा
 सम्पत्ति  छोडब.र  आये  लोगों  के  पुनर्वास  हेतु  उनके  बरबाद  हो  गए  खेतों  के  पुनर्निर्माण  हेतु  उनमें

 नए  बीज  बोने  हेतु  नयी  आशा  तथा  नया  जीवन  शुरू  करने  हेतु  उन्होंने  आवश्यक  पैसा  जुटाया  है  ।
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 पाम्याम्यकाा  mm  धननगओओ ते  सीओ

 मैं  माननीय  मम्त्री  तथा  सम्मानीय  सदस्यों  से  चाहता  हूं  कि  वे  फिल्‍म  जगत  व  उसकी  शान
 फ्लैश  बड़े-बड़े  सेट  तथा  च्रकाचोंध  के  सम्बन्ध  में  अपनी  विचार  धाराओं  और  पूर्बाग्रहों  |

 को त्पागें और क्रृप्रया खुले दिल से जो में कहता हूं उसे फिल्‍म उद्योग के प्राने र स्ते से मैं आपको ले ज़ाना चाहता हूँ वहू भावशन्य तथा अंधरी पगडन्डी जिसे आप नहीं जानते हैं इस उद्योग का वीभत्स पहलू जो कि अति चकाचोंध के कारण आपसे सदैव दूर ही रहा आप केवल अशोक दिलीप कुमार धर्मेन्द्र और जितेन्द्र को ही वहां नहीं देखेंगे । फिल्‍म उद्योग नहीं हैं बल्कि फिल्‍म उद्योग के उत्पादन हैं । आप वहां पर हजारों कर्मचारियों को देखेंगे जो अपनी रोजी-राटी के लिये कैमरे के पीछे कठिन परिश्रम करते आप वहां पर नो आयਂ प्रकाश व्यवस्था करने नतंक भूषा तैयार करने साज-सज्जा वाले करतब प्रकाश अन्य काम करने डायलाग आवाज रिकार्ड करने वाले और अन्य बहुत से लोग मिलेंगे जो कि धंय॑ पूवंक उतना ही कठिन कार्य करके अपनी तथा अपने परिवारों की रोजी-रोटी कमाते समाचार-पत्रों और चमक-दमक वाली पत्रिकाओों में जिस प्रकार फिल्‍म उद्योग के जीवन का चटकीला चित्रण किया जाता है जो हमें आकर्षित करता बसा नहों होता इस सड़क-भड़क के पीछे एक अलग कहानी होती है । यहां अधिकांश व्यक्ति प्रतिभाशाली अकीतित कलाकार मिट गये शायद आप विगत वर्षों के दो महान कलाकारों मोतीलाल और शन्द्रमोहन को नहीं जानते जिनकी मृत्यु दरिद्र के रूप में हुई । महान कलाकार मीना कुम री को भायकर विभाग ने उनकी मत्य के बाद करों की वसली के लिये इनकी कार और फ्लैट की नीलामी की थी जबकि इनके फ्लैट को भारतीय सिनेमा की इस महान त्रासदी साम्नाज्ञी के स्मारक के रूप में घोषित किया जाना चाहिए अब हस फिल्म उद्योग के उन तथ्यों को देखें कि यह किस प्रकार से बड़ा है जिसे बजट भाषण में भी स्थान नहीं मिला : में फिल्‍मों के उत्पादन की संख्या 833 2. वर्ष के दौरान नावनन आफिस वसूली करोड़ रुपए 3. वसूल किया गया मनोरंजन कर 330 करोड़ रुपए 4. अन्य कर करोड़ : पए हस उद्योग में स्थायी आधार पर 3 लाख नैमित्तिक आधार पर 20,000 लोग काम करते हैं ओऔः अन्य स्थानों पर 5 लाख लोग फिल्म उद्योग से सम्बद्ध उनमें से यह लाख लोगों के जीवन-निर्वाह की व्यवस्था करता सा-झछिल पान सिगरेट पूरे देश में पघ्िनेमा घरों के बाहर खौमचे वाले जैसे कुछ प्रकार के असंभाव्य इश्तहार लगाने प्रचार एजेंट और होडिग मेकर जिसमें रिक्शा वाला भी शामिल है जो बहुत गरीब वर्ग का है तथा जो रात्रि शो के बाद दम्पति को घर तक पहुंचाते हैं । ओर पूरे देश में सिनेमाघरों कौ संख्या के इन सिनेमाघरों के लिए जो लोगों की लाइन बनती है उसकी अविश्वसनीय संख्या करोड़ प्रतिदिन है ।
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 इस  1.3  करोड़  लोगों  को  उन  ]  करोड़  से  कम  लोगों  के  साथ  तुलना  करें  जो  प्रतिदिग

 भारतीय  रेलों  में  सफर  करते  उस  पर  हर  समय  17  लाख  लोगों  की  संख्या  प्रतीक्षा  करती  है  ।

 उनके  पास  सदा  के  लिए  पूर्ण  मंत्रालय  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  में  असम्भव  ढंग  से  10,377.3

 करोड़  रुपए  रखा  देश  में  इस  विभाग  के  पास  आय  का  सबसे  अच्छा  साधन  फिर  भी

 500  करोड़  रुपए  की  तुलना  में  गत  वर्ष  में  इसके  विशाल  फिल्‍म  से  वे  ठीक  270.10

 रुपए  का  राजकोष  लाए  जब  कि  फिल्‍म  उद्योग  ने  उसी  वर्ष  के  सरकार  की  कोई
 वित्तीय  सम्बद्धता  न  होते  हुए  2150  करोड़  रुपए  का  पूरा  निवेश  किया  पर  1600  ओर
 अन्य  पर  550)  जो  इन  वर्षों  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  ने  पूरी  तरह  से  जुटाया  गया

 मैं  जानता  हूं  कि  मेरी  तुलना  ठीक  नहीं  है  लेकिन  यह  किसी  तरह  से  असंगत  नहीं  है  मैं  केवल
 आपको  इस  उद्योग  के  प्रति  सरकार  को  उदासीनता  के  बारे  में  अपनी  बात  बताना  चाहता  हूँ  ।

 और  . यदि  आपके  दिल  बहलाने  के  लिए  फिल्‍म  उद्योग  की  कहानी  शुरू  की  जाती  है  तो  कुछ
 आंकड़े  हैं  :--

 1.  1984-85  5  में  फिल्म  उत्पादन  की  करोड़  रुपए

 2.  फीचर  फिल्‍मों  का  संख्या

 3.  अपरिष्कृत  चलचित्रों  का  करोड़  रुपए श्म

 सरणीवंद्ध  करना  )

 सभी  में  अलग  अलग  फिल्म  पत्रिकाओं  की  संख्या  500  क्या  किसी  को  हमारी
 साक्षरता  परं  संदेह  है  ?  उसके  समाचारपत्रों  में  लगभग  1,800  पृष्ठ  फिल्मों
 के  बारे  में  होते  ये कालम  बहुंत  प्रसिद्ध  अतः  500  पत्रिकाएं  पूरी  तरह  से  फिल्मों  पर  लगी

 हुई  है  जो  कमंचारी  १स्तकों  की  दुकान  आदि  हजारों  के  लिए
 रोजगार  की  व्यवस्था  करती  हैँ  ।

 उपयु क्‍त  के  अलावा  अगभग  60,000  वीडियो  पालेर  ।  थियेटर  हैं  ओर  देश  में  लगभग
 30,000  बीड़ियो  लाइब्रेरी  हैं  हालांकि  ये  गेर  कानूनी  ह ैफिर  भी  वे  फिल्‍म  उद्योग  पर  निर्भर
 करती  मुझ  पर  विश्वास  कीजिए  परन्तु  यह  सच  कोई  भी  3><7  इंच  के  आकार  का
 प्लास्टिक  केस  जिसका  वजन  150  प्राम  है  वह  इस  बड़े  उद्योग  को  बन्द  करने  की  सूचना
 टेला  है  | act  ।  8

 वीडियो  चोरी  को  धोखाधड़ी  में  1000  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  धनराशि  लगी  हुई
 वीडियो  की  दुकानें  पैसा  कमाने  के  केन्द्र  वे  देश  में  कहीं  भी  इसे  चालू  करते  हैं  तथा  अत्यधिक

 काला  धन  बनाते  हैं  ।

 वीडियो  चोरी  से  देश  की  अर्थ  व्यवस्था  बहुत  अधिक  गिरती  जा  रही  यदि  इस  1000/-

 करोड़  रुपए  को  फिल्म  उद्योग  में  सही  तरीके  से  खर्च  किया  जाए  जिसका  इससे  सीधे  संबंध  है  तो
 सरकार  इससे  राजस्व  प्राप्त  कर  सकती  है  ।
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 हि

 इसके  देश  में  12000  से  भी  अधिक  सिनेमाघरों  को  जो  काननी  कार्य  कर  रहे
 हैं  और  इनसे  लाखों  लोगों  को  रोजगार  मिलता  नुकसान  पहुंच  रहा  है  ।

 आप  में  से  कुछ  जानते  होंगे  कि  कुछ  समय  पहले  फिल्म  व्यावसायिकों  की  आय  से  राष्ट्र
 को  मजबूत  बनाने  के  प्रयासों  में  सम्बद्ध  करने  के  लिये  सरकार  ने  वाषिकी  योजना  शुरू  की  इस
 क्षेत्र

 के
 व्यावसायिकों  में

 से
 काले  धन  को  समाप्त  करने  में  भी  यह  सुव्यविस्थत  रूप  से  छिपा  हुआ

 ब्यवसाय  था  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  निर्मात्ता  कलाकारों  को  देय  पारिश्रमिक  का  एक  भांग  सीधे
 जीवन  बीमा  निगम  को  जमा  करता  है  जहां  हमारे  सरकार  के  विकास  की  गतविधियों  के  लिए
 इसे  लगाया  जाता  हमें  केवल  खुशी  ओर  जब  अवधि  के  अन्त  पर  पैसा  दिया  जाता  है  तो
 इस  पर  कर  लगा  होता  हमें  कोई  शिकायत  नहीं  हर  प्रकार  से  उचित  देश  का  कानून
 है  ।  परन्तु  यह  शुरू  में  उच्चतम  न्यायालय  के  सी०  डब्ल्यू०  टी०  बनाम  वी०  आर०
 बद्रीनारायण  मूर्तिराजा  (1985)  के  अत्यधिक  अस्पष्ट  उलझे  हुए  मामले  से  प्र  रणा  लेते  हुए  उन्होंने
 वाषिकी  कर  अर्थात  बकाया  पारिश्रमिक  देना  खुशी  से  शुरू  किया  ।  उनका  तक॑  यह  है  कि  वे  समझते

 हैं  कि  वाषिकी  योजना  में  बकाया  पारिश्रमिक  किसी  के  धन  से  संबंधित  होता  है  ।

 मैं  ब्योरों  में  नहीं  जा  रहा  इसकी  सरकार  को  अच्छी  तरह  से  जानकारी  सरकार
 को  बहुत  सी  यात्रिकाएं  प्राप्त  होती  हैं  और  सरकार  से  कुछ  तीक्षण  टालमटोल  जवाब  भाता  है  ।

 परन्तु  क्या  उस  घन  पर  कर  उचित  है  जो  धन  नहीं  जो  वस्तुतः  मालिक  के  लिए
 उपयोगी  नहीं  है  ?  एक  बार  इस  प्रकार  से  घन  को  बांट  दिया  जाता  है  तो  यह  अच्छे  कार्य  के  लिए
 जाता  है  ।  मालिक  इसको  तब  तक  नही  लेता  है  जब  तक  कि  यह  अदायगी  के  लिए  देय  न

 इन  सभी  वर्षों  के  दोरान  मालिक  को  इस  पर  कोई  अधिकार  नहीं  होता  किसी  भी  तरह  से

 इसका  कुछ  भी  उपयोग  नहीं  होता  है  ।  वह  इस  पर  ऋण  नहीं  ले  इस  माम  के  धन  की

 जमानत  पर  कोई  बंक  ऋण  नहीं  देगा  ।  इसके  विपरीत  यदि  वह  एक  एक  कार  या

 रात  लेता  है  तो  वह  ये  सब  कुछ  और  अधिक  कर  सकता  सही  रूप  से  यह  उसकी  सम्पति  हैं  ।

 1.00  म०  प्‌०

 इसी  तरह  पिछले  20  वर्षों  से  फिल्म  उद्योग  फीचर  फिल्‍मों  को  रिलीज  प्रिटों  पर  लगाए
 गए  अत्यधिक  उत्पाद  शुल्क  में  कमी  करने  के  लिए  तक  कर  रही  है  परन्तु  उसका  कोई  लाभ  नहीं

 हुआ  ।  आप  जितने  अधिक  प्र्रिट  लेते  हैं  उतने  ही  अधिक  उत्पाद  शुल्क  बढ़ते  यह  30,000  रुपये

 प्रति  प्रिट  तक  हो  सकता  है  जो  प्रिंट  की  लागत  से  भी  अधिक  उत्पाद  शुल्क  पर  कमी  आवश्यक

 है  ताकि  उत्पादक  अपने  निवेश  की  वसूली  करने  तथा  वीडियो  की  चोरी  करने  वालों  की  चुनोती  का

 सामना  करने  के  लिए  अधिक  प्रिटों  को  बना  सकें  ।

 नए  बजट  में  कच्चे  स्टाक  पर  सीमा  शुल्क  बढ़  दिया  गया  इसी  अरक्षित  फिल्म

 पर  उत्पाद  शुल्क  भी  बढ़  गया  है  जो  फिल्‍म  उद्योग  को  8  करोड़  रुपए  से  अधिक  का  अतिरिक्त  कर

 डालती  है  ।  यदि  यह  जो  केन्द्रीय  सरकार  कर  रही  है  तो  हमारी  राज्य  सरकारें  अपनी  छोर  से

 फिल्‍म  उद्योग  के  लिए  कोई  बेहतर  कार्य  नहीं  कर  रही  है  ।  कुछ  राज्यों  में  मनोरंजन  कर  टिकट  के

 मूल्य  से  18090  तक  अधिक  है  ।  मनोरंजन  कर  में  एक  टिकट  की  कीमत  का  सबसे  अधिक  हिस्सा
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 सुनील

 होता  किसको  हानि  हो  रही  है  ?  किसका  शोषण  किया  जा  रहा  केवल  निर्धनों  का
 जिनके  ज़िए  सितेमा  केवल  मनोरंजन  का  साधन  है  ।

 जनता  के  खेलक्‌द  ऑ'र  शिक्षा  लिए  राष्ट्रीय  राजकोष  से  लाखों  रुपया

 खर्च  किया  जाता  यदि  स्वास्थ्य  और  शिक्षा  महत्वपूर्ण  है  तो मनोरंजन  भी  उतना  ही  महत्वपूर्ण
 गरीबों  को  इस  मनोरंजन  से  वंचित  वयों  किया  जाता  सभी  सांसारिक

 थकावट  शारीरिक  तथ्य  दिमागी  परेशानी  से  आराम  के  लिए  जिसे  वह  मजे  में  दे  है  उसे  उसकी

 खुशी  से  क्यों  वंचित  किया  जाता  है  ?  यहां  मैं  विख्यात्त  रसलाਂ  की  एक  कहावत  याद
 दिलाता  हूं  मैं  उद्धत  करता  हूं  :

 विकास  का  एक  महत्वपूर्ण  भाग  है  और  फुरसत  का  विकास  अर्थव्यवस्था  के
 विकास  का  नेतृत्व  करता  है

 संक्षेप  आज़  देश  फिल्‍म  उद्योग  बहुत  अधिक  भारी  करों  से  दबा  हुआ  इसकी
 अत्यधिक  कढठोरता  से  छपेक्षा  की  जाती  है  और  इसे  इस  समय  अच्छी  तरह  से  नहीं  समझा  जाता
 है  ।  उसकी  दशा  उस  विन्काफ  हैंगर  की  सरह  है  जिसे  हम  गत  वर्षों  की  कई  फिल्मों  ने  देखा
 करते  हैं  ।

 वहां  डांवाडोल  स्थिति  पर  यह  सुन्दर  युवती  खड़ी  थी  जो  अपने  मजबूत  हाथों  को  फैलाते
 हुए  हांफते-हांफते  बचाने  के लिए  कह  रही  थी  |  लेकिन  कौन  परवाह  करता  वह  नायक  जिसे

 सकी  मदद  करनी  होती  है  वह  अन्त  में  खलनायक  के  साथ  खूरूवार  लड़ाई  में  लगा  हुआ  होता  है  ।

 परन्तु  हम  हमेशा  यह  जानते  हैं  कि  नायक  खलनायक  पर  काबू  पा  उस  पर  विलफ  की  ओर
 झपटेगा  तथा  युवती  को  सही  समय  पर  बचाएगा  ।

 रन्तु  शायद  ही  फिल्म  उद्योग  जानता  है  कि  एक  दिन  वह  वास्तबिक  जीवन  में  इस  प्रकार
 के  भविष्य  पर  गाश्नित  हो  जाएगी  और  उसके  आश्चित  होते  समय  हमारे  नायक  भर्थात  माननीय
 वित्त  मंत्री  उस  ओर  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  विदवनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  आपके  भाषण  को  सुन  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  !  श्री  डागा  धयंपूर्वक  पूरे  भाषण  को  सुन  रहे  हैं  ।

 श्री  सुनील  दस  :  आज  फिल्म  उद्योग  विनलाफ  हैंगर  क्या  वह  अपनी  पकड़
 वह  उसके  समीप  उसे  बहुत  तंग  स्थिति  घुला  रही  है  जहां  से  वापस  नहीं  आया  जाता  ।

 क्या  उसको  निराशा  की  अत्यंत  दुःख  की  चिल्लाहट  कोई  सुनता  माननीय  अध्यक्ष
 माननीय  उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्रियों  और  मेरे  माननीय  साथियों  मैं  आपके  सामने  फिल्म
 उद्योग  के  वेः  रूप  में  नहीं  आया  हूं  बल्कि  उम  लाखों  लोगों  की  ओर  से  आया  हूं  जिनके
 लिए  उद्योग  के  पतन  की  बर्बादी  की  सूचना  हो  सकती  एक  समय  मैंने  इस  सुन्दर
 जहाज  के  कैप्टन  के  रूप  में  उत्त  रदायित्व  लिया  जो  कि  तेजी  से  डूब  रहा  किसी  न  किसी  को

 करना  साहसिक  मोरेसियस  की  तरह  जो  अपने  वंश  के  लिएਂ  इजिप्यशन  फारो  के
 न्यायालय  में  तक  के  लिए  खड़ा  मैंने  इसको  बच्चाने  गे  लिए  निवेदल  मैं  मानता  हूं  कि
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 चरनजीत  सिंह

 पंजाब  को  नहीं  दिया  गया  तथा  यही  सबसे  बड़ी  असफलता  महत्वपूर्ण  कार्य  इस  संबंध  में  जितनी
 देर  होगी  वातावरण  उतना  ही  खराब  होगा  ।  सैकड़ों-हजारों  निर्दोष  लोग  अभी  भी  जेलों  में  वे
 लोग  जोधपुर  तथा  अजमेर  की  जेलों  में  सष्ट  रहे  सिमरनजीत  सिंह  मान  जेल  में  प्रो०  दर्शन

 सिंह  रागी  भी  अभी  जेल  में  अब  तक  इस  स्थिति  में  सुधार  नहीं  लाया  जाता  तब  तक  आप  सिख
 समदाय  के  विश्वास  को  नहीं  जीत  सकते  ।  मेरे  विचार  से  सत्तापक्ष  तथा  सरकार  को  अल्पसंख्यकों
 का  विश्वास  जीतना  चाहिए  ।  यह  एक  अच्छी  रात  दिन-प्रति-दिन  सत्तापक्ष  अल्पसंख्यकों
 का  विश्वास  खोता  जा  रहा  है  ।

 हर  रोज  पंजाब  में  कानून  एवं  व्यवस्था  की  स्थिति  की  बात  की  जाती  हमारा  सुझाव
 है  कि  आप  देश  के  सभी  राज्यों  का  सर्वेक्षण  आंकड़े  तथा  तथ्य  इकट्ठे  करें  तथा  फिर  उनकी

 तुलना  आप  पायेंगे  कि  किसी  भी  राज्य  की  तुलना  में  पंजाब  हालत  ज्यादा  खराब  नहीं
 किसी  भी  तरह  की  राजनैतिक  ह॒त्यायें  नहीं  होनी  परन्तु  कोई  भी  ऐसा  राज्य  है
 जहां  पर  हृत्यायें  न  होती  हों  ?  मैं  इससे  सहमत  नहीं  हूं  ।  परन्तु  केवल  पंजाब  को  ही  अलग-अलग
 क्या  किया  जाता  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।  जब  ऐसी  घटनाएं  भारत  में  हुई  तो  सिखों  के  लिए
 विशेष  कानून  बनाये  उनके  लिए  विशेष  अदालतें  गठित  की  साक्ष्य  अधिनियम  में  परिव्ंन
 किया  गया  ।  क्‍या  यह  सिखों  के  साथ  भेदभाव  नहीं  है  ?  हमारी  माननीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा
 गांधी  की  हत्या  की  गई  यह  बहुत  गलत  यह  निन्दनीय  बात  कोई  भी  व्यक्ति
 इसकी  सराहना  नहीं  करेगा  ।  परन्तु  इस  घटना  के  बाद  हजारों  लोग  मारे

 बोकारो  तथा  देश  के  अन्य  मात्रा  में  लोगों  को  ब्रुरी  तरह  मारा  गया  ।  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं
 कार  द्वारा  कितने  लोगों  के  विरुद्ध  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  की  गई  ?  कितने  लोगों  को  दोषी
 पाया  गया  ?

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  करिये  ।

 श्री  चरनजीत  सिह  बालिया  :  अपने  दा  की  ओर  से  सिर्फ  मैं  ही  एकमात्र  सदस्य
 बोल  रहा  हूं  ।  कितने  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  गया  ?  प्रत्येक  दोषी  व्यक्ति  स्वतंत्र  रूप  से  घूम  रहा

 उनसे  निपटने  के  लिये  कोई  कानून  नहीं  बनाया  गया  है  और  यदि  कानून  के  तहत  किसी  को
 गिरफ्तार  भी  किया  गया  तो  उसके  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  क्या  यह  भेदभाव

 हीं  है  ?  यह  स्थिति  तभी  सुधर  सकती  है  अगर  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  किये  गये  समझौते  को  लागू
 मुझे  त।ज्जुब  है

 कि  उनके  नजदीक  के  कुछ  जिम्मेदार  लोग  हर  रोज  वक्तव्य  जारी  करते  हैं
 ओर  विषय  को  उसझा  रहे  हैं  और  प्रधान  मंत्री  को  असमंजस  की  स्थिति  में  डाल  देते  हैं  ।

 |

 एशियाई  खेलों  के  समय  कोई  भी  सिक्ख्व  नाराज  नहीं  था  परन्तु  सम्मानित  उच्च
 अधिकारियों  तथा  महिलाओं  को  आने  से  रोका  गया  तथा  सिक्‍सखों  को  नाराज  होने  पर  मजबूर
 किया  गया  ।  अतः  मैं  प्रधान  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  तरह  के  खराब  लोगों  के  गुट
 को  समाप्त  करें  उन्हें  चुप  रहने  के  लिए  कहें  तथा  अपने  द्वारा  किये  गये  समझौते  को  ईमानदारी  एवं

 ग्रम्भी रता  से  क्रियान्वित  फरें  ।

 जल  तथा  उद्योगों  के  मामले  में  हमारे  साथ  भेद-भाव  बरता  जा  रहा  आपने  चार  या
 पांच  परियोजनाएं  दी  हैं  ओर  आप  कहते  हैं  कि  इससे  रोजगार  सम्भावनाऐँ  बढ़ेगी  परन्तु  केरद्रीय
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 द्वारा  पंजाब  में  किस  तरह  की  स्थिति  पैदा  की  गई  आप  जानते  हैं
 कि  पंजाब  में

 संवेधानिक  तरीके  से  शांतिपूर्ण  मोर्चा  चलाया  जा  रहा  पिछला  रिकाई  तथा  इतिहास  मुझे  याद
 दिलाता  है  कि  1921  से  जब  से  अकाली  दल  देश  ६:  आजादी  के  लिए  तथा  पंजाब  के
 कारों  के  लिए  कई  मोर्चे  आयोजित  किये  गये  तथा  ये  सभी  मोचें  शांतिपूर्ण  एवं  अहिसात्मक  हाल
 ही  में  आयोजित  किया  गया  मोर्चा  भी  अहिंसात्मक  यह  हमारा  सिद्धांत  तथा  विश्वास  है  कि
 किसी  भी  प्रकार  की  कोई  हिसा  नहीं  होनी  चाहिए  |  हमने  किसी  भी  प्रकार  की  हिसा  में  कोई  हिस्सा
 नहीं  लिया  ।  उग्रवाद  तथा  आंतकवाद  किस  प्रकार  एुरु  हुआ  इस  बात  की  जांच  करने  के  लिए  एक
 सरकार  को  एक  आयोग  की.-नियुक्ति  करनी  चाहिए  ।  पिछली  सत्ताधारी  दल  के  कुछ  प्रभावशाली  एवं
 राजनंतिक  व्यक्तियों  की  ही  वजह  से  ऐसा  वातावरण  बना  जिससे  आतंकवाद  की  शुरुआत  हुई  सिक्‍्ख
 लोग  न  तो  उग्रवादी  हैं  ओर  न  ही  आतंकबादी  ।  देश  की  आजादी  के  लिए  हमने  अत्यधिक  बलिदान
 किये  जो  हमारी  संख्या  से  भी  कहीं  ज्यादा  जब  भारत  से  लोकतंत्र  समाप्त  हो  गया  था  तो  अकाली
 दल  तथा  सिनखों  ने  इसे  पुनः  लाने  के  लिए  जोरदार  लड़ाई  वी  ।  अकाली  दल  द्वारा  लगाए  गए
 मोर्चा  की  वजह  से  ही  लोकतंत्र  की  वापसी  हुई  ।  आज  आप५  और  हम  सिखों  तथा  अकाली  दल  के
 बलिदानों  के  फलस्वरूप  ही  यहां  बंठे  जब  कभी  भी  बाहरी  देशों  ने हमला  किया  चाहे  बह
 चीन  ने  किया  हो  या  पाकिस्तान  हम  लड़े  तथा  जानें  दी  तथा  भारत  a)  आजादी  के  लिए  खून
 की  आखिरी  बूद  भी  बहाई  ।  मैं  आपको  आश्वासन  देना  चाद्दता  हूं  कि  हम  देश  की

 एकता  तथा  अखण्डता  के  लिए  अपनी  अन्तिम  सांस  तथा  खून  की  आखिरी  बूंद  तक  लड़ते  रहेंगे  ।

 परन्तु  इस  सबके  बावजूद  भी  हमें  उग्रवादी  कहा  जा  रहा  है  तथा  हम  जैसे  देश  भक्तों  को  भारत  के

 देशद्रोही  कहा  जा  रहा  है  ।  लोक  सभा  के  पिछले  चनावों  सत्ताधारी  दल  तथा  प्रधान  मंत्री  जी
 ने  आनन्दपुर  साहिब  को  मुद्दा  बनाकर  चुनाव  लड़ा  तथा  इस  तरह  का  वातावरण  पैदा  किया  जो
 उन्हें  पैदा  नहीं  करना  चाहिए

 हम  चाहते  हैं  कि  राज्यों  को  अधिक  स्वायत्ता  दी  विश्व  के  दो  शक्तिशाली  देशों
 अमरीका  तथा  सोवित  संघ  ने  जो  संघीय  देश  अपने  राज्यों  को  ज्यादा  स्वायत्तता  दी  इस  तथ्य  के

 बावजद  कि  ये  अत्यधिक  शक्तिशाली  देश  अगर  भारत  राज्यों  को  ज्यादा  स्वायत्ता  दे  तो  भारत

 कमजोर  किस  तरह  हो  सकता  इसके  भारत  भी  इन  दो  देशों  के  भांति  शक्तिशाली

 एवं  मजबूत  होगा  ।  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  राज्य  ज्यादा  संघीय  होना  चाहिए  तथा  राज्यों

 को  अधिक  स्वायत्ता  प्राप्त  होनी  हमें  राज्यों  को शक्तिशाली  बनाना  चाहिए  तथा  इससे

 हम  देश  को  शक्तिशाली  बना  सकते  हैं  ।  ऐसा  सम्भव  है  अगर  राज्यों  को  ज्यादा  स्वायत्ता  दी  जाये

 तथा  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करू गा  कि  वे  सरकारी  या  आयोग  को  अपना  प्रतिवेदन  जल्दी  प्रस्तुत
 रने  के  लिए  कहें  ।  उसके  हमारे  प्रधान  मंत्री  जो  प्रगतिशील  कमंठ  परन्तु

 एक  शक्तिश!ली  गुट  से  घिरे  हुए  हैं  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए पहल  कर  सकते  उन्होंने
 पंजाब  तथा  असम  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  परन्तु  उन्हें  लागू  नहीं  किया  गया  वह  कहते  हैं
 कि  वे  ईमानदार  हैं  तथा  उन्हें  क्रियान्दित  परन्तु  मेरे  विचार  से  वे  अपने  कार्य  में  असफल  हो

 डे  हैं  ।  वही  एक  मात्र  ऐसे  व्यवित  हैं  जो  इसे  लागू  करवा  सकते  हैं  ।

 हमने  भारी  कीमत  चुकायी  है  ।  हमारे  जिन्होंने  समझौते  पर  हस्ता

 लिए  अपना  दिया  ताकि  भारत  तथा  पंजाब  में  शान्ति  बनी  रहे

 जिम्मेदारी  प्रधान  '।  पर  है  जो  इस  समझोते  के  उत्त  रजीवी  26  जनवरी  को  चण्डीगढ़
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 की  है  जब  इनके  मूल्य  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  नीचे  गिर  रहे  आपने  कीमतें  बढ़ा  दी  हैं  तथा
 आप  दावा  करते  हैं  कि  इससे  मुद्रा  स्फीति  पर  असर  परन्तु  इन  कीमतों  का  असर  4  या

 5  महीनों  बाद  पता  चलेगा  जब  से  20  या  25  प्रतिशत  तक  बढ़  जाएंगी  ।  आपते  पंजाब  तथा  भारत
 के  किसानों  के  बारे  में  नहीं  सोचा  ।  पंजाब  के  सिक्‍ख  तथा  अकाली  दल  के  लोगों  का  जीवन  कृषि  पर
 निर्मर  है  तथा  भारत  के  80  प्रतिशत  लोग  कृषि  पर  निर्भर  आप  ने  पंजाब  के  किसानों  को
 जोर  बना  दिया  है  तथा  भारत  के  किसानों  को  कृचल  दिया  आपको  किसानों  को  ज्यादा

 हन  देना  आपको  कृषि  संबंधी  आदानों  की  कीमतों  में  कमी  करनी  चाहिए  उनके
 उत्पादन  के  ल्षिए  उन्हें  लाभकारी  मूल्य  देना  चाहिए  था  तथा  फसलों  के  बदलाब  के  लिए  ज्यादा
 प्रोत्साहन  देना  चाहिए  था  ।

 1.07  म०  प०

 सोमताथ  रथ  पी०सोन

 मेरे  बिचार  में  यह  बजट  शहरी  लोगों  के  लिए  लम्बे  समय  से  हम  सुनते  आ  रहे  हैं  कि
 सरकार  शहरी  सम्पति  पर  सीमा  लगाने  के  बारे  में  सोच  रही  कृषि  संबंधी  सुधार  अच्छी  बात
 है  ।  आपने  इस  संबंध  में  तो  भूमि  सीमा  लागू  की  है  परस्तु  मैं  नहीं  जानता  कि  आपने  गरीबी  हटाने  के
 लिए  शहरी  सम्पत्ति  की  उच्चत्तम  सीमा  निर्धारित  करने  का  सर्वाधिक  प्रभावी  तथा  प्रगति  शील
 निर्णय  क्‍यों  नहीं  लिया  है  ?  इसके  लिए  आपको  तुरन्त  ही  कानून  लाना  चाहिए  ।  मैं  वित्त  मंत्री  जी
 से  निवेदन  करता  हूं  कि  अगर  प्रधान  मन्त्री  जी  इसे  वाकई  करना  चाहते  हैं  तथा  सरकार  भी  गंभीर
 है  तथा  सत्तादल  भी  ऐसा  ही  सोचता  है  तो  उच्चत्तम  सीमा  अवश्य  ही  लागू  की  जानी
 आपको  ऐसा  भारतवासियों  की  भलाई  के  लिए  करना  चाहिए  ।  विशेषरूप  से  अगर  आप  काले  धन
 को  तथा  सामान्तर  अर्थ-व्यवस्था  को  खत्म  करना  चाहते  हैं  तो आपको  शहरी  सम्पत्ति  पर  उच्चत्त म

 अवश्य  ही  लगानी  चाहिए  तथा  उस  सम्पत्ति  तथा  पैसे  को  निर्धन  एवं  जरुरतमंद  लोगों  में  बांट
 ८ना  चाहिए  ।

 मेरे  विचार  में  हमारी  सरकार  बहुत  से  वर्गों  के साथ  भेद-भाव  करती  तथा  पंजाब  इससे
 सबसे  ज्यादा  प्रभावित  है  ।  क्रृषि  क्रांति  में  पंजाब  अग्रणी  रहा  अब  हम  से  ज्यादा  विद्य॒त
 पेंदा  करने  की  कोशिश  कर  रहे  पंजाब  में  सम्पूर्ण  पन-बिजली  क्षमता  का  उपयोग  कर  लिया  है  ।
 उसके  बाद  पंजाब  ने  दो  ताप  विद्युत  संयंत्रों

 की
 स्थापना  की  है  परन्तु  वे  बहुत  मंहगे  हैं  क्योंकि

 कोयला  पंजाब  से  काफी  दूर  इसलिए  हम  इस  प्मय  आणविक  विद्युत  संयत्रों  की  आवश्यकता
 है  ।  आणबिक  थिद्य॒त  संयंत्र  की  स्थापना  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  1982  में
 एक  केन्द्रीय  दल  पंजाब  गया  तथा  उसने  पटियाला  जिले  के  पन्ना  क्षेत्र  में  तथा  रोपड  जिले  के
 चमकौर  साहिब  में  आणबिक  विद्य त  संयंत्र  लगाने  की  सिफारिश  की  थी  मैं  सरकार  से  पूछना चाहता  हूं  कि  इस  पर  कोई  भी  कार्यवाह्वी  क्यों  नहीं  की  गई  ।  इस  संबंध  में  तुरन्त  कार्यवाही  की
 जानी  चाहिए  तथा  पंजाब  में  आणविक  विद्यत  संयंत्रों  की  स्थापना  की  जानी

 पंजाब  के  साथ  लगातार  कई  मामलों  में  भेदभाव  किया  जाता  रहा  आपको  तो  मालूम
 ही  है  कि  इन  दिनों  भारत  में  किस  तरह  का  वातावरण  है  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  में  पिछली  सरकार

 206



 20  1907  सामान्य  1986-87  -  सामान्य  चर्चा
 ना  7८

 यह  घोर  संकट  है  कि  यह  मुझे  हमारे  महान  देश  के  नागरिकों  के  उच्च  न्यायालय  में  लाया  है  ताकि
 मैं  अपने  उन  लोगों  के  लिए  समर्थन  कर  सक  जो  भारतीय  फिल्म  उद्योग  के  लोग  नहीं  हैं
 पूरे  देश  के  लोग  हैं  जो  बहुत  साधारणों  के  बीच  दःत  साधारण  हैं  ।

 कृपया  इसे  ऐसे  मत  देखिए  कि  सुनील  दत्त  ने  इसे  आवेशपूर्ण  रखा  जैसा  कि  मैं  इसे
 कहता  हूं  उससे  मेरा  दिल  दुःखता  मैं  एक  अत्यधिक  संवेदना  तक॑कर  रहा
 शोक  के  लिए  शांति  गीत  गाना  जो  हममें  से  कोई  पसंद  नहीं  करता  मेरा  निवेदन  है

 1.  इस  उद्योग  को  उद्योग  का  महत्व  दिया  जाए  ताकि  बैंकों  को  इसकी  परियोजनाओ  के
 लिए  ऋण  की  मंजूरी  की  शक्ति  मिल

 2.  फिल्‍म  कलाकारों  तथा  अन्य  फिल्म  व्यावसायिकों  की  वाधिकी  पर  धन  कर  समाप्त
 किया  जाए  उन्हें  वस्तुविद  आदि  के  समान  समझना  चाहिए  ।

 3.  रिलीज  प्रिटों  पर  उत्पाद  शुल्क  को  कम  चाहिए  ताकि  उत्पादक  जितने  अधिक
 प्रिट  लेना  चाहे  ले  सके  और  वीडियो  की  चोरी  बन्द  हो  ।

 4.  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  मनोरंजन  कर  की  उचित  दर  का  निर्धारित  करने  के  लिए
 बातचीत  शुरू  की

 5.  देश  से  वीडियो  चोरी  के  षडयंत्र  को  समाप्त  करने  के  लिए  कड़े  कानून  बनाए  जाएं  ।

 मेरा  केवल  यह  तक  है  कि  रवेये  और  दृष्टिकोण  में  परिवर्तन  कुछ  थोड़ी  अधिक
 इसके  संरक्षण  के  लिए  सहायता  ओर  इसे  सही  स्थान  पर  रखा

 अंत  बाद  के  दिन  के  दृश्य  पर  नजर  डालते  भयंकर  सम्नाटा  और  अंधेरे  के  वातावरण
 में  ठण्डी  आवाज  के  साथ  मैं  भारतीय  लोकतंत्र  के  इस  महान  सभा  की  चेतना  में  यह  प्रश्न  प्रस्तुत
 करता  हूं  ।

 हु  भारतीय  फिल्‍म  उद्योग  से  एक  एस०  ओ०  एस  :

 वहां  कोई  है  ?  किसी  भी  तरह  से  कोई  है  ?

 फिल्म  उद्योग  को  दूसरे  ज्वाहरलाल  नेहरू  की  आवश्यकता

 *हझी  खरनंजीसत  सिह  वालिया  :  वित्त  मंत्री  जी  न ेबजट  बनाते
 हटाओं  नारे  का  पूरी  तरह  सार्थक  करने  की  कोशिश  की  है  परन्तु  सारा  बजट  शहरी  क्षेत्र

 के  लिये  कृषकों  तथा  किसानों  की  पूरी  तरह  अवहेलना  की  गई  हम  करोड़ों
 रुपये  का  खाद्यान्न  आयात  करना  पड़ता  था  परन्तु  अब  हमें  ऐसा  करने  की  जरूरत  नहीं  इस
 सम्बन्ध  में  पंजाब  के  किसानों  ने  अगुआई  की  है  ।  वे  इसके  पथप्रदर्शक  उन्होंने  खाद्यान्न  इतनी
 ज्यादा  मात्रा  में  पैदा  किया  है  कि  इस  समय  भारत  खाद्यान्न  के  मामले  में  आत्म  निर्भर  बजट  से

 पूर्व  करों  तथा  शुल्कों  के  लगाए  जाने  के  बारे  में  घोषणा  करना  गलत  परम्परा  आपने  उस

 समय  पेट्रोलियम  खाना  पकाने  की  गेस  तथा  अन्य  आवश्यक  चोजों  की  कीमतों  में  वृद्धि जप
 पंजाब  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रे  जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर
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 परियोजनाओं  में  एक  प्रतिशत  पंजाबी  व्यक्तियों  को  भी  रोजगार  नहीं  दिया  जा  रहा  क्‍या
 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  करेगी  ?

 मैं  वित्त  मंत्री  एवं  प्रधान  मंत्री  जी  से  अनुरोध  क>गा  कि  थे  सिक्‍तश्नों  का  विश्वास
 हम  देशभक्त  रहे  हैं  आज  भी  हम  देशभक्त  हैं  तथा  भविष्य  में  भी  देशभक्त  रहेंगे  ।  हमारे  रक्त  की
 अन्तिम  बू  द  देश  की  स्वतंत्रता  के  काम  तथा  हम  इसकी  अखण्डता  एवं  एकता  के  लिए
 निरन्तर  लड़ते  रहेंगे  सिक्‍खों  में  विश्वास  रखिये  ।  .  उन्हें  देशभक्त  समझिये  तथा  उनकी  नेक  नियति
 पर  शंका  मत  देश  का  वातावरण  सोहादंपूर्ण  बनाने  का  प्रयास  करते  हुए  हमारे  अध्यक्ष
 लोंगोंबाल  साहब  ने  अपना--बलिदान  प्रधानमंत्री  जी  छो  पूरी  निष्ठा  से  इस  समझौते  को
 लागू  करना  चाहिए  इसके  क्रियान्वयन  में  जो  कुछ  भी  प्रशासनिक  एवं  राजनैतिक  अडचने  आ
 रद्दी  हैं  उन्हें  खत्म  करके  इसे  लागू  करना  चाहिए  ।  इस  अनुरोध  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध
 करता  ह  ।

 |

 श्री  अलबर  :  महोदय  सबसे  पहले  मैं  भारत  सरकार  के  बित्त  मंत्री
 को  मुबारकबाद  देना  चाहूंगा  कि  उन्होंने  वर्तमान  परिस्थितियों  में  जो  ७५%  प्रयास  किया  वह
 सराहनीय  है  और  अगर  उसकी  तारीफ  न  की  जाये  तो  यह  वित्त  मंत्री  के  साथ  ना-इन्साफी  होगी  ।

 यह  बजट  जो  सदन  में  पेश  किया  गया  सन्तुलित  तो  है  साथ  ही  साथ  हमारे  प्रधान
 मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  के  उस  लक्ष्य  की  ओर  भी  इशारा  करता  है  ओ  उन्होंने  पिछले  चुनाव  में  इस
 देश  की  गरोब  जनता  देश  के  लोगों  स ेवायदा  किया  था  ।  यह  उसकी  ओर  बढ़ता  हुआ  एक  कदम

 है  ।  वित्त  मंत्री  की  तारीफ  हम  विशेष  रुप  से  इसलिए  करेंगे  कि  उन्होंनेःसमाज  देश  के  हर  उस

 वर्ग  को  छूते  की  कोशिश  की  है  जो  किसी  न  किसी  फारण  से  पीछे  रह  गया  है  और  उसको  यह
 अवसर  नहीं  मिल  सका  जिससे  समाज  में  वह  उप्ी  प्रकार  का  जीवन  बितां  जिस

 प्रतिष्ठा  की  वह  अपेक्षा  करता  है  ।

 विशेष  रूप  से  वित्त  मंत्री  ने  एन्टी-पावर्टी  प्रोग्राम  में  जो  65  प्रतिशत  का  बढ़ावा  किया
 इस  बात  का  प्रतीक  है  कि  हमारी  सरकार  इस  देश  से  गरीबी  मिटाने  का  सिर्फ  नारा  ही  नहीं  देती

 बल्कि  उस  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  वचननद्ध  हमारी  स्वर्गीया  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा

 गांधी  ने  जो  गरीबी  हटाओ  का  नारा  दिया  था  और  जिम  कार्यक्रमों  की  शुरूआत  की  थी  उस  पर
 और  अधिक  बल  देने  के  लिए  और  तेजी  लाने  के  लिये  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  कदम  उठाया  है  और
 आवंटन  किया  उसके  लिए  हम  उन्हें  धन्यवाद  देते  हैं  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  इन्दिरा  आवास  योजना  एक  ऐसी  योजना  है  जो  वर्षों  से  हमारे
 पासी  हरिजन  भाई  जिस  के  पास  रहने  को  मकान  नहीं  सिर  छिपाने  की  जगह  नहीं  बसे  लोगों
 के  लिए  भी  करीब  125  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  ।  इस  योजना  से  एक  बहुत  बड़ी  तादाद  को
 त्राभान्वित  करना  एक  बहुत  ही  मदृत्वपूर्ण  कदम  है  ।

 एक  और  नई  योजना  हमारे  कित  मंत्री  जी  लाये  दश  में  शितशा  चलाने

 होकस  ओर  ऐसे  अन्य  छोटे  लोग  जिन  के  पास  साध्चन  नहीं  जो  मेहनतकंश  जो  कुछ
 करना  चाहते  लेकित  उनकी  आधिक  स्थिति  ऐसी  नहीं  है  जिससे  कि  वह  कुछ  कर  उनके
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 लिए  वित्त  मंत्री  जी  ने  सबसिंडी  के  साथ  कर्ज  देने  की
 जो  योजना  बनायी  उससे  उनको  काफी

 मदद  ।  इससे  बेरोजगारी  का  जो  सिलसिला  उसको  भी  किसी  हृद  तक  रोकने  में  कामयाब

 होंगे  ।

 हमारे  देश  का  स्माल-सेक्टर  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  सेक्टर  हम  जहां  पब्लिक  सेक्टर  में

 बड़े-बड़े  उद्योग  लगा  रहे  वहीं  इस  सेक्टर  को  इंडस्ट्रीज  भी  हमारे  देश  की  रीढ़  की
 ह्‌ट्टी  के

 समान  स्माल-स्केल  इंडस्ट्री  के  जरिये  भाज  हम  एक्सपोर्ट  को  बढ़ा  रहे  उद्योग  का  रास्ता

 खोल  रहे  हैं  और  प्‌  जी  को  एक  जगह  इकट्ठा  करने  से  रोक  रहे  जो  एक  एक्‍्साइज  कनसेशन

 हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  दिया  है  इससे  देश  की  करीब  85  प्रतिशत  स्माल-स्केल  इंडस्ट्रीज  को  लाभ

 पहुँचेगा

 कहा  जाता  रहा  है  फि  हमारी  सरकार  सिफं  प्राइवेट  सेक्टर  पर  ही  ध्यान  देती  रही  है  और

 उसकी  हमदर्दी  प्राइवेट  सेक्टर  के  साथ  यह  बजट  इस  बात  का  सबूत  है  कि  पब्लिक  सेक्टर  की

 तरफ  कंसे  हमने  शुरूआत  की  थी  ।  देश  की  आजादी  के  समय  से  ही  हमने  इस  पब्लिक  सेक्टर  को

 मजबूत  किया  उसी  तरह  से  इस  वर्तमान  बजट  में  भी.करीब  20.5  प्रतिशत  अधिक  इनवबैस्टमेंट
 इस  बात  का  प्रतीक  है  कि  हम  पब्लिक  सेक्टर  को  इस  देशा  में  मजबूत  करना  चाहते  हैं  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  किसी  भी  देश  की  तरक्की  के  लिए  इनफ्रास्ट्रक्चर  आवश्यक  होता
 है  ।  अगर  हमारे  देश  का  इनफ्रास्ट्रक्चर  ठीक  हो  हम  हर  काम  को  आगे  बढ़ा  सकते  हैं  चाहे
 ओऔद्योगिकीकरण  का  काम  हो  या  अन्य  दूसरे  काम  इनफ्रास्ट्रक्बर  को  मजबूत  करने  के  लिए
 वर्तमान  बजट  में  सरफंज़  और  ट्रांसपोर्ट  ऐसी  चीजें  हैं  जो  कि  हमारे  देश  के

 बजट  को  मजबूत  करती  हैं  ।  इन  चीजों  को  देखते  हुए  यह  जो  बजट  पेश  किया  गया  इससे  करीब

 23  प्रतिशत  इनफ्रास्ट्नचर  हमारा  बढ़ेगा  ।  यह  हमारे  देश  को  आगे  बढ़ाने  में  और  तरक्की  करने
 में  एक  बड़ा  अच्छा  कदम  होगा  ।

 दूसरी  ओर  हम  देखते  हैं  कि  जो  पब्लिक  स्कूल  हैं  वहां  पर  बड़े-बड़े
 राजनीतिज्ञों  तथा  जिविलेज्ड  क्लास  हम  कहते  उनके  बच्चे  ही  पढ़  सकते  तथा  अच्छी
 शिक्षा  प्राप्त  कर  सकते  हैं  लेकिन  बेचारे  जो  गरीब  पिछड़े  हुए  इलाकों  में  रहते  हैं  उनके  पास

 कोई  साधन  नहीं  है  कि  वे  अपने  बच्चों  को  अच्छी  शिक्षा  दे  सके  ।  तो  ऐसे  लोगों  के  बच्चों  को
 अच्छी  शिक्षा  देने  के  लिए  माननीय  वित्त  मनन्‍्त्री  जी  ने  एक  नथी  स्कीम  माड्ल  स्कूल  चलाने  की

 चालू  की  है  जितके  लिए  25  करोड़  का  आवंटन  किया  गया  इसके  लिए  मैं  भनन्‍्त्री  महोदय  को

 मुबारकबाद  देना  चाहता  हू  ।

 हमारी  सातबीं  पंचवर्षीय  योजना  में  विशेष  बल  हयूमन  रिसोसैज  को  दिया  गया  है  जिसमें
 बीमेन  कल्चर  और  बाड़कास्टिग  सम्मिलित  है  ।  इसके  लिए  करीब  40

 परसेंट  अधिक  आवंटन  भी  किया  गया  है  ।  वे  सारी  चीजें  इस  बात  की  प्रतीक  हैं  कि  जो  बजट  प्रस्तुत
 किया  गया  है  वह  बहुत  संतुलित  है  और  इसमें  इस  बात  की  कोशिश  की  गई  है  कि  इस  देश  के  जो
 गरीब  पिछड़े  हुए  लोग  हैं  उनको  लाभ  पहु  चाया  जा  सके  तथा  उनकी  सहायता  की  जा  सके  ।

 अन्त  में  मैं  एक  सुझाव  ओर  देना  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  बल्क  ड्रग्ज  पर  से
 3०  आती  लय  कह

 नंक
 न  am

 जो  एक्साइज  ड्यूटी  एग्जैम्ट  है  उसकी  ओर  मैं  उनका  ध्यान  आाकषित  करना  चाहता  हूं  ।  इसके
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 पीछे  आपका  मकसद  मैं  समझता  हं  यही  हो  सकता  है  कि  गरीबों  तक  जो  दवा  नहीं  पहंच  पाती  है
 उसमें  किसी  हृद  तक  उनकी  मदद  की  लेकिन  इसको  देखने  से  ऐसा  लगता  है  कि  एक  तरफ
 आप  मदद  करना  चाहते  हैं  लेकिन  दूसरी  तरफ  उन  तक  मदद  ठीक  ढंग  से  पहुंच  नहीं  सकेगी  ।
 आपने  करीब  ड्यूटी  बल्क  ड्रग्ज़  पर  से  एक्साइज़  ड्यूटी  हटाई  है  लेकिन  दूसरी  वाकी  दवाओं  पर  दो
 परसेन्ट  अधिक  ड्यूटी  ड्यूटी  लगा  दी  आपने  सिर्फ  लाइफ  सेविंग  ड्गज़्  के  ऊपर  से  एक्साइज
 ड्यूटी  हटवाई  है  लेकिन  लाइफ  से  ग  ड्ग्ज़  बराबैर  इस्तेमाल  नष्टों  होती  ।  की  ज़िन्दगी  में
 कभी-कभी  ऐसे  मोके  आते  हैं  जब  उस  तरह  की  दवाइयों  की  आवश्यकता  पड़ती  है  लेकिन  जो
 रोजमरी  के  इस्तेमाल  की  दवबायें  जैसी  छोटी  मोटी  बीमारियों  के  इलाज
 के  लिए  जिन  दवावों  की  आवश्यकता  पड़ती  है  उसके  लिए  जो  गरीब  लोग  हैं  उनको  दिककतें  उठानीं
 पड़ती  हैं  ।  हम  चाहेंगे  कि  कहां  आपने  लाइफ  सेविंग  ड्रग्ज  से  एसाहज  ड्यूटी  उठाई  है  वहीं  इस
 बात  की  भी  कोशिश  करें  और  विचार  करें  कि  मामूली  बीमारियों  के  इलाज  में  इस्तेमाल  की  जाने

 वाली  दवाओं  पर  से  भी  एक्साइज  ड्यूटी  को  हटा  दिया  ज़ाए  ताकि  जो  गरीब  लोग  हैं  उन  तक
 दवा  पहुंच  सके  ।

 इस  शब्दों  के  साथ  मैं  एक  बार  फिर  इस  बज़्ट  के  लिए  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को

 मूबारकबाद  देना  चाहता  हूं  और  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 |

 क्रीमती  शीला  दोक्षित  :  मैं  भारत  सरकार  द्वारा  वर्ष  को वधाई  के  लिए  पेश

 किए  गए  बजट  का  समर्थन  करता  मैं  विशेष  रूप  से  वित्त  मंत्री  महोदय  को  वधाई  देना  चाहता

 हूं  जिन्होंने  गरीबी  विरोधी  ऐसा  बजट  पेश  किया  है  जिससे  गरीबी  दूर  करने  का  सरकार  का

 संकल्प  पूरा  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  अर्थात  समन्वित  ग्रामीण  ब्रिकास  कार्यक्रम  राष्ट्रीय

 ग्रामीण  रोज़गार  कार्यक्रम  भौर  गत  वर्ष  रोक  दिये  गये  हेतु  राशियों

 में  65%  की  वद्धि  करना  एक  स्वागत  योग्य  कदम  है  ।  ग्रामीण  निर्धनों  के जीवम  यापत  में  सुधार
 और  कृषि  के  बेटतर  विकास  के  लिए  ग्रामीण  आधारभूत  ढ़ांचे  को

 मजबूत
 बनाने  का  सरकार  का

 संकल्प  पूरी  तरह  पारिलक्षित  होता  है|  एक  अन्य  मुख्य  चिन्ता  योजना  हंठु  पर्याप्त  संसाधन  जुटामे
 की  संभावना  के  बारे  में  थी  ।  वह  चिन्ता  भी  भब  दूर  हो  गई  है  क्योंकि  केन्द्रीय  योजना  में  22,300

 करोड़  रु०  की  अर्थात  20%  की  वृद्धि  की  जानी  इसके  अतिरिक्त  हमारे  प्रतिपक्ष  के  सदस्यों  के

 एक  चिन्ता  राज्यों  को  जुटाये  जाने  वाली  राशियों  के  परिमाण  के  बारे  में  थी  ।  इसके  लिए  भी

 राज्यों  योजना  परिव्यय  में  सहायता  के  लिए  प्रारम्भ  ५८  की  वृद्धि  की  गई

 सबसे  अच्छी  बात  तो  यह  है  कि  गते  वर्ष  राष्ट्र  की  वित्तीय  नीति  को  दी  मई  नई  और

 क्रान्तिकारी  दिशा  अभी  भी  जारी  गत  वर्ष  प्रारम्भ  किए  गए  एवं  घोषित  किए  गये  उदारीकृत

 एबं  युक्तियुक्त  वित्तीय  उपायों  से  मुंह  नहीं  मोड़ा  गया  है  ।

 वेहतर  अनुपालन  के  लिए  कर  दरों  में  कमी  करने  एवं  कर  तंत्र  को  सुगठित  बनाने  से  लाभ

 हुए  हैं  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  वर्ष  सबसे बढ़ी  में  राजस्व  में  24  प्रतिशत  की  बृद्धि  हुई  जो

 मेरे  विश्वास  के  अनुसार  एकल  अर्थ  में  सबसे  बढ़ी  वृद्धि  भायकर  वसूलियों  में  भी  36

 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । दोनों के लिए वित्त मंत्री वधाई के पात्र
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 विलासिता  की  वस्तुओं  अर्थात  एयर  कन्डीशनरों  पर  कर  लगाना  उपयुक्त  दूसरी

 लघु  इकाइयों  एवं  महत्त्वपूर्ण  हथकरघा  क्षेत्र  को  राहत  देने  के  लिए  अपेक्षित  रियायतों  की

 घोषणा  की  गई  उद्योगों  एवं  व्यापार  हेतु  सरंलीकृत  शुल्क  लगाकार  तथा  धन  कर  एवं  पूजीगत
 लाभों  के  संगणन  में  रियायत  देने  के  अलावा  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  वाले  प्रोत्साहन  दिए
 गए

 इसके  अतिरिक्त  बजट  में  सरकारी  क्षेत्र  के  कार्य  के  विशेष  संदर्भ  में  औद्योगिक

 विकास  पर  काफी  बल  दिया  गया  है  और  वजट  में  एक  चिता  एवं  जिसका  उल्लेख

 हमारे  प्रध।नमंत्री  करते  इस  बजट  में  परिलक्षित  होती  है  ।

 मेरे  पास  कई  सुझाव  हैं  लेकिन  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  पर  इस  बात  पर  गंभीरता

 से  विचार  करें  और  यह  सुनिश्चित  करें  कि  समन्वित  ग्रामीण  विकास

 और  के  नाम  में  शुरू  किए  सभी  कार्यक्रम  एवं  योजनाएं  सुनियोजित  एवं

 सुविचारित  हो  ओर  इनका  चयन  जिला  स्तर  से  किया  जाये  ।  इसके  अतिरिक्त  इन  परियोजनाओं
 का  पूरी  तरह  एवं  वास्तविक  रूप  में  क्रियान्वयन  सुनिश्चित  किया  जाए  ।  परियोजनाभों  हेतु  दी  गई
 निधियां  घन  आपूर्ति  के  रूप  में  ब।जार  में  नहीं  आनी  प्रत्यक्ष  एवं  वास्तविक  आस्तियां  सर्जित

 की  जानी  चाहिए  ।  क्रियान्यवन  न  होने  एवं  आस्तियों  के  सुजन  न  होने  के  सुविदित  कारणों  के  आलावा

 एक  कारण  यह  भी  है  कि  राशियों  को  देने  में  विलख  किया  जाता  ज़िलों  के  लिए  मार्च  का

 महीना  दण्डस्वरूप  होता  विभिन्‍न  परियोजनाओं  और  योजनाओं  के  लिए  अज्चानक  निधियां  दी

 जाती  हैं  और  सबसे  बेकार  की  बात  यह  है  कि  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  राशियों  को  31  मार्च
 से  पूर्व  व्यय  किया  अचानक  लक्ष्य  पूर  किए  जाने  होते  हैं  ओर  उन्हें  कागज़ों  में  दिखा  दिया

 जाता  विस  मंत्रालय  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  निधियां  सहज़  एवं  अनवरत  रूप  से
 दी  जाती  है  और  लक्ष्य  निर्धारित  तारीख  से  पूर्ब  पूरे  कर  लिए  जाते  परियोजनाओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  पर्याप्त  आधारभूत  सेवाओं  ओर  दशाओं  की  स्थानीय  उपसब्धता  की  ओर  भी  ध्यान

 दिया  जाना  चाहिए  ।
 हु

 श्री  जगन्नाथ  राव  सभापति  केन्द्रीय  बजट  मात्र  आय  और  व्यय
 का  विवरण  नहीं  हैं  अपितु  इसमें  आधिक  विकास  का  ब्यौरा  भी  इस  संदर्भ  में  देखा  तो  इस
 वर्ष  का  फा  बजट  में  पिछले  वर्ष  क ेबजट  के  क्रम  को  आगे  बढ़ाया  गया  है  भौर  आगमी  वर्ष  का
 प्रक्षेपक्ष  किया  गया  है  ।  भनेक  पच्रवर्थषीय  योजनाओं  के  माध्यंम  से  हमारी  अरथ॑-व्यवस्था  सुदुढ़  हुईं  है
 और  यह  आत्म-निर्भर  बनी  है  ।  हम  अपनी  योजनाओं  के  लिए  आंतरिक  संसाधन  बढ़ाने  में  सफलਂ

 हुंए  यद्यपि  कुछ  हद  तक  हम  विदेशी  सहायता  पर  निर्भर  रहे  है  इन  योजनाओं  के  सफल
 कार्यान्वयन  का  अधिकांश  उत्तरदायित्व  भारत  के  लोगों  का  राजस्व  की  वसूली
 पिछले  वर्ष  अधिक  हुई  थी  ।  इस  दशक  में  बसूली  में  37%  वृद्धि  हुई  इससे  पता  चलता  है  कि
 कर  ढांचे  में  जो  संशोधन  किया  है  या  उसे  जो  नया  रूप  दिया  गया  उससे  लाभ  हुआ
 है  ।  साथ  संदेहास्पद  व्यापारियों  और  कर-अपवंचकों  के  धरों  में  छापे  मारे  गए  हैं  ।
 मै  इसका  स्वागत  करता  हूं  ।  लेबि.न  इस  प्रत्रिया  में  कुछ  पक्षपात  भी  हुआ  है  और  अनुचित  छामबीन
 की  गई  है  ।
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 मुझे  उस  मामले  के  बारे  में  पता  है  जिसमें  एक  कस्बे  जिला  के  घर  छानबीन  की  गई
 यदि  या  काला-बाजारियों  अथवा  कर-अपवंचकों  से  उसकी  तुलना  की  जाए  तो  उसका
 अस्तित्व  कुछ  भी  नहीं  उसके  घर  छानबीन  करने  पर  टेबल  3000  रुपए  ही  अतः  मैं
 व  हूंगा  कि  जब  विभाग  को  ऐसे  व्यक्तियों  के  बारे  में  सूचना  मिलें  तो  इस  बारे  में  भी  अधिक  ध्यान
 रखा  जाना  चाहिए  ।

 वित्त  मंत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  मैं  आपको  बता  दू  कि  ऐसे  मामलों  के  बारे  में
 बुनियादी  नियम  बनाने  के  लिए  हम  प्रयास  कर  रहे  हम  बुनियादी  नियम  बना  रहे  हैं  और  इसके

 प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  जगन्माथ  राब  :  कल  आपने  यह  बताया  था  ।  धन्यवाद  मुझे  बिभाग  के  उद्देश्य
 पर  संदेह  नहीं  है  लेकिनਂ  व्यकधान

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  हम  उसका  ध्यान  रख  रहे  हैं  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  महोदय  मेरे  विचार  से  पिछले  साल  वित्त  मन्‍्त्री  जी  ने  कहा  था|

 पर संदेह  या  उसके  अधिक  रुपए  की  अदायगी  चंक  द्वारा  की  जानी  चाहिये  न  कि  नकद  मै  जानना

 चाहते  हं  कि  क्‍या  आयकर  अधिकारियों  को  करदाताओं  की  प्राप्तियों  की  जांच  करते  समय

 चाहते ¢  रुपये  से  अधिक  की  उस  धनराशि  का  पता  लगा  जो  करदाताओं  को  चैक  के  रूप  में  या

 नकद  मिली  हो  ?  महानगरों  में  वास्तुकार  आदि  जैसे  बड़े-बड़े

 ब्यावसायिक  लोग  रहते  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इन  बड़े  व्यावसायियों  के  परिसरों  में  छापे

 मारे  गए  इससे  हमें  संकेत  मिल  जाएगा  कि  पिछले  साल  वित्त  मंत्री  द्वारा  लगाई  गई  शर्त  का

 पालन  किया  जा  रहा  है  या  नहीं  ।

 क्षि  हमारी  अर्थव्यवस्था  का  आधार  है  खेती  बहुत-बहुत  अधिक  अच्छी-हुई  मुझे

 मारे  के  वे  दिन  याद  हैं  जब  हर  वस्तु  की  कमी  वह  कमी  का  युग  अब  कृषि  उत्पादन

 दोगुना  या  तिगुना  हो  गया  इसका  श्रेय  पंजाब  और  हरियाणा  को  जाता  अन्य  राज्यों  में

 उत्पादन  उस  सीमा  तक  नहीं  बढ़ा  है|  वे  तिगुना  दोगुना  उत्पादन  भी  नहीं  कर  पाए  सभी

 राज्यों  को  आत्मनिर्भर  बनाने  और  अपने  उद्देश्य  कौ  पूर्ति  के लिए  अतिरिबत  उत्पादन  करने  के  लिए

 उपाय  किए  जाने

 मैं  समझ  सकता  हूं  कि  प्राकृतिक  आपदाओं  के  दोरान  राज्य  केन्द्र  की  सहायता  ले  सकते  हैं  ।

 हम  बड़ी  सिंचाई  योजनाएं  तथा  नदी  घाटी  परियोजनाएं  शुरू  करने  जा  रहे  मेरा  सुझाव  है  कि

 अगर  ये  परियोजनाएं  सिंचाई  और  बिजली  जैसे  बहु  उद्देशीय  परियोजनाएं  न  हों  तो  हमें  आगे  से

 खुले  कुएं  आदि  के  द्वारा  लधु  सिंचाई  परियोजनाओं  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 मुझे  याद  है  कि  लगभग  सात  साल  पहले  लघु  किसान  विकास  ऐजेन्सी  नामक  एक  योजना

 हुआ  करती  थी  जिसके  अन्तगंत  20  डायमीटर  के  खुले  कुएं  बनाने  के  लिए  लोगों  को  सहायता  दी

 गती  थी  ।  इसके  द्वारा  के  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  की  जा  सकती  आस-पास  रहने  वाले

 आर-पांच  व्यक्सि  इससे  लाभ  उठा  सकते  थे  और  ऋण  की  राशि  में  से  एक  भाम  मिल  सकता  हैं
 ताकि  भारत  में  हर  कोई  छोटा  या  सीमांत  किसान  बन  सके  और  बड़े  किसान  न  जो

 सकता



 लिखित  उत्तर  1986  -

 जगन्नाथ

 नाएं  विचाराधीन  हों  या  स्वीकृति  मिलते  के  अंतिम  चरण  में  हो  उन्हें  छोड़कर  भविष्य  में  बड़ी
 सिंचाई  परियोजनाओं  पर  जोर  नहीं  दिया  जाना  चा5४  क्‍योंकि  उनमें  समय  अधिक  लगता  है  हर
 उनके  बनाने  के  लिए  लम्बी  भवधि  बरी  जरूरत  होती  लघ्‌-सिंचाई  परियोजनाओं  से  देरी
 कम  लगेगी  और  लाभ  प्राप्त  करते  वालों  को  तत्काल  अर्थात्‌  6  महीने  या  एक  साल  के  अन्दर  लाभ

 मिल न

 उद्योग  के  क्षेत्र  में  भी  अच्छा  काम  हुआ  अब  हम  विश्व  के  10  प्रमुख  देशों  में  से  हैं  ।
 उद्योग  अच्छे  ढंग  से  चल  रहे  उद्योगपति  अमीर  होते  रहे  हैं  पर  एकक  रूग्ण  हो  गये  इस

 प्रक्रिया  को  विपरीत  क्रम  में  चलाया  जाना  चाहिए  ।  अगर  उद्योगपति  रूग्ण  उद्योग  तो  मैं
 बुरा  नहीं  मानू  गा  ।  मेरे  दिचार  से  इस  रूरणता  को  दूर  करने  के  लिए  कुछ  उपाय  किए  गए  हैं  ।
 मेरा  विश्वास  है  कि  जारी  किए  जा  चुके  संशोधित  निर्देशों  से  स्थिति  में  सुधार  होगा  ।

 सावंजनिक  क्षेत्र  एक  और  सि-दर्दी  यद्यपि  उनमें  से  कुछ  लाभ  कमाने  लगे  हैं  पर  अभी
 काफी  कुछ  करना  बा  की  वुःछ  उद्योग  अभी  भी  घाटे  की  स्थिति  में  है  ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  बे
 लाभ  कमाना  कब  शुरू  करेंगे  ताकि  वे  देश  फे  अन्य  संसाधनों  पर  बोझ  डाले  बिना  उद्योग  के  क्षेत्र
 में  आगे  बढ़  सकें  ।

 हमारे  निर्यात  में  प्रगति  नहीं  हो  रही  ।  इसमें  प्रगति  नहीं  हो  रही  तेल  के  आयात  पर
 व्यय  की  जाने  वाली  राशि  के  अलावा  आयात  पर  व्यय  की  जाने  वाली  राशि  में  वृद्धि  हुई  है  हमें  निर्यात
 में  वृद्धि  करनी  है  हमारे  भुगतान  शेष  की  स्थिति  वह  न  हो  जो  आज  है  ।  वैसे  तेल  के  आयात
 में  कमी  हो  रही  लेकिन  मेरे  ख्याल  से  पिछले  वर्ष  उपभोग  6%£  अधिक  हुआ  इसलिए  पैट्रोलियम

 डीजल  आदि  पर  अतिरिक्त  कर  लगाया  गया  ।

 जहां  तक  इलायची  जैसी  निर्यातयोग्य  पा-म्पल्कि  मदों  का  संबंध  उनका  निर्यात
 करने  में  हमें  कठिनाई  हो  रही  हैं  क्योंकि  विश्व  में  भारी  प्रतिस्पर्धा  विश्व  में  घाटे  की  स्थिति

 है  और  विकसित  देशों  ने  संरक्षण  की  नीति  अपनाई  हुई  यह  भी  एक  बड़ी  बाधा  यह  एक
 बड़ी  चुनौती  मालूम  नहीं  सरकार  इस  चुनोती  का  स/मना  किस  प्रकार  करेगी  ।

 एक  तरीका  आयात  को  कम  करने  का  है  ।  हमने  निर्यातकों  को  कच्चे  माल  के  आयात  के
 मामले  में  बहुत  प्रोत्साहन  दिए  हुए  वे  509८  तक  कच्चा  माल  आयात  कर  सकते  हैं  ।

 हरण  के  लिए  कास्टिक  सोड़े  का  आयात-मूल्य  700  रुपए  प्रति  मीट्रिक  टन  है  जबकि  भारत  में

 इसकी  कीमत  2700  रुपए  इसीलिए  उनका  आयात  किया  जाता  इसलिए  हमें  भायात

 नीति  में  संशोधन  करना  है  ताकि  विदेशी  मुद्रा  के  संसाधन  न  हो  ।  हमें  इन  बातों  पर  दोबारा
 से  विचार  करना  चाहिए  ।

 बजट  का  सार  गरीबी  दूर  करो  कार्यक्रम  इन  सभी  सालों  के  दोरान  हम  लाखों  गरीबी
 के  आंसू  पोंछ  पाए  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  में  कुछ  लाख  लोग  शामिल  हो  पाए  हैं  ।
 लगभग  150  लाख  लोग  गरीबी  दूर  करो  संबंधी  अन्य  कार्यक्रमों  में  शामिल  हो  पाए  हैं  लेकिन
 अभी  भी  लाखों  लोग  ऐसे  जिनके  आंसू  पोछें  जाने  बाकी  अगर  इन  कार्यक्रमों  को  गंभीरता

 से  लागू  किया  जाए  तो  निश्चिय  ही  इस  योजना  के  अन्त  तक  हुम  हर  एक  को  गरीबी  की  रेखा

 से  ऊपर  ला  सकते  हैं  |  पर  वे  गरीब
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 ग्रामीण  विकास  विभ।ग  ने  गरीबों  को  घार  श्रेणियों  में  विभाजित  किया  है  ।  ये  इस  प्रकार

 बहुत-बहुत  अत्याधिक  द्ररिद्र  ।  इसलिए  इन  चारों  श्रेणी  के  गरीब
 गरीबी  की  रेखा  को  पार  कर  तो  भी  वे  गरीबी  ही  रहेंगे  ।  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  आने  में  उन्हें
 समय  लगेगा  क्योंकि  आधार  भूत  संरचना  का  निर्माण  किया  गया  है  और  उन्हें  कुछ  आर्थिक  सह्दारा
 दिया  गया  है  ।  ताकि  उन्हें  महसूस  हो  कि  वे  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  जा  रहे  इसलिए  इन
 योजनाओं  का  सफलतापूर्वक  कार्यान्वयन  अधिकारियों  की  नि'ठा  और  ईमानदारी  १र  ही  निर्भर

 नहीं  करता  बल्कि  पंचायती  राज  संस्था  के  उन  लोक  प्रतिनिधियों  पर  निर्भर  करता  है  जिन्हें
 क्रमो  के  कार्यान्वयन  में  शामिल  होना  चाहिए  क्‍योंकि  ब्लाक  या  भांवों  में  प्रत्येक  का  दायित्व  है  कि

 इन  क्षेत्रों  मे ंगरीबी  दूरी  की  इसलिए  इन  कायंक्रमों  के  कार्यक्रम  में  प्रत्येक  को  महत्वपूर्ण

 भूमिका  निभानी  केवल  गलतियां  बताने  से  काम  नहीं  बलेगा  ।  इसलिए  बजट  का  प्रमुश्ध  सार

 गरीबी  दूर  करो  कायंक्रम  मैं  वित्त  मंत्री  के भाषण  के  भाग  पर  अधिक  विश्वास  करता

 भाग  पर  नहीं  जो  अतिरिक्त  कर  से  संबंधित  है  ।  अतिरिक्त  कर  लगाए  गए  हैं  विपक्षद्वारा

 यह  आलोचना  की  जा  रही  है  कि  यह  अमीर  समर्थथ  और  एकाधिकारी  समर्थक  बजट  अमीरों

 के  साथ  यही  किथा  गया  है  कि  आटोमोबाइल  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  कीमतें  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 मिट॒टी  के  तेल  की  कीमत  भी  बढ़ाई  गई  मालूम  नहीं  विपक्ष  कैसे  है  कि  यह  अमीर

 समर्थक  बजट  है  ।  बजट  में  उन्हें  कोई  रियायत  नहीं  दी  गई  है  ।

 इसलिए  अगर  आप  इसे  वस्तुपरक  दृष्टि  से  देखें  तो  कि  यह  एक  अच्छा  बजट  है

 ओर  अगले  बजट  की  पूर्व  सूचना  है  ताकि  हम  मजबूत  हो  आधिक  बिकास  ही  न  हो  बल्कि

 सामाजिक  न्याय  भी  हो  ।  हमारी  योजनाओं  का  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  द्वारा  बनाई  गई  पंच

 वर्षीय  योजनाओं  का  यही  सार  है  ।  इसलिए  मैं  इस  बजट  को  स्वागत  समर्थन  करता  हैं  ।

 श्री  के०  मोहन  दास  यह  सच  है  कि  इस  साल  के  बजट  पर  जनता  द्वारा  तीज  प्र

 किया  व्यवत  नहीं  की  गई  है  ।  वित्तमंत्री  जी  ने  हपने  इस  बजट  द्वारा  जन
 उपभोग  की  बहुत  सी  मदों

 पर  कर  नहीं  लगाया  ऐसा  वह  सरकारी  अधिसूचना  द्वारा  पहले  ही  कर  चुके  बजट  के

 माध्यम  से  कर  लगाने  का  सहारा  लिए  बिना  जनता  से  पैसा  एकत्र
 करने

 का  यह  एक  अच्छा  तरोका

 है  ।  निर्धारित  कीमतों  में  वृद्धि  के  बाद  कोई  नई  लेवी  लगाने  की  जरूरत  नहीं  थी  ।

 सरकार  द्वारा  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  निर्धारित  कीमतों  में  बद्धि  करने
 से

 जन
 उपभोग

 की  सभी  वस्तुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि  होगी  ।  सरकार  का  कहना  है  कि  वह  पेट्रोलियम  उत्पादों  के

 उपभोग  को  नियंत्रित  करना  चाहती  है  इसलिए  कीमतों  में  वृद्धि  की  गई

 रू

 सरकार  के  हस  दावे

 को  तेल  कम्पनियों  ने  नकार  दिया  उनको  कहना  है  कि  उपभोग  में
 मामूली  बृढ्धि  हुई

 है  ।

 सरकारी  संस्थान  आदि  60  प्रतिशत  पेट्रोल  और  डीजल
 का  उपभोग  कर  रहे  मैं

 सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  ।  कि  क्‍या  इन  विभागों  ने  उपभोग  में  कमी
 करने  के  व।स्तव  में

 प्रयास  किए  यदि  हां  तो  हमें  पता  चलना  चाहिए  कि  परिणाम  कया  रहे
 ?  बहरहाल  कीमतें

 बढ़ेगी  और  आम  आदमी  पर  बोझ  निर्धारित  आय  झोपडियों  में  मौर  फ़ुटपाथों  पर

 रहने  वालों  की  जिन्दगी  अधिक  दयनीय  हो  जायगी  ।

 इतना  कहने  के  मैं  कहूंगा  कि
 बजट  की  कुछ  अच्छाइयां  भी  सर्वप्रथम  मैं  मानतीय

 मंत्री  को आयकर  कटौती  की  सीमा  राशि  को  6000  रुपए  से  बढ़ाकर  10,000  करके  निर्धारित
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 आय  वाले  कर  दाताओं  को  कुछ  राहत  देने  के  लिए  धन्यवाद  देता  मुद्रा  प्रसार
 क ेकारण  इस

 वर्ग  की  दशा  वास्तव  में  दयनीय  हो  गई  हमें  अशा  थी  कि  वित्त  मंत्री  जी  छूट  की  वर्तमान

 सौमा  को  18,000  रुपए  से  बढ़ाकर  25,000  कर  यद्यपि  वह  नहीं  किया  फिर  भी  मैं  प्रसन्‍न

 हूँ  कि  इस  वग  को  कुच  राहत  प्राप्त  हुई

 मैं  इसलिए  भी  प्रशंसा  का  शब्द  अवश्य  कहूंगा  क्योंकि  गरीबी  दूर  करने  के  कायरयंत्रमों  के

 संबंध  में  अधिक  आबंटन  किए  गए  हैं  ।  यह  कार्यक्रम  अधिक  संख्या  में  गरीब  व्यक्तियों  को  गरीबों

 की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  में  बहुत  कारगर  सिद्ध  होंगे  ।  इन्हें  ईमानदारी  से  क्रियान्वित  करने  की

 आवश्यकता  है  ।

 अब  मैं  अपने  राज्य  केरल  की  कुछ  समस्याओं  पर  आता  हूं  केरल  उन  कुछ  राज्यों  में  से  एक
 राज्य  है  जो  योजना  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  बहुत  कठिन  वित्तीय  समस्याओं  का  साममा  कर
 रहे  हमें  हमेशा  केन्द्रीय  सहायता  की  आवश्यता  है  लेकिन  हमारी  यह  शिकायत  हमेशा  ही  रही
 है  कि  यह  राज्य  राजधानी  से  दूर  है  इस  लिए  इस  राज्य  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है
 जबकि  अधिकतर  सभी  राज्यों  को  वाधषिक  योजना  में  उच्च  योजना  के  लिए  अधिक  आबंटन  प्राप्त
 होता  केरल  और  उसकी  समस्याओं  की  ओर  केन्द्र  का  रवैया  अवहेलनापूर्ण  रहा  है  केरल  के  लिए
 भाबंटन  इस  बात  का  एक  स्पष्ट  प्रतिबिम्ब  महोदय  आप  जानते  हैं  कि  केरल  राष्ट्रीय  औसत
 की  तुलना  में  स्वास्थ्य  शिक्षा  और  दूसरे  कल्याणकारी  उपायों  पर  अधिक  खर्च  करता  केरल  में
 70.4  साक्षरता  है  जबकि  राष्ट्रीय  औसत  केवल  43136  इसी  प्रकार  केरल  में  स्थाध्य  की  ओर
 सबसे  अधिक  ध्यान  दिया  जाता  वहाँ  पਂ  |  लाख़  की  जनसंख्या  के  लिए  134  वित्तरें  हैं  ।
 जो  सारे  देश  में  सबसे  अधिक  है  ?  मृत्युदर  कम  से  कम  यह  हजार  पर  6  बच्चों  की  मृत्युदर
 हजार  पर  25  है  ।  जबकि  राष्ट्रीय  स्तर  पर  हजार  के  पीछे  125  इसलिए  हसका  कारण  गह
 अच्छी  स्वास्थ्य  सेवाएं  ओर  शिक्षा  पर  अधिक  बल  देने  से  हम  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।
 लेकिन  केन्द्र  जब  साधनों  का  आबंटन  करता  तब  वह  इन  पहलुओं  को  महत्त्व  नहीं  देता  इसलिए  मैं
 सरकार  से  अनुरोध  करू गा  कि  वे  राज्य  क॑  लिए  आबंटन  की  राशि  को  बढ़ायें  ।

 महोदय  केरल  की  भ्रथ॑व्यवस्था  अधिकतर  नारियल  औऔर  मसालों  की  खेती  पर  निर्भर  करती
 है  ।  इसलिए  वास्तव  में  इन  वस्तुओं  की  कीमतें  गिरने  से  अर्थव्यवस्था  नियन्त्रण  के  बाहर  हो  जायेगी

 बिल्कुल  ऐसा  ही  पिछले  वर्ष  के  दौरान  हुआ  नारियल  की  कीमतों  और  उसके  उत्पादन  को  बहुत
 धक्का  लगा  है  ।  एक  नारियल  जो  1984  में  4  रु०  का  बिक  रहा  था  वह  अब  90  पैसे  या  एक
 रुपये  का  मिलता  है|  नारियल-तेल  का  मूल्य  बहुत  नीचे  गिर  गया  है  ।  संकड़ों  करोड़ों  रुपये  की  हामि

 हुई  है  ओर  किसानों  का  सर्वंताश  हो  गया  यद्यपि  केन्द्र  ने  नेफेड  से  नारियल  को  एकत्र  करते  के

 बारे  में  कहा  है  ।  पर  इस  स्थिति  में  कोई  भी  सुधार  नहीं  हुआ  है  ।  मूल्यों  के  नीचे  गिरने  की  प्रवृत्ति
 जारी  वर्तमान  नारियल  के  लिए  न्यूनतम  भूल्य  की  घोषणा  करने  के  लिए  सरकार  को  म॑नाने

 के  राभी  प्रयास  असफल  रहे  हैं  और  केरल  में  नारियल  के  उत्पादकों  जिनमें  अधिक  संख्या  छोटे

 दिसानों  की
 जो  अपनी  एक  या  दो  एकड़  भूभि  के  मालिक  हैं  और  हानि  उठा  रहे  इसलिए

 मैं  शीघ्र  ही  नारियल  को  स्यूनतम  मूल्य  घोषित  करने  की  जोरदार  मांग  करूगा  ।
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 यही  हाल  मसालों  के  विषय  में  जो  हमें  मूल्यवान  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करवाते
 इलायची  का  मूल्य  125  रु०  प्रति  कि०ग्रा  आ  गया  इतना  कम  कभी  नहीं  रहा  ।  इसके  अलावा
 सरकार  प्रभावी  रूप  से  हस्तक्षेप  करने  के  लिए  हमारे  सारे  प्रयास  असफल  रहे  और  इलायची  का
 लय  लगातार  नीचे  गिरता  जा  रहा  मैं  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  अल्पकालिक  या

 दीयंकालिक  कुशल  नीति  बनायें  जिसके  क्वारा  इलायची  और  मसालों  के  निर्यात  को  बल  मिले  और

 मूल्यों  को  उचक्चित  स्तर  पर  रखा  जा  सके  ।

 केरल  द्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  हुआ  राज्य  यह  राज्य  उन  थोड़े  से  राज्यों  में  से

 एक  जहाँ  केन्द्रीय  निवेश  नगष्य  है  केरल  राज्य  स्वयं  पर्याप्त  साधन  नहीं  जुटा  सकता  क्योंकि
 साधनों  का  आधार  बहुत  छोटा  यह  साधनों  को  गतिशील  नहीं  कर  सकता  ।  ओद्योगिक
 पन  होने  के  फलस्वरूप  साक्षर  लोगों  के  बीच  बेरोजगारी  बढ़  गई  है  ।  आज  केरल  राज्य  से  साक्षर
 लड़के  लड़कियां  शहरों  में  पलायन  कर  रहे  हैं  और  बहुत  कभ  आय  पर  यानि  400  २०  या

 500  रु०  प्रति  माह  की  कम  आय  पर  नोकरी  करते  अगर  केरल  राज्य  उन्हें  अपने  ही  राज्य  में
 नौकरी  देने  का  अवसर  प्रदान  करे  तो  उस  जनशक्षित  ओर  उनके  कौशल  का  प्रयोग  राज्य  की

 व्यवस्था  को  मजबूत  बर्गने  के  लिए  किया  जा  सकता  इसलिए  उद्योगीकरण  ही  एक  रास्ता  है  ।
 मैं  केन्द्र  से  अनुरोध  क-ता  हुं  कि  केरल  में  उद्योगीकरण  को  तेज  करने  के  लिए  +वेश  केवल  यही
 उपाय  वेरोजगरो  की  समस्या  का  समाधान

 2.00  म०  प०

 अन्त  केरल  में  विद्यु  तीकरण  के  बारे  में  एक  शब्द  कहना  चाहता  हूं  बरतमान  अनुमातों  के

 केरल  को  निकट  भविष्य  में  विद्यूतीकरण  की  कमी  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  हम  राज्य

 में  प्री  तरह  जल  विद्युत  शक्ति  पर  निर्भर  यह  एक  जोखिम  भरी  परिस्थिति  अगर  वर्षा  नहीं

 गेती  तब  केरल  में  विजली  बिल्कुल  उपलब्ध  नहीं  हो  पायेगी  ।  सारा  जीवन  स्थिर  हो  जायेगा  ।  यह

 एक  काल्पनिक  स्थिति  नटों  कुछ  वर्ष  पहले  ऐसा  हुआ  था  और  हम  ऐमे  विकास  के  परिणामों  से

 भली  भांति  परिचित  हमने  एक  परमाणु  शक्ति  संयंत्र  की  मांग  की  लेकिन  केरल  की

 दसरी  मांगों  की  तरह  सरकार  द्वारा  इस  पर  भी  कोई  विचार  नहीं  किया  ।  केरल  की

 ता  ओं  को  देखते  हुए  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  एक  परमाणु  शक्ति  सयंत्र  लगाने  की  प्रार्थना  ककृगा  ।

 केरल  एक  छोटा  राज्य  है  जो  देश  के  धुर  दक्षिण  में  स्थित  शारीरिक  दूरी  ने  अक्सर

 मनोवैज्ञानिक  दूरो  उत्पन्न  कर  दी  है  ऐसा  आभास  मिलता  है  कि  केरल  में  जो  घटता  है  उसका

 दिल्ली  के  शासकों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  या  कम  पढ़ता  है  इस  प्रकार  का  व्यवहार  राष्ट्र  क ेलिए

 महंगा  सिद्ध  हुआ  है  जैसा  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  विधटनकारी  शक्षितयों  के  प्रादुंभाव  से  सिद्ध

 होता  है  ।  जब  देश  में  राजीव  गांधी  जैसे  युवा  नेता  प्रधानमंत्री  हैं  तो  देश  में  कम  विकसित  क्षेत्रों  के

 विकास  के  प्रति  सरकार  के  रवैये  में  आमूल  परिवर्तन  की  लोग  आशा  करते  मैं  ऐसी  मदद  की

 आशा  करता  हूं  और  समझता  हूं  कि  ऐसा  दृष्टिकोण  अपनाया  जायेगा  और  केरल  राज्य  को  कन्द्रीय

 सरकार  से  अपने  हिस्से  के  लिए  अधिक  धन  प्राप्त  होगा  ।

 श्री  पी०  ए०  एम्टनी  :  यह  एक  ऐसा  बजट  है  जा  धनी  लोगों  पर  कर

 लगाता  है  और  गरीबी  दूर  करने  तथा  लोगों  के  जीवन  स्तर  को  उठाने  के  लिए  घन  व्यय  करता

 पिछले  बप  के  बजट  की  में  इसम  65  प्रतिशत  अधिक  धन  गरीबी  दूर  करन  के  कार्यत्रमों
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 पी०  ए०  एन्टनी  ]

 के  लिए  आबंटित  करना  यह  दर्शाता  हैं
 कि  यह  एक  गरीबी  दूर  करने  वाला  बजट  सामान्य

 व्यधित  के  लिए  मिट्टा  के  तेल  में  2250  रु०  की  रियायत  आम  लोगों  की

 बहुत  महायता  करेगी  ।

 वर्तमान  ऋणों  पर  ब्याज  अनाज  और  कृषि  के  सम्बद्ध  में  आथिक  सहायता

 सरकार  द्वारा  एकत्र  किये  गये  र,जस्व  के  बराबर  हैं  ।  इसलिए  विकासात्मक  योजनाओं  के  लिए  देश

 के  अन्दर  से  या  विदेशों  से  अधिक  ऋण  लेना  अधिक  करों  की  वसूली  करना  और  सरकारो  क्षेत्र  को

 अधिक  लाभ  कमाने  के  लिए  १६ना  ।  इस  सम्बद्ध  में  मैं  वित्तमंत्री  को  बधाई  देता  हूं  कि आयकर  के

 रूप  में  24  प्रतिशत  अधिक  राजस्व  एकन्न  किया  है  जो  कि  1985-86  के  बजट  अनुमान  से

 /  अधिक  है  ।  समय  की  मांग  हं  कि  राष्ट्र  मं  वित्तीय  स्थिरता  आये  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  प्रथम  वर्ष  में  अधिक  राजस्व  एकत्र  किए  कृषि  उत्पादन  और  ओद्योगिक  सामान  के

 क्षेत्र  मे ंसामान्यतया  अधिक  उत्पादन  होने  ज॑से  अच्छे  परिणाम  सामने  आये  हैं  इस  आधार  को  ध्यान

 में  रखते  हम  समय  बद्ध  कार्यक्रम  Gil  रष्ट्र  के  विकास  का  लक्ष्य  रख  रहे  वर्ष  1986-

 87  के  लिए  योजना  निर्माण  क।८  को  दीघंकालीन  वित्तीय  नदि  के  साथ  शुरु  किया  गया

 ब  उद्देश्य  गरीबों  के  लिए  मकानों  पीने  के  पानी  की  संचार  व्यवस्था  आदि  के  मुख्य
 क्षेत्रों  को  बढ़ा  देना  हू  ।

 3609

 यह  बजट  वास्तव  में  गरीबों  के लिए  बनाया  गया  है  जिसका  उद्देश्य  देश  को  प्रगति  पथ  पर

 अग्रसर  वित्तीय  स्थिरता  प्रदान  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  देना  तथा  विदेशी

 मुद्रा  भंडार  में  वृद्धि  करना  है  निःसन्देह  बहुत  हृद  तक  यह  बजट  एक  सन्‍्तुलित  बजट  है  फिर  भी

 इसमें  कुछ  असन्तुलन  हैं  जो  बिल्कुल  प्रत्यक्ष  हैँ  उदाहरणतया  पिछले  वर्ष  पूरे  देश  में  इस्पात  को

 समान  मूल्य  पर  बेचा  जाता  चाहे  कलकत्ता  या  मद्रास  हो  लेकिन  इस  वर्ष  ऐसा  नहीं

 &।  पहले  इस  बात  का  निर्णय  किया  गया  था  कि  एकता  लाने  के  लिए  पूरे  दश  में  इस्पात  को

 समान  मूल्य  पर  बेचा  जायेगा  ।  लेकिन  अब  व्यबित  को  कलद.त्तो  से  लेकर  उपभोग  के  स्थान  तक

 माल  ले  जान  के  शुल्क  का  भुगतान  भी  करना  पड़ता  ६स  प्रणाली  में  परिवर्तत  करके  उसे  पहले
 जैसा  करना  पड़ेगा  ।

 मेरे  एक  मित्र  न  कहा  है  कि  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  उच्च  शिक्षा  और  विश्वविद्यालय  शिक्षा  के

 क्षेत्र  में  केरल  बहुत  ही  आगे  हैं  ।  इसलिए  वास्तव  में  केरल  में  पढ़े  लिखे  लोग  इतने  अधिक

 गार  हैं  जितन  अन्य  किसी  राज्य  में  नहीं  केरल  बहुत  क्षेत्रों  में  आगे  है  शिक्षा  में  तथा  अन्य

 सामाजिक  सेवाओं  में  ।  यहां  राज्य  सरकार  इन  पर  अधिक  धन  खर्च  कर  रही  केरल  में  शिक्षित

 लोगों  की  बेरोजगारी  सबस  बड़ी  समस्या  केन्द्र  को  देखना  हैं  कि  क्‍या  यहां  उद्योगीकरण  किया

 जा  सकता  है  जिससे  पढ़े-लिखे  लोगों  में  बेरोजगारी  को  रोका  जा  सके  ।  केरल  में  कई  ऐसे  क्षेत्र  हैं

 जैसे  मछली  पालन  और  पर्यटन  जहां  शिक्षित  और  कुशल  युवकों  को  काम  पर  लगाया  जा  सकता  है

 पर्यटन  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  सकता  है  क्‍योंकि  केरल  भारत  के  सुन्दर  राज्यों  में  से  एक  इसी

 प्रकार  मछली  पालन  को  भी  प्रोत्स।हन  दिया  जा  सकता  क्‍योंकि  यह  विदेशी  मुद्रा  कमाने  का

 एक  साधन  है  ।

 महोदय  आप  जानते  हैं  कि  केरल  में  नारियलों  का  उत्पादन  बहुत  होता  कोपरे  कर

 वापिस  लेने  के  लिए  वित्त  मंत्री  का  धन्यवाद  करता  हूं  लेकिन  श्रीमन्‌  केरल  में  नारियलों  के  कुल
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 उत्पादन  के  केवल  2  प्रतिशत  भाग  में  से  कोल्हू  ढ्वारा  तेल  निकाला  जाता है  केन्द्रीय  सरकार  केरल
 में  कोल्हू  संयंत्र  सरकारी  क्षेत्र  में  आरम्भ  कर  सकती  है  ।

 ह
 केरल

 में
 बिजली  की  कमी

 है
 हम

 बिजली
 उत्पन्न

 करने
 के  लिए  जल  विद्युत  परियोजना

 पर  निर्भर  करते  हैं  इसलिए  केरल  में  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  एक  तापीय  विद्यूत  केन्द्र  की

 बहुत  आवश्यकता  है  ।

 भारत  में  लगभग  436  जिले  हैं  इनमें  से  92  जिले  बहुत  ज्यादा  पिछड़े  हुए  घोषित  किए

 हैं  ।  प्रत्येक  जिले  को  2  करोड़  रु०  की  मशीनरी  देने  के  लिए  मैं  वित्त  मंत्री  का  आभारी  हूं  लेकिन

 जहां  तक  मेरी  सूचना  इन  92  जिलों  में  से  किसी  भी  जिले  में  कोई  सरकारी  उपक्रम  नहीं  है  ।

 2.08  म०  प०

 महोदय  पीठासीम

 निधन  जिलों  में  भी  घत  भाबंटन  की  भौसत  केवल  2  करोड़  रुपए  है  अगर  422  जिलों  में

 से  आप  इन  92  जिलों  में  सुधार  लाना  चाहते  हैं  तो  2  करोड़  रुपए  पर्याप्त  नहीं  है  सरकार  8

 सरकारी  उपक्रमों  को  इन  92  जिलों  में  शुरू  करने  के  बारे  में  सोचती  यह  सामान्य  कप  से  देश

 के  हित  में  आवश्यक  है  ।

 घूस  समय  मैं  वित्त  मंत्री  को  बधाई  देता  हूं  जिन्होंने  आयकर  कानूनों  को  क्रियान्वित  करते

 के  विषयों  में  विशेष  रूप  काफी  कुछ  किया  विक्त  मंत्री  के  बहुत  से  निजी  दुश्मन  हैं  क्ष्योंकि

 उन्होंने  राष्ट्र  क ेहित  के  लिए  उन्होंने  काले  धन  का  पता  लगाया  इसलिए  मैं  इस  सदन  और

 अधिकारियों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  वित्त  मंत्री  को  अपना  अधिक  नैतिक  सर्मथन  प्रदान  करें

 और  मैं  मंत्री  जी  से यह  भी  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  अपने  प्रयासों  को  जारी  रखें  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  भी  अनुरोध  करू गा  कि  वे  अपने  प्रयत्न  जारी

 श्री  राजीब  गांधी  की  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  गरीबी  का  उन्मूलन  करने

 की  घोषणा  की  है  ।  लेकिन  लोगों  का  एक  समूह  ऐसा  भी  है  जिसे  हमारे  देश  की  राष्ट्रीय  आय  का

 लाभ  नहीं  पहुंचता  और  यह  समूह  ऐसे  लोगों  का  है  जो  बहुत  वृद्ध  जो  कड़ी  मेहनत  नहीं  कर

 जिन्हें  कोई  पेनशन  नहीं  जिनके  पास  कोई  सम्पत्ति  नहीं  हमारे  सारे
 गरीबी

 उन्मूलन  कार्यक्रम  केवल  उन  लोगों  के  लिए  जो  काम  कर
 सकते

 हैं  ।
 लेकिन

 जो  65
 बर्ष

 या

 70  वर्ष  के  नजदीक  पहुँच  रहे  जिनके  पास  कोई  घन  सम्पत्ति  नहीं  जिनके  पुत्र  या  बच्चे  उनको

 सहारा  देने  को  तैयार  नहीं  वे
 वास्तव  में  भूखों  मर  रहे  हैं  ।

 धनी  परिवारों  में  जब  कि  पिता  70  वर्ष  की  उम्र  में  सारा  पैसा  बच्चों  को  दे  देता

 इन  लोगों  को  सिगरेट  या  बीडी  के  लिए  एक  पैसा  भी  नहीं  यह  हाल  है  श्न  हालत

 क्योंकि  हमारा  एक  कल्याणकारी  राज्य  मैं  वित्त  मंत्री
 से  अनुरोघ  करता  हूं  कि  वे  70  थर्षे

 उससे  ऊपर  के  सभी  लोगों  को  पैन्शन  देने  के  बारे  में  विचार  आपको  यह  नहीं  देखना  चाहिए

 कि  वे  वित्तीय  रूप  से  अच्छी  स्थिति  में  हैं  या  या  क्‍या  वे  आय-कर  दाता  हैं  या  इन

 बातों  से  प्रभावित  हुए  बिना  आपको  70  वर्ष  से  ऊपर  बालों  के  लिए  पैन्शन  की  घोषणा  कर  देनी

 चाहिए  ।  भले  ही  उनके  पास  आप  का  दूसरा  स्त्रोत  भी  आप  इस  पैन्शन  को  उनकी  आय  में
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 जोड़  सकते  हैं  और  उन  पर  कर  लगा
 सकते

 इन  लोगों  में  से  केवल  10  प्रतिशत  ही  अपनी

 आय  पर  निर्वाह  करते  70  वर्ष  से  अधिक  उम्र  वालों  मे  स  लगभग  90  प्रतिशत  घन  के  लिए
 परेशान  रहते  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  70  वर्ष  से  अधिक  आयु  के  सभी  लोगों
 को  पैन्शन  देने  पर  विचार  करे  क्‍यो ंकि  हमारा  एक  कत्याणकारी  राज्य  में  वित्त  मंत्री  द्वारा

 प्रस्तुत  किये  गये  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।  यह  एक  अत्यन्त  संतुलित  बजट  और  इसका

 उद्देश्य  देश  में  गरीबी  उन्मूलन  करना  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  अनन्त  प्रसाद  सेटी  :  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  बजट
 का  समर्थन  करता  हूं  |  मैं  एक  ऐसे  बजट  के  उन्हें  व्यक्तिगत  रूप  से  बधाई  देता  जो  कि
 लगभग  सभी  पहलुओं  से  प्रशंसनीय  बजट  विकासोन्मुख  है  और  प्रगतिशील  इस  का  लक्ष्य

 हमारे  समाज  के  गरीब  वर्गों  का  कल्याण  करना  है  ।  इस  बजट  का  उद्देश्य  रोजगार  बढ़ाना  तथा

 यह  लघु  उद्योगों  को  तीम्र  विकास  के  लिए  तथा  गरीबी  उन्मूलन  के  लिए  भी  प्रोत्साहन  देता

 उन्होंने  इस  बात  के  लिए  52,860  कराड़  रुपये  निर्धारित  किये  गरीबी  उन्मूलन  के  लिए  तथा
 विकासात्मक  कार्यों  के  माध्यम  से  रोजगार  देने  इसमें  आर०  एल०  जी०  राष्ट्रीय  ग्रामीण
 राज़गार  कार्यक्रम  तथा  समन्वित  ग्रामीण  विकास  योजना  के  लिए  आवंटन  में  65  प्रतिशत  की

 बृद्धि  की  गई  आर  एल  जी  एन  आर  ई  पी  तथा  जैसे  कार्यंत्रमों  के
 सम्बन्ध  में  हमारा  अनुभव  यह  रहा  है  कि  हन  कार्यक्रमों  को  मलत  ढंग  से  कार्यान्वित  किये  जाने  के

 उनके  अच्छे  परिणाम  नहीं  निकले  आई  आर  डी  पी  कार्यक्रम  निधन  वर्गों  के  लोगों
 जो  कि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहें  आय  को  बढ़ाती  निःसन्देह  यह  योजना  भी  बहुत
 ही  अच्छी  लेकिन  कार्यान्वयन  की  प्रणाली  दोषपूर्ण  गरीब  लोगों  को  जो  लाभ  मिलने  की
 आशा  वे  लाभ  उन  तक  नहीं  पहुंच  रहे  कार्यान्‍्वयन  का  स्तर  इतना  गिरा  हुआ  है  कि

 हमारे  लोग  निश्चित  रूप  से  यह  कहना  कठिन  समझते  हैं  कि  इस  कार्यक्रम  ने  निश्चय  ह्वी  गरीबों
 को  लाभ  पहुंचता  यह  कार्यान्वयन  तीन  तरीकों  से  होता  एक  है  लाभभोगियों  का
 बैंक  ऋणों  का  प्रावधान  और  प्रस्तावित  धृत्ति  को  लाभभोगिमों  द्वारा  जारी  रखा  आजकल

 ऐसा  किया  जाता  लेकिन  लाभ्भोगियों  के  चुनाव  में  हम  देखते  हैं  कि  ऐसा  बड़े
 अव्यवस्थित  ढंग  से  किया  जाता  है  ।

 सबसे  पहली  अवस्था  जब  लाभभोगियों  का  चुनाव  किया  जाता  तो  सबसे  महत्वपूर्ण
 एजेन्सी  अर्थात्‌  पैसा  देने  बाकी  एजेन्सी  को  सम्मिलित  नहीं  किया  जाता  ।  यदि  उनसे  शामिल  होने
 को  कहा  भी  जाता  है  तो  वे  जनशक्ति  की  कमी  के  कारण  इस  स्थिति  में  नहों  होते  या  वे  ऐसा
 करने  से  कतराते  हैं  या  वे  भाग  नहीं  लेना  चाहते  |  इस  को  सफलता  में
 लाभभोगियों  का  चुनाव  निश्चिय  रूप  से  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  क्योंकि  जब  इस  लक्ष्य
 को  ब्लाक  स्तर  पर  निर्धारित  किया  जाता  है  तो  यह  वाधिक  आधार  पर  निर्धारित  किया  जाता

 लेकिन  मैं  यह  सुझाव  दूगा  कि  इस  योजना  को  पहली  अवस्था  में  के  लिए  निर्धारित
 किया  ज!य  और  उसके  बाद  वाधषिक  योजना  तैयार  करने  का-कार्य  एक  वर्ष  पहले  ही  कर  लिया
 जाना  चाहिए  ।  इस  वर्ष  के  बिल्कुल  आखिर  में  लाभभोगियों  का  चुनाव  करने  की
 श्यकता  नहीं  रहेगी  और  गुणवत्ता  में  सुधार  होगा  ।  चुनाव  प्रणाली  ऐसी  होनी  चाहिए  कि
 भोगी  स्वयं  ही  किसी  योजना  के  लिए  यह  न  हो  कि  बह  योजना  ही  उन  पर  लाभ
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 दी  जाय  जेसा  कि  इस  समय  होता  है  चूंकि  अधिकांश  निर्धन  ग्रामोण  और  निरक्षर  हैं  अतः  हो
 सकता  है  कि  विभिन्‍न  योजनाओं  तथा  भिन्न-भिन्न  प्रकार  की  गतिविधियों  की  जानकारी  उन्हें  न
 हो  ।  बाकी  लाभभोगियों  की  ग्राम  स्तर  पर  पर  बंठक  ६स  दिशा  में  उन्हें  शिक्षित
 किया  जाना  चाहिये  ।  समुचित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगेंत  शुरु  की  जाने  वाली  विभिन्‍न
 योजनाओं  के  सभी  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  उन्हें  प्रशिक्षण  दिया  जाना  अतः  किसी  विशेष
 वर्ग

 के  लिए  इस  लक्ष्य  को  पूरे  दो  वर्ष  पहले  हो  तय  कर  लिया  जाना  चाहिये  बर्थात्‌॒  पिछले  वर्ष
 के  प्रारम्भिक  भाग  में  किन्‍्हीं  कारणों  वश  यदि  किसी  विशेष  माह  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  किया
 जाता  तो  अगले  माह  के  लक्ष्य  में  केवल  10  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  जानी  चाहिये  तथा  लक्ष्य  प्राप्त
 करने  के  उद्ृश्य  से  कार्यान्वयन  के  स्तर  को  गिरने  नहीं  देना  यदि  लक्ष्य  नहीं  प्राप्त  होता
 तो  प्रशासकों  को  कार्यकुशलता  के  पहलू  की  जांच  करनी  चाहिये  तथा  तदनुसार  दोषी  को  दण्ड

 दिया  जाना  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  है  बेंक  ऋणों  का  क्योकि  यह  इस  योजना  के  कार्यन्यन  में  सर्वाधिक

 हत्वपूर्ण  भाग  है  तथा  सावंजनिक  घन  के  कुछ  भाग  का  इस  योजना  के  लिए  पैसा  जुटाने  में

 प्रोग  किया  जाठा  है  केवल  उधार  देने  के  निम्न  स्तर  के  कारण  ही  वसूली  महीने  की  घटनायें

 दिन  पर  दिन  ८.  टी  हैं  और  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  ऋण  देने  में  इतना

 समय  तथा  मेहनत  की  आवश्यकता  पड़ती  है  जो  शायद  बंक  प्रबन्धक  महसूस  नहीं  कर  पा  रहे

 अतः  मैं  अनुरोध  करूँगा  कि  भारतीय  रिजर्वे  बंक  से  सलाह  करके  इस  जनशक्ति  की  घोजना  इस

 प्रकार  वनानी  चाहिए  कि  शाखाओं  में  कर्ंचारियों  की  संख्या  अपर्याप्त  न  हो  ।

 लाभभोगियों  द्वारा  व्यापार  को  जारी  रखने  के  सम्बन्ध  सामान्यतया  यह  महसूस
 किया  जाता  है  कि  जो  सरकारी  सहायता  उसे  मिली  उसे  वह  मिलेगी  चाहे  वह  ऋण

 चकाता  है  अथवा  नहीं  ।  इस  सम्पत्ति  खरीदने  क ेसमय  सरकारी  सहायता  के  समायोजन  की

 प्रक्रिया  कुछ  को  जन्म  दें  रही  सरकारी  सहायता  को  इस  प्रकार  प्रयोग  किया

 जाना  च  जिससे  कि  लाभभोगी  को  बैक  से  पूरी  राशि  मिलि  और  सरकारी  सहायता  का  एक
 प  थक  खाता  होना  चाहिए  जिस  पर  ऋण  प्राप्त  करने  बाले  को  उसी  दर  से  ब्याज  मिलेगा  जिस
 दर  पर  वह  ऋण  लेता  है  ।

 जिस  दिन  वह  किस्त  चुकाता  उसी  समय  और  उसी  अनुपात  में  सरकारी

 यता  का  समायोजन  किया  जाना  सरकारी  सहायता  का  समायोजन  केवल  मूलधम  के

 सम्बन्ध  में  ही  किया  जाना  चाहिये  तथा  ऋण  लने  बाला  जो  रकम  अदा  करता  उससे  पहले
 ब्याज  का  समायोजन  करना  चाहिये  ।  यदि  यह  भ्रक्रिया  अपनायी  जाय  तो  मुझे  विश्वास  है  कि

 लाभभोगी  हमेशा  ऋण  अदा  करने  को  प्र  रित  होगा  क्योंकि  केवल  उसी  से  सरकारी  सहायता  का

 समायोजन  हो  सकता  ऋण  अदा  न  करने  की  स्थिति  में  या  दृश्पयोग  की  स्थिति  सरकारी

 सहायता  को  तभी  समायोजित  किया  जा  सकता  है  जब  वसूली  सम्भव  न  हो  तथा  इसकी  अनुमति

 देना  प्रमाणित  करने  वाले  अधिकारियों  के  विवेक  पर  निर्भर  होना  चाहिए  ।

 क्षेत्रीय  असन्तुलन  को  दूर  करने  के  लिए  पिछड़े  राज्यों  विशेषकर  पिछड़े  जिलों  पर

 पर्याप्त  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  हमारा  राज्य  उड़ीसा  एक  पिछड़ा  हुआ  राज्य  हम
 अपने  राज्य  की  दो  बड़ी  बृहत  ताप  बिद्युत्त  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  मिलते  रहे
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 अनन्त  प्रसाद

 हैं  अनुरोध  रहे  हम  गदन  विद्यु  त-संकट  का  सामना  कर  रहे  हैं  तथा  औसतन

 विद्युत  में  कटौती  60  प्रतिशत  घरों  के  लिए  विद्यूत  सप्लाई  में  75  प्रतिशत  की  कटौती  होती

 है  ।  90  प्रतिशन  लघु  उद्योग  बन्द  होने  की  स्थिति  में  इसके  लिए  हम  इबंवल्ली  वृहत

 ताप-विद्य्‌  त  परियोजना  तथा  तालचेर  बृहत  ताप  विद्युत  परियोजना  के  लिए  सम्पर्क  कर  रहे  हैं  ।

 लेकिन  ये  दो  परियोजनाएँ  बजट  में  नहीं  हैं  जबकि  विभिन्‍न  राज्यों  हेतु  अन्य  सुपर  ताप  बविद्यूत

 योजनाओं  को  आपने  सम्मिलित  किया  अतः  में  माननीय  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करूगा  कि  वे

 इन  दो  परियोजनाओं  को  कम  से  कम  अगले  पूरक  बजट  में  शामिल  करें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  हीं  मैं  एक  बार  फिर  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 भरी  दिग्वजय  सिंह  :  उपाध्यक्ष  प्रारम्भ  में  ही  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री
 जी  वित्तीय  मामले  में  उन्होंने  जो  गहरी  पैठ  दिखाई  है  उसके  बधाई  देता  हूं  ।  बजट  के

 विभिन्‍न  पहलुभों  के  विषय  में  बहुत  से  लोग  बोल  चुके  लेकिन  मैं  केवल  दो  ही  विषयों  पर

 ध्यान  केन्द्रित  करू  वे  जनसंख्या  तथा  पर्यावरण  ।

 जब  आप  एक  ऐसे  बजट  की  बात  करते  हैं  जिसको  गरीबों  की  दशा  सुधारने  हेतु  तैयार
 किया  णया  तो  हम  गरीबी  की  समस्या  से  कँंसे  निबट  सकते  हैं  जब  तक  हम  जनसंख्या  विस्फोट

 पर  ही  ध्यान  न  दें  ।  ये  दोनों  समानार्थी  यदि  आप  एक  ऐसे  बजट  की  बात  करते  हैं  जो  गरीबों
 लिये  है  तो  परिवार-नियोजन  कार्यक्रमों  4:  उचित  आबंटन  किया  जाना  लेकिन

 उसके  लिए  अच्छी  राशि  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  परिवार-नियोजन  से  ही  गरीबी

 दूर  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 जहां  तक  पर्यावरण  का  प्र-न  यदि  आप  जीवन  स्वर  तथा  देश  के  स्वास्थ्य  में  सधार
 लाना  चाहते  हैं  तो  आपको  पर्यावरण  पर  ध्यान  देना  होगा  ।  मैं  बेबल  संसद  में  पूछे  गये  कुछ  प्रश्नों

 को  ही  दोहराना  चाहता  हूं  ।  मैं  कोई  महत्वाकांक्षी  से  वक्‍त  देना  चाहता  ।  पिछले  वर्ष  18
 अप्रैल  को  मैंने  एक  प्रश्न  पूछा  वह  कि  पिछले  10  वर्षों  के  दौरान  जन्म  मृत्यु  दर

 तथा  जनसंख्या  में  वृद्धि  की  दर  क्या  रही  है  और  किन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया  गया

 जन्म  दर  तथा
 मृत्यु

 दर  में  समायोजन  के  जैसा  कि  उत्तर  बताता  जनसंख्या  में

 वृद्धि की  दर  इस  प्रकार  है  :

 1977  में  18,3  %

 1978
 में

 19.1%
 1979  20.70%

 1980  21.1%
 1981  21,4%
 1982  21,9%

 अब  प्रतिशत वही  इसका  अर्थ  है  कि  मृत्यु  दर  में  तीव्र  गिराबट  के  कारण  कुल
 बढ्धि  दर  पहले  की  तुलना  में  ऊँची  ही  है  ।  जब  स्थिति  यह  है  तो  विशिष्ट  प्रोत्साहम देने  के  लिए
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 मैंने  एक  प्रस्ताव  रखा  दंड  भी  पुझाव  दिया  गया  ।  सभा  में  गेर-सरकारी  सदस्य  के  विध्वेयक
 को  पुरः  स्थापित  करने  के  लिए  भी  सूचना  दी  गई  बैलट  प्रगाली  के  यह  सब  आयेगा

 मुझे  नहीं  मालूम  क्योंकि  बैलट  प्रणाली  न्यूनाधिक  रूप  से  एक  लाटरी  की  तरह  ही  मैंन  जनसंख्या
 पर  नियंत्रण  हेतु  4  प्रोत्साहन  देने  तथा  4,  दण्ड  देने  का  सुझाव  रखा  है  |  जहां  तक  प्रोत्साहनों  का
 सम्बन्ध  मैंने  ।9  दिसम्बर  को  एक  प्रश्न  पूछा  1985-86  तथा  1986-87  के  दौरान
 आप  किन्‍्हीं  नये  प्रोत्साहन  का  प्रस्ताव  ला  रहे  हैं  जिसे  कि  परिवार  नियोजन  सम्बन्धी  कदम
 अधिक  कारगर  बन  यदि  तो  इन  पुरस्कारों  के  वित्तीय  पहलू  कया  उत्तर  यह  है  कि
 परिवार  नियोज्ञन  को  बहाना  देने  के लिए  नई  योजनाओं  हेतु  कोई  पैसा  नहीं  दिया  इसके
 बाद  सारे  प्रोत्साहनों  का  अन्त  हो  जाता  यह  अत्यधिक  निराशाजनक  है  आखिर  भारत  जैसे  देश
 में  दण्ड  की  व्यवस्था  निश्चय  ही  अरुचिकर  होती  हम  एक  प्रजातांत्रिक  देश  दण्डों  का  जहां
 तक  प्रश्न  है  यद्यपि  मैं  समझता  हूं  कि  वे  सर्वाधिक  करगार  होते  हैं  पर  उनका  उलटा  प्रभाव  भी

 हो  सकता  लेकिन  उस  दशा  में  हमें  ओर  भी  प्रोत्साहन  देकर  उनका  घाटा  पूरा  कर  देना
 और  भारत  सरकार ने  प्रोत्साइनों  तथा  दण्डों  के  सुझाव  के  लिए  दो  बहुत  महत्त्वपूर्ण  आयोगों  की
 स्थापना  की  आयोगों  ने  अपनी  रिपोर्ट  मैंने  उनको  पढ़ा  एक  रिपोर्ट  को  एक  निजी
 निकाय  द्वारा  त॑यार  किया  गया  था  तथा  दूसरी  रिपोर्ट  को  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय
 ढ्वारा  तैयार  किया  गया  उन्होंने  150  सुझाव  दिये  थे  जिनमें  से  मैंने  4  या  5  सुझाव  चुने
 ओर  उन्हें  गैर-सरकारी  सदस्य  के  विधेयक  में  स्थान  जब  इतना  अधिक  अनुसंधान  कार्य
 किया  गया  है  तो  क्यो  नहीं  हम  कुछ  और  पैसे  का  निर्धारण  करते  ओर  न  प्रोत्साहन  देने  का
 कार्य  प्रारम्भ  करते  अब  च्‌  कि  मुझे  लाटरी  में  कोई  अवसर  नहीं  मिल्ला  मुझे  आशा  है  कि

 कम  से  कम  मैं  उस  मुद्दे  को  या  तो  धारा  193  के  और  या  आधे  घण्टे  की  अर्चा  के  रूप
 में  उठा  सक्‌  लेकिन  पिछले  वर्ष  के  बजट  में  हमने  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के

 लिये  लगभग  500  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  इस  वर्ष  यट्र  राशि  मामूली  सी  अधिक  यह
 575  करोड़  र०  है  जिसका  अर्थ  है  कि  यह  पिछले  साल  के  कार्यक्रम  को  जारी  रखना  ही  है  जिसमें
 सम्भवतः  आधे  से  अधिवः  थ८न  आधारभूत  ढाँचे  में  लग  जाता  है  लेकिन  नये  प्रोत्माहन  देने  के  लिए
 कोई  धन  निर्धारित  नहीं  किया  गया  ।  मैंने  उसी  विषय  पर  एक  प्रश्न  पूछा  इसका  उत्तर  इसी
 वर्ष  6  मार्च  को  दिया  गया  ।  हमने  एक  ऐसी  प्रणाली  की  मकल  करने  की  बात  संची  थी  जिसको

 कुछ  दूसरे  देशों  द्वारा  अपनाया  जा  रहा  है  अर्थात्‌  हरे  काड़  जारो  करने  की  प्रणाली  ।  यदि  आपके

 पास  हरा  का्ड  है  तो  आपको  कई  सुविधाएँ  मिलती  प्रश्न  यह  था  कि  कया  लोगों  को  हरे  कार्ड

 की  सुविधा  का  लाभ  उठाने  के  लिए  आकर्षित  करने  हेतु  राज्यवार  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गये
 थे  और  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  का  प्रतिशत  क्या  था  और  यदि  कोई  कमी  तो  उसका  कारण  क्या

 था  ?  मैं  जानता  हूं  कि  जहाँ  तक  हरे  कार्ड  वाले  तरीके  की  व्यवस्था  का  सम्बन्ध  भुछ  भी  नहीं
 किया  गया  है  ।

 इस  हालत  में  आप  गरीबों  की  दशा  सुधारने  की  आशा  कैसे  कर  सकते  हैं  ?  यदि  परिवार

 नियोजन  के  लिए  पिछले  बर्थ  के  बजट  में  500  करोड़  रु०  की  राशि  निर्धारित  की  गई  थी  तो

 मुझे  आशा  है  कि  इस  बर्ष  के  बजट  में  इसके  लिए  1000  करोड़  to  की  राकि  निर्धारित  की

 इन  प्रोत्साहनों  की  जांच-पड़ताल  की  जानी  चाहिए  और  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाना
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 दिग्विजय

 अब  मैं  दूसरे  विषय  पर्यावरण  पर  बात  करना  चाहता  हु  ।  18  दिसम्बर  को  एक  प्रश्न

 एछा  गया  था  कि  क्‍या  सरकार  की  जिला  पर्यावेष्ण  समित्यां  गठित  करने  की  योजना  अब

 देखिए  यह  बात  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  को  झई  यह  एक  नई  योजना  है  जो

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  की  गई  य८  एक  नई  योजना  है  जो  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  सम्मिलित  जिला  पर्यावरण  समितियां  भाठेत  करने  का  तात्पयं  आम  आदमी  मैं  इस

 सम्बन्ध  में  जागृति  पैदा  करना  है  ।  जब  हम  पर्यावरण  को  बात  करते  हैं  तो  इसका  अर्थ  है  कि

 एक  विशुद्ध  पर्यावरण  के  लिए  समाज  में  कितना  खर्च  करने  की  क्षमता  एक  विशुद्ध  पर्यावरण

 मुफ्त  में  नहीं  मिलता  ।  हमें  इसकी  कीमत  चुकानी  पड़ती  आम  आदमी  में  यह  जागृति
 पैदा  करने  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  जिला  पर्यावरण  समितियों  के  गठन  का  सुझाव
 दिया  गया  था  ।  इस  विषय  पर  एक  प्रश्न  पूछा  गया  था  ।  इसका  जबाब  दिया  गया  है  कि  संसाधनों

 की  कमी  के  कारण  इसे  शामिल  नहीं  किया  जाना  यही  आम  आदमी  में  यह  जागृति  पैदा

 करने  को  प्राथमिकता  देने  की  बात  आती  है  ।

 एक  अन्य  प्रश्न  पूछा  गया  था  -  में  इन्हीं  प्रश्नों  क ेअनुसार  चलना  चाहूंगा  ।  मैंने  एक  प्रश्न

 ऊर्जा  संरक्षण  के  बारे  में  पूछा  था जिसका  जबाब  इस  महीने  की  4  तारीख  को  दिया  गया  था  ।

 प्रश्न  यह  था  कि  आप  ऊर्जा  स्रोतों  के  रक्षण  की  बात  फैसे  करते  हैं  जबकि  आप  अपने  द्वारा  खपत

 की  गई  ऊर्जा  का  रक्षण  ही  नहीं  करते  सभा  में  ऊर्जा  रक्षण  के  बारे  में  यह  जबाब  दिया  गया

 था  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  से  आयोग  गठित  किए  जा  चुके  हैं  ।

 सेन  कमेटी  की  रिपोर्ट  के  साथ-साथ  अन्य  कई  रिपोर्ट  हैं  पर  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ।

 पैट्रोलियम  पदार्थों  की  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमते  के  बावजूद  जब  इस  बर्ष  हमने  पैट्रोलियम  पदार्थों
 घर  कीमतें  तो  स्पष्ट  है  कि  एक  अस्तर  एक  निश्चित  संतुलन  एक  निश्चित  राशि  है
 जो  हम  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  बचा  रहे  क्‍या  मैं  एक  विनम्र  सुझाव  पेश  कर  सकता  हूं  कि  जो
 राशि  पैंट्रलियम  पदार्थों  की  अन्तर्राष्ट्रीय  क्रीमतों  में  गिरावट  आने  और  भारत  में  कीमत  वृद्धि
 बचाई  गई  हम  उसे  ऊर्जा  संरक्षण  कार्यक्रम  प्रोग्राम  हेतु  प्रयोग  में  क्योंकि  केवल  यही
 तरीका  है  जिससे  दी्घंकालीन  आधार  पर  आप  इस  समस्या  को  सुलझा  सकते  हैं  ।

 वित्त  मन्‍त्री  विश्वनाथ  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  देना  चाहता  हूं  ।  इस  बात  को
 अक्सर  दोहराया  गया  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतें  गिरी  एक  मूल  तथ्य  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।
 यद्यपि  अन्तर्राप्ट्रीय  स्तर  पर  कच्चे  तेल  की  कीमतें  गिरी  फिर  भी  भारतीय  कच्चे  तेल  से  यह

 हेंगा  है  ।  यहां  यह  मूल  तथ्य  पिछले  वर्ष  हमने  अपनी  खपत  का  20  प्रतिशत  कच्चा  तेल
 आयात  किया  था  ।  चालू  वर्ष  मं  हम  होने  वाली  खपत  का  33  प्रतिशत  आयात  कर  रहे  जब

 महँगा  तेल  अधिक  अनुपात  में  आ  रहा  तो  तेल  कीं  औसत  दर  बढ़  रही  है  ।

 श्री  दिग्चिफ्य  फिर  भी  यह  एक  सुझाव  है  ।  भभी  मुझे  तीन  प्रश्न  और  पूछने  हैं  फिर

 मैं  समाप्त  करू  गा  ।  पर्यावरण  के  बारे  में  एक  विशिष्ठ  सुझाव  दिया  गया  था  ।  किसी  उद्योग  को

 पर्यावरण  के  आधार  पर  या  यायु  या  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  खतरों  के  आधार  पर  गहन  आबादी

 वाले  क्षेत्र  से  बाहर  स्थानान्तरित  कर  करने  पर  कुछ  धनराशि  देने  की  बात  विशेष  तोर  पर  1983
 के  बजट  में  शामिल  की  गई  थी  |  तब  उस  खाली  भवन  तथा  मशीनें  जो  प्रयोग  में  नहीं  लाई

 224



 20  1907  सामान्य  1986-87  -  सामान्य  चर्चा
 —  जतययाया ४  पएगग  पपयथययथिय  पम्प  ----

 जा  को  बेचा  जा  सकता  जय  तक  उस  प्राप्त  राशि  का  शहर  से  बाहर  दूसरे  उद्योग  में
 भिवेश  नहीं  किया  उससे  अधिक  आय  नहीं  अब  मैं  एक  विशेष  प्रश्न  पूछता  हूं  कि
 1983  के  बजट  में  जब  यह  प्रावधान  रखा  गया  तब  से  क्‍या  किती  उद्योग  ने  इस  प्रावधान  का  लाभ
 उठाया  है  ?  इसका  ज़बाब  नकारात्मक  क्‍योंकि  उद्योग  मंत्रालय  और  पर्यावरण  मन्त्रालय  में
 इस  सुझाव  को  कार्याविस्त  करने  के  बारे  में  सामंजस्य  नहीं  है  ।

 मैं  एक  ओर  चीज  की  तरफ  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  ।  पर्यावरण  मन्त्रालय
 वरण  प्रबन्धन  संस्थान  स्थापित  करने  के  लिए  एक  विशेष  प्रस्ताव  रखा  5  मार्च  को  मन्त्री

 मद्दोदय  ने  यह  कहते  हुये  जबाव  दिया  था  कि  सातवीं  योजना  में  संसाधनों  की  कमी  के  कारण

 राष्ट्रीय  पर्यावरण  प्रबन्धन  संस्थान  स्थापित  करने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  खनन  विधियों  पर

 भी  यही  बात  लागू  होती  आप  यह  जानते  हैं  कि  खनन  विशेष  तौर  पर  छितरी  खनत
 प्रक्रिया  में  कया  हो  रहा  खनन  प्रक्रिया  के  दौरान  भूमि  कट  जाती  है  और  इसके  समाधान  के

 लिए  खानों  पर  एक  विशेष  कर  लगाया  जाना  चाहिए  ताकि  उस  पैसे  से  भूमि  को  ठीक  किया

 जा  सके  ।

 पिछले  चार  पांच  बर्षो  से  खनन  कानूनों  में  संशोधन  की  बात  कही  जा  रही  10  मार्च

 को  याति  कल  एक  विशेष  प्रश्न  पूछा  गया  था  जिसका  उत्तार  यह  है  कि  इस  समय  वह  बता  पाना

 सम्भव  नहों  दह  कि  किस  तारीख  तक  खनन  कानूनों  को  संशोधित  किया  जायेगा  ।

 द्वार्ड  कार्ड  बोर्ड  ओर  नालीदार  बोर्ड  के  सभी  निर्माताओं  को  रियायतें  देने  के  लिए
 मैंमे  कछ  निश्चित  सुझाव  भी  माननीय  मन्त्री  को  दिए  थे  जिससे  विभिन्‍न  विशेष  रूप  से

 कृषि  उत्पादों  तथा  फलों  को  डिब्बा  बंद  करन  में  लकड़ी  का  प्रयोग  नहीं  किया  यदि  उन

 निर्माताओं  को  रियायतें  दी  जायें  जो  कि  विभिन्‍न  वस्तुओं  को  डिव्बा  बन्द  करने  के  लिए  लकड़ी
 का  प्रयोग  नहीं  करते  हैं  तब  आज  इसका  अर्थ  यह  होगा  कि  किसी  भी  राजस्व  की  हानि  का  न

 होना  क्‍योंकि  आज  कोई  भी  उस  तरह  के  उत्पादों  का  उत्पादन  नटीं  करता  है  जिसमें  कि  लकड़ी  का

 प्रयोग  न  हो  ।  लेकिन  यदि  प्रोत्साहन  दिए  जायें  तथा  तकनीकी  ज।नकारी  उपलब्ध  करायी  भाए
 और  इस  प्रकार  के  उत्पादों  का  निर्माण  किया  जाए  तब  इस  प्रकार  के  उत्पादों  द्वारा  लकड़ी  का

 स्थान  ले  लिया  जाएगा  इसका  तात्पयं  है  राजस्व  की  हानि  |  सरकार  इस  प्रकार  के  भावी  उद्यमियों

 को  क्‍यों  नहीं  सुबिधायें  देती  जो  कि  इस  प्रकार  के  उत्पादों  का  निर्माण  कर  सकते  हैं  जो  कि

 हमारे  लकड़ी  के  संसाधनों  पर  कम  बोझ  डालती  हों  जो  हमारे  बनों  को  बहुत  तेजी  से  समाप्त  कर

 रहे  मैं  सोचता  था  कि  मैं  इन  दोनों  बातों  को  कह  सकता  था  ।

 डा०  दसा  सामंत  दक्षिण  :  मैं  गरीबी  उन्मूलन  की  योजना  पर  आता

 मेरे  विचार  में  पिछले  एक  वर्ष  से  मैं  इस  सभा  में  यह  सुनता  आ  रहा  हूं  कि  हमारी  सरकार

 ओर  बित्त  मंत्री  हमारे  देश  के  गरीब  लोगों  का  मजाक  उड़ा  रहे  मैं  अब  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 गार  कार्यक्रम  पर  300  मिलियन  श्रम  दिवसों  के  कार्यों  में  स ेकेवल  200  मिलियन

 मानव  औसतन  मुश्किल  से  15  लाख  परिवारों  की  मुश्किल  से  २०  300  से  400  तक

 का  प्रतिबर्ष  कार्य  तत्पश्चात  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  है  ।  मुख्य  बात

 केवल  पह  है  कि  भापने  60  प्रतिशत  अधिक  धन  आवंटित  किया  है  वहां  केवल  264  मिलियन

 अम  दिवस  हैं  ।  इसमें  से  मुश्किल  से  10  लाख  लोग  500  ३०  से  600  २०  तक  प्रति  वर्ष  प्राप्त
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 दत्ता

 तीसरी  योजना  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  इस  योजना  के  लिए  428  ब.रोड़
 रु०  रखे  गए  हैं  और  उससे  केवल  15  लाख  लोगों  को  अपने  विकास  हेतु  300  रुपए  मिलेंगे  ।  यदि

 आप  इन  सभी  की  गणना  करें  तो  देखेंगे  कि  उन्मूलन  कार्यक्रम  जिस  पर  इस  सभा  में

 सत्ता  पक्ष  के  सदस्यों  ने बहस  की  मुश्किल  से  हमारे  देश  के  300  मिलियन  से  400  मिलियन

 गरीब  लोग  400  रु०  से  500  र०  तक  प्राप्त  उनका  उपयोग  कंसे  किया  जाता

 है  ?  मूल  भूत  सुविधायें  क्या  यह्‌  एक  अलग  बात  यह  मान  लेने  पर  कि  यह  सब  पंसा

 गरीब  लोगों  को  दे  दिया  जाता  3000  लाख  लोगों  में  से  कवल  30  या  40  लाख  लोगों  को

 लाभ  मैं  सोचता  हूं  कि  मैं  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  को  परिभाषित  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 यह  मान  लेने  पर  कि  इस  राशि  को  गरीब  लोगों  को  दे  दिया  गया  है  तो  भी  इस  देश  के  |  या  2

 प्रतिशत  गरीब  ही  इससे  लाभान्वित  नहीं  इसके  अतिरिक्त  इस  योजना  के  तद्गत  जो

 कार्यक्रम  है  तथा  वे  कार्यक्रम  जो  कि  छठी  योजना  में  है  उनको  अधिक  धन  दिया  जायेगा  ।  इस  देश
 के  एक  से  दो  प्रतिशत  गरीब  लोग  हो  लाभ  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 दूसरे  मूल  भूत  युविधाथें  क्‍या  हैं  ?  मैं  महाराष्ट्र  रोजगार  गारण्टी  योजना  का  सदस्य
 था  वे  अंगूठों  का  प्रयोग  करते  थे  बाए  अंगूठे  का  प्रयोग  किया  जाता  बच्चों  के  अंगूठों  का  प्रयोग
 किया  जाता  मृत  व्यक्तियों  के  अगूठों  का  प्रयोग  किया  जाता  इस  प्रकार  के  40  मामलों
 की  जांच  वी  मैं  भाश्बस्त  हूं  कि  इस  समस्त  घन  में  यहां  तक  कि  50  %  श्री  गरीब
 लोगों  तक  नहीं  पहुंचेगा  ।

 एक  ओर  बात  यह  है  कि  आप  घोबियों  और  नाइयों  को  400  र०  या
 500  रु०  का  अल्प  ऋण  दे  रहे  कया  इस  प्रकार  के  लोगों  के  लिए  वास्तव  में  कुछ  करने  के

 इच्छुक  हैं  ?  मैं  नहीं  ऐसा  सोचता  कि  यह  सरकार  ऐसा  नहों  कर  रही  पिछले  डेंढ  वर्षों  से
 मैं  इस  सभा  में  सुन  रहा  हम  बात  करते

 आ  रहे  हैं  कि
 निगम  करों  को  घटाया  जा  रहा  कुछ

 मामलों  में  लाइसेंस  समाप्त  किए  जाते  हैं  तथ्  कुछ  मामलों  में  एवं  लाइसेंस  बनाये  जाते  ।  हम  यह  भी

 फह  रहे  हैं  कि  एम०  आर०  टी०  पी०  और  एफ०  ई०  आर०  ए०  में  अधिकतम  सीमाओं  को  बढ़ा
 दिया  गया  हम  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  की  बात  कभी  नहीं  करते  हम  कभी  नहीं  कहते
 हैं  कि  बड़े  जमीदारों  क ेआयकरों  पर  कुछ  सीमा  होनी  क्‍या  सरकार  ओर  सत्तापक्ष  को
 इसकी  चिन्ता  है  ?

 आप  देश  में  समाज  के  केवल  59८  उच्च  वर्ग  के  लोगों  के  बारे  में  बात  कर  रहे  हैं  जबकि
 90%  लोग  बिल्कुल  दरिद्रता  में  इस  बारे  में  किसी  को  कोई  चिन्ता  नहीं  आप  इस  बजट  में

 छूट  की  बात  करते  लेकिन  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  हो  रहा  है  कि  सरकार  को  जो  दृष्टिकोण
 है  उससे  एक  भी  गरीब  व्यक्ति  को  लाभ  नहीं  होने  वाला  बल्कि  इसके  विपरीत  गरीबी  बड़
 जायेगी  ।  मैं  भारत  सरकार  से  अपील  करता  हूँ  कि  संसद  सदस्यों  की  एक  समिति  बना  कर  इसका
 अध्ययन  कराया  जाये  ।  उन्होंने  बहुत  अच्छे  शब्द  का  प्रयोग  किया  सच  हमारा  देश

 बहुत  बडा  है  ।  केवल  5%  श्रमिकों  को  लाभ  मिला  है  ।  आपने  बोनस  के  सिए  सीमा  बढ़ायी  है
 लेकिन  फामू ला  पहले  जैसा  ही  है  ।  अब  आपने  श्रमिकों  के  लिए  भविष्य  जमा  निधि  पर  ब्याज  की
 दर  को  बढ़ाया  मैं  कहना  चाहूंगा  विः  30  से  40%  लोग  श्रमिक  वर्ग  के  स्वतन्त्रता  के  40
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 वर्षो  परचात्‌  इस  देश  के  इन  श्रमिक  वर्ग  के  लोगों  की  हालत  के  बारे  में  सोबिये  कि  अगर  किसी
 विशिष्ट  श्रम-मालिक  का  मुनाफा  द्वोता  है  तो  उसमें  श्रमिकों  का  क्‍या  हिस्सा  होगा  ?

 इस  देश  की  30  से  40%  जन  संख्या  मजदूर  है  लेकिन  सरकार  उनके  बारे  में  च्रप
 है  और  इस  पर  ध्यान  नहीं  दे  रही  कि  इन  श्रमिकों  का  हिस्सा  निश्चित  करने  का  कानून  कहां
 यह  प्रश्न  सदन  के  समक्ष  में  फिर  रख  रहा  हूं  ।  पिछले  ब्ष  भी  मैंने  इसे  उठाया  इस  देश  की

 50%  जनसंख्या  मजदूर  ठेका  श्रमिक  या  नेमित्तक  अ्रमिक  या  बदली  या  प्रशिक्षार्थी  या  अप्र  स्टिस

 के  रूप  में  आप  केवल  निगम  आयात  निर्यात  शुल्क  ओर  ऐसे  ही  करों

 के  बारे  में  केवल  चर्चा  कर  रहे  लेकिन  आप  इस  देश  की  30  से  40?“  श्रमिकों  का  हिस्सा
 कब  निर्धारित  करने  जा  रहे  हैं  ?  कया  आप  देश  को  केवल  बड़े  उद्योगपतियों  और  व्यापारी  लोगों

 के  लिए  विकसित  कर  रहे  हैं  ?  असंगठित  श्रमिकों  क ेलिए  आप  क्या  कर  रहे  खेतिहर  श्रमिकों

 तिर्माण  विद्यूत  चालित  करधा  श्रमिक्रों  आदि  के  लिए  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?  गरीबी  रेखा  के

 नीचे  रह  रहे  50%  लोग  ऐसे  श्रमिक  हैं  । आप  उनकी  मजदूरी  की  गारंटी  दे  तो  50%
 गरीबी  दूर  हो  जायेगी  ।  भूमि  हीन  श्रमिकों  को  3  रुपये  की  देनिक  मजदूरी  पर  सड़क  निर्माण  कार्य

 भ॑  लगा  लेना  रोको  कार्यक्रमਂ  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  यह  उन्हें  केवल  भूखमरी  से  बचा  लेने

 की  योजना  है  जो  लागू  कर  रहे  इन  व्यक्तियों  को  केवज  कुछ  अनाज  दें  देने  और  सड़क

 निर्माण  में  रोजग।र  पर  लगा  लेने  से  कभी  मी  उनका  जीवन  स्तर  ऊपर  नही  लाया  जा  सकता  ।  अगर

 सरकार  वास्तव  में  गम्भीर  है  तो  उन्हें  उनकी  मजदूरी  को  गारंटी  दनी  चाहिए  ।  इन  लोगों  की

 न्यूनतम  मजदूरी  लागू  करनी  चाहिये  ।  तब  इस  देश  की  50%  गरीबी  दूर  होगी  ।

 पिछले  वर्ष  100  जिलों  को  दुर्घटना  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  लाने  का  लक्ष्य  बजट  में  रखा

 गया  गरीब  लोग  मर  रहे  परन्तु  आप  न्यूनतम  मजदूरी  लागू  नहीं  कर  रहे  दूसरी  भोर

 जब  कोई  मरता  है  तो  आप  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  कुछ  कर  रियायत  देते  हैं  ।  किसी  को  भी  गरीब

 में  रुचि  नहीं  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  पिछले  एक  वर्ष  में  कितने  गरीब  लोगों  को

 मह  लाभ  दिया  गया

 कारखाने  बन्द  होने  पर  सरकार  कहती  है  कि  कर्मचारियों  को  पहले  लाभ  प्राप्त  होगा  ।

 लेकिन  पिछले  वर्ष  में  एक  कर्ंचारी  को  भी  यह  रियामत  नहीं  दी  गई  है  ।  मैं  यह  स्पष्ट  शब्दों  में

 कहना  चाहता  हूं  क्योंकि  मैं  ऐसे  बहुत  से  लोगों  से  सम्पर्क  रखता  हूं  ।

 लगभग  3600  करोड़  या  9%  बैंकों  की  पूज़ी  90,000  रुग्ण  उद्योगों  में  फंसी  हुई  है  आप

 इसके  बारे  में  क्या  करने  जा  रहे  2000  करोड़  रुपयों  के  राजस्व  को  प्राप्त  करने  लिए  आपने

 पेट्रोलियम  पदार्थों  ओर  दूसरी  वस्तुओं  के  मूल्य  बढ़ा  दिये  हैं  लेकिन  3,600  करोड़  रुपये  की  पूजी
 अवरुद्ध  है  और  उद्योग  मालिकों  ने  डकार  ली  है  परन्तु  सरकार  इस  बारे  में  कुछ  भी  करने  के  लिए

 तैयार  नहीं  है  ।

 अब  में  मंहगाई  भत्ते  के  बारे  में  जो  कि  1.30  से  बढ़ाकर  2.60  किया  गया  है

 इसकी  बज़ट  में  ब्यवस्था  रखी  गई  है  ।  लेकित  भारत  मजगांव  भौर  बम्बई  स्थित

 अन्य  ईकाइयों  के  बारे  में  क्या  स्थिति  इनमें  अधिक  महँगाई  भता  मिल  रहा  है  और  अब  आप

 उनका  महँगाई  भत्ता  घटाकर  वह्‌  राशि  बचा  रहे
 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।
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 डा०  दशा  सामन्‍्त  :  केवल  2  या  तीन  मुद्दे  और  जिनका  उल्लेख  मैं  सदन  में  करना

 दूसरे  देशों  की  मुद्रा  की  तुलना  में  रुपये  का  मूल्य  लगातार  कम  हो  रहा  है  |  एस  डालर

 की  तुलना  में  रुपये  का  मूल्य  1981-85  में  39.5%  नीचे  गिर  गण  मैंने  इसकी  जानकारी
 प्राप्त  की  है  ।  पिछले  पांच  वर्षों  में  जापानी  येन  की  तुलना  में  रुपये  का  मूल्य  48.78  नीचे  भ्रला  गया
 है  ।  फरवरी  तक  गत  14  महीनों  में  जापानी  येन  की  तुलना  में  रुपए  के  मूल्य  में  27  प्रतिशत  की
 गिरावट  आयी  है  ।  यहाँ  तक  कि  पौंड  की  तुलना  में  भी  रुपये  का  मूल्य  गिर  गया  इस  विश्व  में

 आपकी  आधथिक  स्थिति  क्‍या  है  ?  हम  दिन  प्रतिदिन  निर्धन  होते  जा  रहे  मुझे  डर  है  कि  समय
 आने  पर  आप  रुपए  का  अवमूल्यन  कर  देंगे  ।

 अप्रत्यक्ष  करों  के  संबंध  में  सरकार  पूर्णतया  चुप  1983-84  अगर  आप  कुल
 उत्पादन  देखें  तो  उसके  अनुसार  उत्पादन  कर  की  कुल  वसूली  16000  करोड़  रुपए  होनी
 चाहिए  थी  ।  लेकिन  वास्तविक  वसूली  8000  करोड़  रुपये  हुई  आपके  विभाग  के  साथ  उद्योग

 मालिकों  का  होने  के कारण  समायोजन  अप्रत्यक्ष  करों  में  8000  रु०  की  कम  वसूलीं  इतनी

 बड़ी  धनराशि  या  राजस्व  की  ओर  सरकार  ध्यान  नहीं  दे  रही

 मोडवेट  योजना  आरम्भ  की  गई  लेकिन  कोई  इसके  बारे  में  नहीं  जानता  ।  मैंने  बम्बई  में

 पूछताछ  की  कोई  व्यक्ति  इस  बारे  में  नहीं  जानता  ।  मैं  साफ  साफ  प्रश्न  पूछता  हूं  कि  मूल्य  या

 सहायक  उत्पादक  को  दी  गई  रियायत  का  लाभ  आपके  विचार  से  क्‍या  उपभोक्ता  तक  पहुँचेगा
 ?

 इसके  विपरीति  मोटरकार  उद्योग  में  क्या  हुआ  हैँ  ।  वहां  मूल्य  में  वृद्धि  हो  गयी  प्रारम्भिक  ओर
 सहायक  उत्पादक  को  जो  भी  छूट  दी  जाती  है  वह  उसे  बड़े  कारखाने  वाले  को  नहीं  दे  रहे  जिसके
 कारण  कर  पहले  ज॑सा  ही  रहता  (४  ।  इससे  बहुत  भ्रम  पैदा  हुआ  है  ।

 मैं  बम्बई  से  प्रधानमंत्री  13  दिसम्बर  को  काग्रेंस  शताब्दी  समारोह  के  सम्बन्ध  में  बम्बई

 आये  थे  और  आजाद  मैदान  को  सभा  में  लोगों  को  आश्वासन  दिया  था  कि  गन्दी  वबष्तियों  की
 मरम्मत  के  लिए  100  करोड़  रुपये  दिये  जायेंगे  और  बाशी-वेलापुर

 '*  *  ***

 प्रो०  मध  दण्डवते  यह  कांगं  स  का  शताब्दी  समारोह

 डा०  दत्ता  सामब्त  :  इस  100  करोड़  रुपयों  में
 से

 रेलवे  को  लाभ  पहुँचेगा
 ।

 हम  महाराष्ट्र
 सरकार  से  धन  देने  के  लिए  तंयार  हैं  ।  इस  बजट  को  देखते  हुए  ऐसा  लगता  है  कि  विशेषाधिकार
 के  रूप  में  प्रधानमंत्री  ने  जन्ता  को  जो  दिया  अब  सरकार  उससे  पीछे  हट  रही  है्‌
 और  बम्बई  से  300  करोड़  रुपये  बसूल  कर  रही  है  ।

 भी  घिश्यनाथ  प्रताप  गन्दो  बस्तियों  के लिए  [00  करोड़  रुपये  उपलब्ध  कराये  गये

 हैं  रेलवे  कांडों  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकारਂ  *'

 डा०  दत्ता  साससत  :  बम्बई  की  गन्दी  बस्तियों  के  लिए  सो  करोड़  की  व्यवस्था  नहीं  की
 गई

 श्री  विधवनाथ  प्रताप  सिह  :  हम  देने  के  लिए  सहमत  हैं  ।

 डा०  दत्ता  सामन्‍्त  :  यह  योजना  में  शामिल  महीं  किया  गया  है  ।
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 हवा  हा

 ला  नि  :  यह  योजना  में  नहीं  यह  गैर  योजना  के  अधीन
 है  ।

 डा०  दसा  सामन्त  )  कितने  वर्षो  में  किया  जायेगा  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  चार  वर्षो  में  ।

 प्रो०  मधु  वण्डबते  :  बम्बई  से  एक  स्पष्टीकरण  आया  था  कि  केवल  बस्तियों  की सफाई  और

 सुधार  के  लिए  100  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  नहीं  किया  गया  कृपया  रिकार्ड  देखें  ।

 श्रो  विधवमाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  नहीं  जानता  यह  किसने  कृहा  ।  लेकिन  यह  हमारी  आपसी

 समझने  की  बात  है  ।

 प्रो०  मध्‌  दष्डबते  :  वास्तव  में  वित्त  मंत्री  का  आश्वासन  अन्तिम

 डा०  दा  सासन्‍्त  :  100  करोड़  रुपये  वहां  नहीं  लेकिन  अगर  आप  कह  रहे  है  कि

 चार  वर्षों  में  100  करोड़  रुपये  दिये  जायेंगे  तो  यह  भच्छा  है  ।

 रेलवे  के  संबंध  में  हम  महाराष्ट्र  सरकार  से  धन  दिलाने  के  लिए  तंयार  हैं  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  हम  महारष्ट्र  सरकार  की  योजना  से  सहमत  हो  गये  हैं  ।

 डा०  दला  सामन्त  :  आपने  रेलवे  बजट  में  केवल  10  लाख  रुपये  दिये  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  जी  का  कहना  है  कि  इसे  सहमति  दे  दी  गई

 डा०  दत्ता  सामन्‍्त  :  इसलिए  महोदय  यह  बजट  केवल  5%  धनी  ब्यक्तियों  के  लिए  बड़े

 आदमियों  और  उद्योगप्रतियों  के  लिए  है  भोर  गरीब  लोग  वेते  ही  इसलिए  मैं  इस  बजट  का

 ढतापूर्वक  विरोध  करता  हू  ।

 ]

 श्री  प्रताप  भाग  हार्मा  :  उपाध्यक्ष  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  1986-

 87  का  बज्धट  सदन  में  प्रस्तुत  किया  उसके  समर्थन  में  मैं  अपने  विचार  रखना  चाहता  जैसे

 कि  आम  जनता  की  यह  प्रतिक्रिया  रही  सभो  समाचार  पत्रों  ने  भी  इस  बयत  को  स्पष्ट  किया  है

 कि  इस  बार  का  बजट  काफी  अर्थ-व्यवस्था  को  मजबूत  करने  वाला  और  उत्पादकता  को

 बढ़ाने  वाला  रहा  मेरा  भी  यह  विचार  है  कि  इस  वर्ष  का  बजट  पिछले  वर्ष  के  बजट  से  बेहतर

 है  ।  बेहतर  इस  मादइने  में  है  कि  सुधार  की  प्रक्रिया  णो  1985-86  6  में  अपनाई  गई  उसके  अच्छे

 परिणाम  सामने  आये  चाहे  लांग  टर्म  फिजकल  पालिसी  का  सवाल  चाहे  करों  कौ  प्रणाली

 में  सरलीकरण  उनको  नये  सिरे  से  कम-कर  नीति  की  तरफ  ले  जाकर  अधिक  राशि  इकट्ठी

 करने  का  सवाल  उसके  जो  परिणाम  हमारे  सामने  आये  हैं  भोर  बेहतर  टेक्स  कलेक्शन  चालू

 बिस  वर्ष  में  हुआ  डसके  लिये  मैं  माननीय  वित  मंत्री  जी  को  बधाई  देना  बाहूंगा  ।

 उन्होंने  कर-प्रणाली  को  सरल  बमाकर  एक  प्रयोग  किया  उसकी  अच्छी  प्रतिक्रिया  आम

 अनता  में  हुई  और  उसके  अच्छे  परिणाम  राष्ट्र  के  हित  में  प्राप्त  हुए  हैँ  |
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 प्रताप  भानु

 हमारे  साथी  श्री  दत्ता  सामन्त  जी  चर्चा  कर  रहे  थे  कि  गरीबी  निवारण  के

 पावर्टी  प्रोग्राम  उनमें  कोई  उल्लेखनीय  कार्य  नहीं  हुआ  है  |  मैं  उनका  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाटंगा  कि  7  वीं  लोक-सभा  में  भी  आप  लोक-सभा  में  थे  और  बराबर  चर्चा  प्रश्न,काल  के  दौरान

 और  विभिन्‍न  बहसों  में  होती  रही  है  कि  एन०  आर०  ई०  आई०  आर०  डी०  पी०  और

 आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  के  अन्‍्तगंत  लाखों  को  ही  इससे  भी  आगे  की  संख्या  में
 पहुंच  कर

 लोगों  को  लाभान्वित  बिया  गया  है  और  ऐस  लोगों  को  जो  गरीबी  की  सीमा  से  नीचे  रहते

 उनको  भी  लाभान्वित  किया  अगर  आप  राष्ट्रीय  सर्वेक्षण  और  जो  अध्ययन  दल  बना  उसके

 भी  संकलित  आंकड़ों  को  एकत्रित  करें  तो  विश्वास  योग्य  वात  है  और  समेकित  ग्रामीण  विकास

 योजना  के  अन्तगंत  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  डेढ़  करोड़  लोगों  को  लाभान्वित  किया  गया

 एन०  आर०  ई०  पी०  और  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  के  अन्तगंत  भी  लाखों  लोगों  को  रोजगार

 उपलब्ध  कराये  गये  हैं  ।

 मेरे  भाई  ने  यह  भी  शंका  व्यक्त  को  कि  जो  इस  बजट  में  एन्‍्टी  पावर्टी  प्रोग्राम  पर  जोर

 देकर  ज्यादा  प्रावधान  किया  गया  और  वित्त  मंत्री  न ेकरीब  1851  करोड़  रुपया  आगामी  वित्त

 वर्ष  में  इस  गरीबी  निवारण  के  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  को  लागू  करने  के  लिये

 रखा  जो  कि  पिछले  वर्ष  के  मुकाबले  50  प्रतिशत  भधिक  मैं  उनका  ध्यान  इस  बात  की  तरफ

 मी  आकर्षित  करना  चाहूंगा  कि  जो  इसमें  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  योजना  है  यानि  कि

 उससे  करीब  2  करोड़  लोगों  को  लाभान्वित  करने  का  प्रस्ताव  उसमें  भले  ही  राशि

 428  करोड़  रुपये  रखी  गई  हो  ।  उनको  जानकारी  होनी  चाहिये  कवि  यह  राशि  सिर्फ  सहायता
 और  अनुदान  के  रूप  में  रहती  इसके  अतिरिक्‍त  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  ज्ो  कर्जा

 के  अन्तगेंत  स्व:रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  दिया  जाता  उसके  अतिरिक्त  राशि  होती
 हमें  विश्वास  है  कि  सातवी  पंचवर्षीय  योजना  में  करीब  5  हज।र  करोड़  रुपया  जो  कि  अनुदान

 के  रूप  में  500  करोड़  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  ऋण  के  रूप  में  यह  अधिक  भी  हो  सकता  हमारे
 इन  कार्यक्रमों  से गरीबी  की  सीमा  से  न  व  रहने  वाले  ग्रामीण  हरिजन  आदिवासियों  और
 गरीब  तबके  के  लोगों  को  उपलब्ध  होगा  ।  हमें  इन  सब  योजनाओं  को  नकारात्मक  दृष्टि  से  देखने  की
 वजाय  राष्ट्रीय  परिप्र  क्ष्य  में  और  राष्ट्रीय  हित  में  देखना  यह  कार्यक्रम  उन  गरीबों  तक
 लाभ  पहुचाने  के  लिये  है  जिनके  लिये  वास्तव  में  केन्द्र  सरकार  ने  यह  योजना  बनायी  सभी  को
 मिलकर  प्रयास  करना  होगा  ।

 हमारी  स्त्र्गीया  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  गांधी  जी  ने  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और
 गरीबी  निवारण  कार्यक्रम  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  आज  उन्हीं  योजना  को  पूरा  जोर

 लगाकर  हमारे  युवा  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  इस  नवीन  बजट  के  माध्यम  से  दूर-दराज  ग्रामीण
 अंचलों  तक  पहुंचाना  चाहते  हैं  ।  वे  बधाई  के  पात्र  हैं  ।

 2  a  हि जहां  तक  उद्योगों  का  और  पब्लिक  सेक्टर  का  सबाल  वित्त  मंत्री

 स्पष्ट  है  कि  इस  बार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  |  लाख  80  हजार  क

 पब्लिक  सेक्टर  को  सबसे  ज्यादा  आवंटित  किया  गया  है  जो  कि  हमार
 में  आती  जिनका  स्वे-साधारण  से  संबंध  रहता  है  चाहे  वह  हँवी  इंडस्ट्री  चाहें  विद्य॒त  से
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 जुड़ी  हुई  ता  या  परिबहन  से  जुड़े  उद्योगों  को  मदद  करने  का  सवाल

 निश्चित  रूप  से  पब्लिक  सेक्टर  या  इन्नके  अन्तगंत  आने  वाली  कोर  £  ड्स्ट्र  को  जो  अधिक  धन
 आवंटित  किया  है  वह  इस  बात  का  संकेत  है  कि  हमारी  जो  मूल  नीति  राष्ट्र  के  विकास  की  ओर
 ओद्योगिकीकरण  की  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  पब्लिक  सेक्टर  को
 पब्लिक  के  उपयोग  में  आने  वाले  सभी  संसाधनों  को  अधिक  से  अधिक  घनराशि  देने  का  प्रयास
 किया  है  ।

 इस  अवसर  पर  मैं  खास  तौर  पर  ट्रांसपोर्ट  और  टूरिज्म  एवं  के

 सम्बन्ध  में  उल्लेख  करना  चाहुंगा  ।  इस  मामने  में  इस  बजट  में  थोड़ा  कम  ही  प्रावधान  रखा  गया
 यदि  हम  राष्ट्र  की  एकता  और  अखंडता  के  यिचार  से  या  राष्ट्र  में  परथंटन  के  विकास  की

 सम्भायषनाओं  को  देखते  हुए  यह  चाहें  कि  देश  में  आवागमन  का  साधनों  का  विकास  होना  चाहिए
 तो  निश्चित  रूप  से  ट्रांसपोर्ट  विभाग  और  पर्यटन  विभाग  को  अधिक  घनराशि  की

 ध्यकता  जैसा  कि  कहा  जाता  है  कि  आविष्कार  की  जननी  होती  है  ।”  मेरे

 विचार  में  इनके  विकास  के  लिए  जो  घनराशि  आवंटित  की  गई  है  वह  आने  बाले  बर्षों  में

 कम  होगी  ।

 आखिर  में  में  बँक  से  संबंधित  कुछ  बातें  रखना  चाहता  हूं  ।  हमारे  पुजारो  जी  भी  इस  समय

 यहां  बंठे  हुए  निश्चित  रूप  रो  आपने  1986-87  के  बजट  में  स्व:रोजगार  योजना  के  लिए

 ज्यादा  धन  राशि  रखी  पहले  जो  65  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  उसको  बढ़ाकर  1986-87

 में  103  करोड़  रुपए  का  प्रायधान  इस  बजट  में  किया  इसके  लिए  मैं  धन्यवाद  देना

 लेकिन  इसमें  अभी  भी  कुछ  सुधार  की  आवश्यकता  जो  हमारे  डिस्ट्रिक्ट  इन्डस्ट्री  सेंटर  उनके

 खनरल  मैनेजर  की  अध्यक्षता  में  टास्क  फोस  बने  हुए  उसका  काय॑  सुचारु  रूप  से  नहीं  हो  रहा
 उसमें  चुनाव  जो  किया  जाता  हमारे  उम्मीदवार  का  जो  चयन  किया  जाता  है  उसके  बाद

 थष्ट्रीयकृत  बेंकों  में  जाने  के  बाद  फाइनेन्स  नहीं  मिलता  बैंकों  के
 दरवाजे  खटखटाने  पढ़ते  हैं

 भौर  चक्कर  लगाने  पढ़ते  मेरा  सुझाव  है  कि  टास्क-फोसं  में  लीड  बैंक  के  वरिष्ठ  अधिकारी

 रहते  हैं  इसलिए  बैकों  में  पुनरीक्षण  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  होनी  चाटिए  ।  प्राथमिकता  के

 आधार  पर  ही  बैंकों  स ेऋण  मिल  जाना  चाहिए  ।

 अन्त  में  मैं  फसल  बीमा  के  सम्बन्ध  में  एक  मिसट  बोलना  चाटृंगा  |  किसानों  के  हक  में  फसल

 बीमा  योजना  बहुत  अच्छी  साबित  हुई  है  परन्तु  कुछ  इलाकों  में  ही
 जिलों  में  इसको  लागू

 किया  गया  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  प्रकार  की  जो  प्राकृतिक  आपदायें  आती  रहती  हैं  -  भाहे

 सखा  अतिवष्टि  ओलावृष्टि  हो--इन  सभी  प्राकृतिक  आपदाओं  के  लिए  भारत  जैसे  कृषि

 घान  देश  के  सभी  जिलों  में  फसल  बीमा  को  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।

 इन  बातों  के  साथ  मैं  माननीय  बित्त  मंत्री  जी  को  बधाई  दू  गा  तथा  यह  कहूंगा  कि  साइन्स

 एटामिक  एनर्जी  के  मामले  में  कलपक्कम  तथा  अन्य  फास्ट-श्रीडर्स
 के लिए  भी  अधिक

 धन  का  आवंटन  करने  के  सम्बन्ध  में  जो  उन्होंने  ध्यान  रखा  है  तथा  विशेष  आवंटन  करके  विशेष

 धनराछि  दी  है  और  उसकी  प्राथमिकता  बता६  है  उसके  लिए  भो  बधाई  देता  हूं  ।

 भी  राम  समझाबन  :  उपाध्यक्ष  1986-87  के  बजट  पर  आपने  जो  मुझे
 बोलने  का  अबसर  प्रदात  किया  है  उसके  लिए  में  आपका  आभारी  हूं  ।  माननीय  विस  मंत्री  जी  ने
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 नरक  La a  तन अनीता  न  नि  अखिल  ह््च्ु्सनस

 राम

 जो  बजट  यहां  पर  पेश  किया  है  उसको  देखते  हुए  ऐसा  लगता  है  कि  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहने
 वाले  चाहे  वे  देश  के  किसी  भी  कोने  में  रहते  हों  उनकी  ओर  उनका  ध्यान  गया  इसके

 लिए  वे  धन्यवाद  के  पात्र  हैं  ।  मन्‍्त्री  महोदय  ने  अपने  बजट  में  गरीबों  की  ओर  विशेष  रूप  से  ध्यान

 दिया  है  चाहे  वे  गरीब  देहात  के  रहने  वाले  हों  या  शहर  के  रहने  वाले  हों  ।  उनको  गरीबी  की  रेखा

 से  ऊपर  उठाने  की  योजनायें  उन्होंने  बनाई  लेकिन  आज  तक  के  अनुभव  के  आधार  पर  मैं  एक

 सुझाव  देना  चाहूंगा  ।  गरीबों  के  लिए  सरकार  की  ओर  से  काफी  पैसा  दिया  जाता  है  लेकिन

 सही  माने  में  यदि  देखा  जाए  तो  वह  धन  उन  गरीब  लोगों  तक  पहुच  नहीं  पाता  है  जितना  कि

 वास्तव  में  पहुचना  चाहिए  ।  चाहे  ब्लाक  के  माध्यम  से  हो  चाहे  बंकों  के  माध्यम  से  बीच  में

 जो  लोग  मध्यस्थता  करते  हैं  व ेअधिकतर  राशि  का  अपहरण  कर  लेते  इसलिये  गरीबों  के  लिये

 जो  धन  खर्च  किया  जाता  है  उसके  सम्बन्ध  में  इस  बात  का  ध्याम  अवश्य  रखा  जाए  कि  बिचोलियों

 से  उनको  बचाने  का  प्रयास  किया  जाए  ।

 मैं  मन्त्री  जी  का  ध्यान  अपने  क्षेत्र  की  ओर  भी  ले  जाना  चाहूंगा  ।  संयोग  से  उत्तर  प्रदेश  के
 जो  पूर्वी  जिले  आजमगढ़  आदि  जो  कि  बहुत  पिछड़े  हुए  वहां
 पर  कोई  विकास  काये  नहों  हो  पाया  1962-63  में  वहां  पर  पटेल  भरायोग  गया  था  और  उसने
 अध्ययन  करके  वहां  की  उन्नति  के  लिए  कुछ  सिफारिशें  की  संयोग  से  जो  क्षेत्र  है
 बह  जोनपुर  और  बनारस  को  मिलाकर  बनाया  गया  वहां  पर  मेरे  सामने  लोगों  की
 ओर  से  जो  प्रश्न  आते  हैं  उनका  जवाब  मैं  नहां  पाता  हूं  क्योंकि  वहां  पर  कोई  विकास  कार्य  नहीं
 हुए  हैं  और  न  कोई  उद्योग-घंधे  ही  स्थापित  किए  गए  इसलिए  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  से

 प्रार्थना  करू  गा  कि  उस  इलाके  के  लिए  «  कोई  आयोग  या  कमेटी  नियुक्ति  करें  जो  वहां  पर  जाकर
 जांच  करे  कि  वह  क्षेत्र  कितना  पिछड़ा  हुआ  है  और  उसकी  उन्नति  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जाने

 मेरे  पशैस  में  जब  मैं  प्रतापगढ़  गौर  राय  व?ली  की  ओर  देखता  हूं  तो  पता

 खलता  है  कि  वहां  पर  कितने  विकास  कार्य  किए  गए  हैं  लेकिन  हमारे  क्षेत्र  के  लोग  हम  से  प्रश्न
 करते  हैं  आखिर  वे  भी  एमपीज  के  टो  क्षेत्र  हैं  अहां  ५८  इतना  विकास  कार्य  हुआ  है  ले

 हमारे  इलाके  में  एक  फैक्ट  तक  नहीं  है  इसका  क्‍या  कारण  (६

 00  म०  प०

 वहां  के  लोग  जब  मुझ  से  पूछते  हैं  कि  यहां  कोई  कार्य  नहीं  हुआ  तो  मुख  से  कोई  जवाब
 देने  को  नहीं  बनता  विकास  के  नाम  पर  वहां  कोई  काम  नह्ों  हो  रहा  संदपर  और  वह
 रियाबाद  में  कस्बे  की  आबादी  बहुत  अच्छी  लेकिन  यह  बीस  किलोमीटर  की  दूरी  पर  सडके
 तो  बन  गई  लेकिन  यदि  वे  एक  दूसरे  से  सम्पर्क  रखना  तो  बीच  में  उदन्ती  नदी  पर  पुल
 न  होने  के  कारण  उनको  सौ  किलोमीटर  की  दूरी  तय  करनी  पड़ती  इसलिए  वहां  का  विकास
 कैसे  हो  सकता  पुल  छोटा  है  और  उस  पर  मेरे  विचार  से  एक  लाख  रुपए  से  ज्यादा  खजं  नहीं
 आएगा  ।  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  आप  इस  नदी  पर  पुल  बनवाने  की  व्यवस्था

 यदि  उस  क्षेत्र  का  आवागमन  का  कारें  हुआ  होता  तो  वहां  के  क्षेत्र  का  थिकास  हुआ
 उसी  तरह  से  पहाड॒पुर  में  गांगी  नदी  बहती  यदि  उस  पर  भी  पुल  बनाया  तो  उस  क्षेत्र  का
 विकास  हो  सकता  है  ।

 232



 20  1907  )  सामान्य  1986-87  -  सामान्य  चर्चा
 —  अप

 भाप  यह  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  वहां  प्रतिवर्ष  बाढ़ें  आती  हमारे  जिले  में  गोमती
 ब  गंगा  नदी  बड़ती  जो  बाढ़  को  वजह  से  प्रतिवर्ष  उस  इलाके  को  बर्बाद  करती  बहां  पर  तो
 गरीब  लोग  हैं  ही  ओर  बाढ़  की  वजह  से  और  तबाह  हो  जाते  वहां  पर  सिंचाई  के  साधन
 उतने  अच्छे  नहीं  जितने  कि  होने  पिछले  साल  भी  गोमती  नदी  पर  केरांकल  में

 ले  बनवाने  के  लिए  प्रार्थना  की  थी  और  इस  साल  भी  मैं  आपसे  प्रार्थना  कर  रहा  इसके
 सःथ  ही  वहां  काफी  तेजी  के  साथ  कटाब  हो  रहा  लेकिन  उसको  रोकने  के  लिए  कोई
 व्यवस्था  नहीं  की  गई  यह  क्षेत्र  बहुत  ही  गरीब  है  और  काफी  पिछड़ा  हुआ  आबादी
 भी  काफी  ज्यादा  वहां  के  लोग  रोजी-रोटी  के  लिए  बम्बई  आदि  शहरों  में
 जाकर  अपना  जीवन-यापन  करते  जंसा  भेंने  यह  क्षेत्र  हरिजन  क्षेत्र  ह ैऔर  उप्तमें  तीन
 हरिजन  एसेम्बली  कान्स्टीचर्येंसी  भी  उस  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  में  सरकार  से  बराबर  प्रार्थना
 करता  आ  रहा  हूं  और  आज  भी  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वे  उस  क्षेत्र  के  विकास
 के  लिए  एक  विकास  योजना  बनाए  और  उस  क्षेत्र  को  जाकर  देखें  कि  सचमुच  में  वह  क्षेत्र  इतमा
 पिछड़ा  क्‍यों  है  और  उसके  विकास  के  लिए  कया  व्यवस्था  की  जा  सकती  है  ।

 जहां  तक  हर्जिनों  का  सवाल  हरिजन  आज  भी  गरीबो  की  रेश्ला  से  ऊपर  उठाने  के

 लिए  हर  प्रयास  करता  है  ।  सरकार  द्वारा  मदद  मिलती  है  लेकिन  हरिजनों  का  नाम  लेकर  उनका

 शोषण  कितना  किया  जाता  यह  भी  सरकार  को  देखना  उस  क्षेत्र  में  हरिजनों  को

 सविधा  देने  के  लिए  बिजली  लगाई  गई  ।  उस  क्षेत्र  का  दोरा  तो  उस  बस्ती  के  शुरू  में  तीन  अम्बे

 लगा  दिए  गए  हैं  और  कागज  में  लिख  दिया  जाता  है  कि  इस  गांव  का  विद्यूतीकरण  कर  दिया

 गया  है  ।

 जहां  तक  उस  क्षेत्र  में  शिक्षा-भवन  का  सवाल  वहां  १र  80  प्रतिशत  स्कूल  ऐसे  जहां

 पेड  के  नीचे  बैठकर  पढ़ाई-लिखाई  होती  यदि  कभी  आंधी  या  तूफान  आ  जाता  तो  उन  दिलों

 बच्चों  को  छोड़  दिया  जाता  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  चहु  मुझ्ी  विकास  के  लिए  सरकार

 द्वारा  काफी  घन  दिया  जाता  लेकिन  उस  घन  का  सदुपयोग  महीं  किया  जाता  इसलिए

 आवश्यक  है  कि  गांवों  में  स्कूल  बिल्डिग्स  ताकि  गांव  के  बच्चे  देश  की  हालत  को  देखकर  आगे

 बढ़े  और  उस  गांव  का  विकास  हो  ।

 नहीं  शब्दों  के  साथ  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी
 ने  जो  विकास  का  बजट  पेश  किया

 उसका  समर्थन  करते  हुए  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  वह  हमारे  क्षेत्र  सेदपुर  की  ओर  भी  थोड़ा

 सा  ध्यान  द

 3.06  भ०  १०

 दरद  दिलले  पीठासीन

 ]
 कल्ली  आर०  अल्णानम्बी  :  सभापति  अपने  दल  अखिल  भारतीय  अन्‍्ना

 दबिड़  मुनेत्र  कणगम  की  ओर  से  मैं  1986-87  के  सामान्य  बजट  पर  कुछ  शब्द  कहना  चाहता
 से

 तमिल  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर  ।
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 आर०  अण्णानम्बी  ]

 ह
 वित्त  मंत्री  द्वारा  गरीबी-उन्मूलन  कार्यक्रमों  हेतु  प्रावधान  में  की  गई  65%  की  वृद्धि  का

 मैं  स्वागत  करता  हूं  ।  हमारे  पुराची  थलंवार  डा०  एम०  जी०  आर०  के  प्रबुद्ध  नेतृत्व  में

 उन्‍्मलन  कार्यक्रमों  तथा  20  सूत्री  कार्यक्रम  को  पूरे  जोश  और  उत्साह  सहित  लागू  कर  रहे
 वर्ष  1984-85  में  तमिलनाड़  तथा  महाराष्ट्र  इस  सम्बन्ध  में  प्रथम  स्थान  पर  ऐसे  राज्यों  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गरीबी-उन्मूलन  कायंत्रमों  और  अधिक  धनराशि  की  आबंदित  की

 जानी  चाहिए  ।

 ऐसा  कहा  जाता  है  कि  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  देश  के  सभी  ग्रामों  को  पीने

 का  पानी  उपलब्ध  होगा  ।  1985-86  में  298.83  करोड़  रुपये  की  उपलब्ध  धनराशि  करायी  गयी

 थी  लेकिन  केवल  167.01  करोड़  रुपये  ब्यय  किये  गये  केन्द्र  क ेपास  131.82  करोड़  रुपये  की

 घन  राशि  जो  व्यय  नहीं  की  जा  शेष  ऐसा  क्‍यों  इस  131.82  करोड़  रुपये  की  शेष

 राशि  का  क्‍या  हुआ  ?  इसे  पेयजल  कार्यक्रमों  पर  क्‍यों  नहीं  खर्च  किया  गया  ?  माननीय  वित्त  मंत्री

 को  इस  बात  का  उत्तर  देना  चाहिए  ।  1985-86  में  31.370  ग्रामों  को  पेयजल  देने  की  योजना

 थी  लेकिन  केवल  17,128  ग्रामों  को  पेयजल  की  पूर्ति  इसका  कारण  यह  है  कि  इस

 योजना  के  लिए  जिस  धन  का  प्रावधान  क्या  गया  था  उसे  आबंटित  नहीं  किया  गया  ओर  व्यय

 नहीं  किया  गया  ।  यदि  ऐसी  महत्वपूर्ण  योजमा  के  लिए  ऐसा  उपेक्षा  पूर्ण  रुख  अपनाया  जाता  है  तो

 सातवीं  योजना  के  अन्त  में  भी  सभी  ग्रामों  को  पेयजल  नहीं  मिल  इस  महत्वपूर्ण  योजना  पर

 माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  उचित  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 1986-87  6-87  के  बजट  में  कृषि  को  जो  बढ़ा  हुआ  आबंटन  किया  गया  है  तथा  कृषि  को  अधिक

 महत्व  दिया  गया  है  उसका  मैं  स्वागत  करता  कावेरी  जल  विवाद  के  कारण  तमिलनाडु  में

 उत्पादन  खतरे  में  पड़ा  हुआ  है  ।  यद्यपि  विश्व  बेंक  ने  कावेरी  डेल्टा  का  आधुनिकीकरण  करने  के  लिए
 सहायता  का  आश्वासन  दिया  है  परन्तु  इस  विवाद  के  कारण  इस  योजना  को  प्रारम्भ  नहीं  किया  जा

 सका  ।  केन्द्र  सरकार  को  हस्तक्षेप  करना  चाहिये  तथा  कावेरी  जल  विवाद  का  शीघ्र

 सनिश्चित  करना  1974  पिछले  12  वर्षों  से तमिलनाडु  के  किसान  बड़ी  परेशानी  में

 मेरी  मांग  है  कि  कावेरी  जल  विवाद  को  सुलझाने  में  केन्द्र  सरकार  के  प्रभाव  का  इस्तेमाल

 किया  जाना

 भारत  में  भूतल  जल  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  केवल  0.14  एम०  क्‍्यूबिक  फिट

 नाडु  में  यह  0.03  एम०  क्यूबिक  फीट  1978  में  भारत  सरकार  ने  पश्चिम  ओर  की  बहने  बाली

 नदियों  जिनमें  कि  218  टी०  एम०  सी०  जल  का  अतिरेक  जल  का  उपयोग  करने  सम्बन्धी
 प्रशण  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  समिति  बनायी  थी  |  यह  सारा  जल  केरल  से  होकर  अरब

 सागर  में  गिर  कर  बेकार  चला  जाता  तमिलमाडु  के  दक्षिणी  जिलों  को  पेय  जल  की  आपूर्ति  के

 लिए  हमें  केवल  17  टी०एम०सी०  जल  की  आवश्यकता  है  ।  राष्ट्रीय  जल  विकास  एजेन्सी  को  इस
 प्रश्न  पर  बिचार  करना  चाहिए  तथा  पश्चिम  की  ओर  बहने  वालो  नदियों  में  से  17  टी०एमण०्सी०
 जल  को  उपलब्ध  कराने  के  कार्यान्वयन  हेतु  योजना  बनानी  1972  के  सिंचाई

 आयोग  ने  भी  इस  महत्वपूर्ण  मुद्द  का  उल्लेख  किया  है  ।
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 जल  के  कृषि  के  विकास  के  लिए  बिजली  सर्बाधिक  महत्वपूर्ण  1989-90  में ग्री
 3300  मिलियन  इकाइयों  फे  बराबर  बिजली  की  आवश्यकता  1994-95

 में  तमिलनाडु  की  आवश्यकता  10,200  मिलियन  इकाईयों  के  दराबर  होगी  ।

 तमिलनाडु  ने  विद्यूत  उत्पादन  के  लिए  पूरी  जल  क्षमता  का  उपयोग  कर  लिया

 तमिलनाडु  में  अब  केवल  ताप  विद्युत  संयंत्रों  के विषय  में  ही सोचा  जा  सकता  लेकिन  उसके
 लिए  कोयले  की  पूर्ति  सुनिश्बित  की  जानी  यहां  तक  कि  वबतंमान  ताप  विद्युत  संयत्र  भी
 अच्छी  श्रेणी  के  कोयले  के  अभाव  के  कारण  मुश्किल  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  ताप  विद्यृत  संयंत्रों
 के  लिए  उत्तम  किस्म  के  कोयले  की  बड़ी  मात्रा  के  आयात  के  लिए  राज्य  सरकार  को  अनुमति  देनी

 चाहिऐ  ।  तमिलनाडु  में  एक  और  आणविक  इकाई  स्थापित  की  जानी  तिरुनेलवेली  जिले

 में  कदांगुलम  नामक  स्थान  को  अणु  ऊर्जा  आयोग  के  दल  ने  इस  उद्देश्य  हेतु  चुना  इस  स्थान

 को  टूटोकोरीन  के  भारी  पानी  संयंत्र  के निकट  स्थित  होने  के  कारण  चुना  गया  सातवीं

 वर्षीय  योजना  में  10,000  मेगावाट  अणु  शक्ति  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  यदि  कृदांगुलम  में  एक
 आणविक  इकाई  स्थापित  की  जाती  है  तो  इससे  तमिलनाडु  की  ऊर्जा  समस्या  का  समाधान  हो

 जायेगा  ।

 नियोजन  के  लाभ  ग्रामीण  लोगों  तक  नहीं  पहुंचे  उनके  पास  आवास  नहीं  प्राथमिक

 चिकित्सा  सुविधा  नहीं  शिक्षा  सुविधा  नहीं  और  यद्यपि  खाद्याननों  के  उत्पादन  में  हमने

 निर्भरता  प्राप्त  कर  ली  फिर  भी  उन्हें  पौष्टिक  भोजन  नहीं  मैं  इन  बातों  को  नहीं  कह

 रहा  हूं  ।  इन  बातों  को  वरिष्ठ  मंत्री  श्री  नरसिह  राव  ने  शड़की  विश्वविद्यालय  में  दिये  गये  अपने

 दीक्षांत  भाषण  में  कहा  6  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  बाद  भी  यह  स्थिति  है  मैं  नहीं  जानता  कि

 इस  देश  के  ग्रामीण  लोगों  को  मूलभूत  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  अभी  और  कितनी  पंचवर्षीय

 योजनाओं  की  जरुरत  पड़ेगी  ।  महात्मा  गाँधी  कहा  करते  थे  कि  भारत  प्रामों  में  बसता  है

 लकिन  इन  ग्रामों  की  अब  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ।

 हमारे  मुख्यमंत्री  डा०  एम०  जी०  आर०  इन  ग्रामों  को  छोटे  कस्बों  में  बदलना  भाहते

 स्थानीय  निकायों  के  चुनावों  से  पहले  उन्होंने  प्रत्येक  पंचायत  संघ  को  आत्म-निर्भरता  योजना  के

 अर्थात  छोटे  अच्छी  स्कूल  की  इमारतों  के  निर्माण  तथा  पेयजल

 आपूर्ति  आदि  के  एक  करोड़  रुपये  प्रदान  किये  ।  आज  तमिलनाडु  के  गाँव  छोटे  क्यों  की

 तरह  दिखाई  देते  यदि  ग्रामों  का  नाश  हो  जाता  है  तो  क्या  भारत  जीवित  रह  सकता  है  ?  यदि

 भारत  ने  जीवित  रहना  है  तो  केन्द्र  सरकार  को  देश  के  सभी  ग्रामों  के  लिए  मूलभूत  सुविधाएं

 जुटानी  चाहिए  ।

 यदि  तमिलनाड  के  दक्षिणी  जिलों  का  पिछड़ापन  दूर  किया  जाना  है  तो  सेतुसमुद्रम  नहर

 परियोजना  को  कार्याल्बन  हेतु  हाथ  में  लिया  जाना  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  विकास
 परिषद  की  पिछली

 बैठक  में  भी  हमारे  मुख्यमन्त्री  ने  इसका  उल्लेश्व  किया  था  ।  इस  योजना
 से

 दक्षिणी  तटों  को  भी

 आवश्यक  सरक्षा  शाप्त  होगी  |  पिछले  30  वर्षों  के  दौरान  दस  सम्बन्ध  में  कई  व्यवहायंता  रिपोर्ट

 दी  गई  हैं  ।  नौसेना  अध्यक्ष  की  हाल  की  मद्रास
 यात्रा

 कक  ।  दौरान
 ह्‌मा

 रे  मख्यमन्त्री  ने  उन्हें  इस

 सेतुसमुद्रम  नहर  परियोजना  के  सामरिक  महत्व  के  बारे  मे  बताया  केन्द्र  सरकार  द्वारा  बिना  अधिक

 बिलम्ब  के  इस  योजना  को  हाथ  में  लिया  जाना  चाहिए  ।
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 आर०  अण्णानम्बी  ]

 कुछ  दिन  पूर्व  हमारे  कृषि  राज्य  मंत्री  श्री  मकबाना  ने  इस  सदन  में  एक  गलत  वक्तव्य

 दिया  उन्होंने  कहा  कि  जब  तमिलनाड  के  मुख्य  मंत्री  से  उनन्‍्होंत  चक्रवात  सहायता  उपायों  के  विषय

 में  सम्पर्क  किया  तो  मुख्यमंत्री  क ेनिजी  सचिव  ने  उन्हें  बताया  कि  भुख्यमंत्री  सोने  जा  चुके
 हैं  और

 उनको  जगाया  नहीं  जा  सकता  ।  निजी  सचिव  चाहता  था  कि  मंत्री  उसे  ही  सब  कुछ  बता  दें  ताकि

 वह  उसको  बाद  में  मुख्यमंत्री  को  ब्रता  यह  एक  गलत  सूचना  है  ।  पिछले  वर्ष  अक्टूबर  से  इस

 वर्ष  की  जनवरी  तक  उनके  निजी  सचिव  के  घर  का  फोन  कटा  हुआ  था  ।  उस  समय  मुख्य  मंत्री
 के  रामावरम  हाउस  में  बाढ़  का  पानी  भरा  हुआ  था  और  मु्यमंत्री  कालेमारा  होटल  में  ठहरे
 हुए  यह  अच्छी  बात  नहीं  है  कि  राज्य  मंत्री  सदन  में  ऐसे  गलत  वक्तव्य

 दें
 ।  जब  बाढ़

 सहायता  कार्यो  और  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  कार्यान्‍्वन  में  तमिलनाडु  सरकार  प्रथम  स्थान  पर
 तो  मंत्री  जी  के  लिये  यह  उचित  नहीं  है  कि  वह  मुख्यमन्त्री  के  खिलाफ  सभा  में  ऐसे  आरोप  लगायें

 एक  राज्य  के  श्रतिष्ठित  मुख्यमन्त्री  के  विरुद्ध  ऐसे  वक्तव्यों  की  में  भर्त्सना  करता  हूं  ।

 इन  बातों  के  साथ  ही  मैं  अपना  भाषण  ममाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 डा०  संकटा  प्रसाद  :  सभापति  कांग्रेस  और  हमारी  सरकार  का  लक्ष्य
 इस  देश  को  समाजवाद  और  आत्म-निर्भरता  की  ओर  ले  जाने  का  वित्त  मंत्री  जी  ने  इस  सदन
 में  वषे  1986-87  का  जो  बजट  पेश  किया  वह  समाजवाद  की  तरफ  और  आत्म-निर्भरता  की
 तरफ  बढ़ने  के  लिए  मजबूत'ओऔर  साहसिक  कदम  मैं  आपके  माध्यम  से  वित्त  मंत्री  जी  को  इसके
 लिए  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।

 सभापति  खेती  इस  देश  का  मुख्य  धंधा  है  ओर  राष्ट्र  की  प्यास  फीसदी  आमदनी

 खेती  से  होती  इस  देश  में  75  प्रतिशत  लोग  खेती  करते  हैं  या  खेती  पर  आश्वित  हैं  ।  खेती  को

 बढ़ाने  के लिए  काफी  कुछ  किया  जा  चुका  है  और  अभी  बहुत  कुछ  करना  शेष  हम  खाद्यान्न
 के  मामले  में  आत्म-निर्भर  हो  चुके  हैं  हमें  विदेशों  से  खाद्यान्न  मंगाना  नहीं  पड़ता  है  जबकि

 दुनिया  के  कई  देश  अभी  तक  खाद्यान्त  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  नहीं  हो  पाये  यह  हमारे  लिए
 बड़े  गये  की  बात  है  और  इसके  लिए  में  भारत  सरकार  की  सराहना  करता  हूं  ।

 इन्दिरा  जी  के  भागीरथी  उनकी  मेहनत  और  कार्यों  के  परिणामस्वरूप  ही  हमारा
 देश  खाद्यान्न  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  हो  पाया  है  लेकिन  इस  सबके  बावजूद  हमें  बहुत  कुछ  करना
 शेष  हमें  अब  भी  तिलहन  और  शक्कर  जैसी  चीजें  विदेशों  से  मंगानी  पड़ती  तिलहन  के
 अलाया  हमें  जिन  त्रीजों  की  जरूरत  होती  देश  में  उनकी  पैदाबार  बढ़ाने  के  लिए  बजट  में  समुचित
 व्यवस्था  की  गई  है  ताकि  हम  उनमें  भी  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  कर  सकें  ।  इतना  कुछ  होने  के  बाबजूद
 भी  हमें  अभी  काफी  काम  करने  हैं  ।

 यश्षपि  लैंड  सीलिग  को  हमने  कड़ाई  से  लागू  किया  है  परन्तु  आज  भी  खेती  की  जमीन
 बड़े  लोगों  ने  अपने  कुत्ते  और  बिल्लियों  के  नाम  से  प्रैंब  की  हुई  है  और  लाखों  एकड़  जमीन  उनके
 कब्जे  में  है  जो  कि  गरीब  लोगों  को  जानी  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  लैंड  सीलिग  एक्ट
 को  और  ज्यादा  कड़ाई  के  साथ  लागू  किया  जाना  चाहिए  ताकि  देश  में  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सके
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 of  मै  तट  ता  >  >  |  ० जानता  हूँ  कि  आज  भी  देश  में  लाखों  एकड़  भ्मि  को  लैंड  ग्रैब्स  ने  कुत्ते  और
 बिल्लियों  के  अलावा  न  जाने  किन-किन  नामों  से  अपने  कब्णे  में  किया  हआ  जिनका  कोई
 पता  नहीं  मैं  चाहता  हूं  कि जमीन  उसको  दी  जानी  चाहिए  जो  उसको  जोत  सके  जब  कि  आ
 खेती  योग्य  जमीन  ऐसे  लोगों  के  कब्जे  में  जो  उसको  जोतते  नहीं  हैं  बल्कि  जबर्दस्ती  हडपे  बंठे

 इन  लेंड  भ्र  बस  को  वजह  से  जमीन  का  ठीक  से  उपयोग  नहीं  हो  पाता  ।

 सभापति  अभी  हमारी  सरकार  ने  काफी  जमीनें  गरीबों  को  दी  हैं  और  उन  जमीनों
 के  पट्ट  किए  लेकिन  वे  जमीनें  अभी  तक  बहुत  से  गरीबों  को  नहीं  मिल  पाई  उन  जमीनों
 पर  उनका  कब्जा  कड़ाई  से  कराया  जाना  इसके  लिए  प्रदेश  सरकारों  को  भारत  सरकार
 की  ओर  से  लिखा  जाना  चाहिए  कि  जो  पट्ट  जमीनों  के  गरीबों  के  लिए  किए  गये  उनको  उस
 जमीन  पर  कब्जा  दिला  दिया

 सभापलि  वीकर-संक्शन  के  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  इस  बज़ट  में  काफो
 धनराशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  ज़िससे  इन  लोगों  को  अगले  वर्ष  काफी  राहृुत  मिलेगी  और  इमकी
 तरक्की  इसी  प्रकार  बैकवर्ड  लोगों  क ेलिए  रोजगार  देने  के लिए  काफी  धनराशि  की  व्यवस्था
 की  गई  लेकिन  जो  धन  बेंकों  से  कर्जे  के  रूप  में  या  दूसरे  रूप  में  इन  लोगों  को  दिया  जाता

 उसका  काफी  भाग  बिचोलिए  खा  जाते  इसलिए  मेरा  सरकार  से  अनुशोध  है  कि  जहां  कर्जे
 की  व्यवस्था  इन  लोगों  के  लिए  की  गई  वहां  सेंट्रल  मानिटरिंग  की  व्यवस्था  भी  होनी  चाहिए  ।
 अगर  यह  नहीं  होता  तो  उसका  सदुपयोग  नहीं  होगा  भौर  25-30  परसेंट  घनराशि  दूसरों  के

 हाथों  में  चली  इसलिए  सेंट्रल  मानिटररिंग  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 सभापति  वित्त  मंत्रालय  और  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  होडंस  और  अ्लकमार्किटियर्स
 के  खिलाफ  भी  एक  मुहीम  चलाई  यह  एक  साहसपूर्ण  कदम  ब्लैक  मार्किटिय्स  और  होडंस  ने

 एक  पैरेलल  इकनौमी  चलाई  हुई  इस  पैरेलल  इकनौमी  की  वजह  से  कीमतें  बढ़ती  हैं  और  देश  की

 इकनौमी  खराब  होती  है  और  अगर  इन  होडंस  ब्लैकमाकिटियर्स  पर  कब्जा  किया  जाए  और  छिपा

 हुआ  धन  निकाला  तो  हमारी  मर्थव्यवस्था  मजबूत  होगी  और  कीमतों  में  भी  स्थायित्व

 जिससे  आराम  आदमी  को  सहूलियत  मिलेगी  ।

 सभापति  हमारे  देश  और  समाज  में  जो  क्राइम  होते  उनमें  से  70  फीसदी

 क्राइम  देश  के  अर्थ  से  जुड़े  हुए  इन  भर्थ  से  बंधे  हुए  क्राइम  को  रोकने  के  लिए  हमारे  सामने

 ही  रास्ता  है  कि  हम  समाजवादी  व्यवस्था  को  इस  देश  में  मजबूत  जितनी  समाजवादी

 पकड़  बढ़ती  जाएगी  उतनी  ही  गति  से  ये  जो  70  फीसदी  क्राइम  होता  शनैः:-शनै:  कम  होता

 जाएगा  और  अगर  आप  यह  नहीं  कर  सकते  हैं  तो  यह  जो  आर्थिक  क्राइम  होता  उस

 हम  रोक  भी  नहीं  सकते  हमारे  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  1936  में  लखनऊ  कांग्रंस

 अधिवेशन  में  कहा  था  --

 ष्द्चः अनुब  |

 में  उदधृत  करता  हूं  :  भारत  के  लोगों की  निर्धनता
 /

 व्यापक  बेए।अगारी  उनके  पतन

 और  गुलामी  को  झत्म  करने  का  और  कोई  तरीका  दिखाई  नहों  देता  सिवाय  समाजवाद  के  जिसका

 अर्थ  होगा  हमारे  राजनैतिक  ओर  सामाजिक  ढांचे  में  व्यापक  क्रास्तकारी  परिवर्तम  और  भूमि  तथा
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 संकटा

 उद्योग  के  क्षेत्र  में  निहित  स्वार्थों  का  इसका  अर्थ  है  निजी  सम्पत्ति  को  समाप्त  सिवाय

 संकुचित  अर्थ  में  और  बतंभान  मुनाफ  की  प्रणाली  को  स८कारिता  सेवा  के  उच्च  आदर्श  द्वारा

 प्रतिस्थापित  इसका  अर्थ  है  हमारी  वर्तमान  आदतों  और  इच्छाओं  में  एक  परिवर्तन  ।”

 संक्षेप  में  इसका  अर्थ  है  एक  नयी  सभ्यता  जो  कि  बतंमान  पृ  जीवादी  प्रणाली  से  पूरी  तरह
 भिन्‍न  होगी

 कांग्रेस  और  देश  का  इतिहास  इस  बात  का  साक्षी  है  कि  कांग्रेस  पार्टी  व  देश  की  सरकार

 ने  जब  भी  कोई  ऐसे  बड़े  मुहे  या  सवाल  देश  के  ऊपर  आए  या  देश  के  उपर  कष्ट  तो  कांग्रेस
 ने  मजबूती  से  कदम  उठाया  चाहे  वह  जमींदारी  एबोलिशन  एक्ट  प्रिवीपसं  को  समाप्त  करने
 का  काम  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  का  काम  बाहे  बंगला  देश  से  लड़ाई  का  मसला  हो  या  और
 भी  कोई  ऐसा  देश  का  सवाल  हर  मौके  पर  कांग्रेस  पार्टी  और  भारत  सरकार  ने  बड़ी  मजबती
 साथ  कदम  उठाया  यह  भी  हुआ  कि  हमें  पार्टी  को  बांटना  पड़ा  लेकिन  हम  पीछे  नहीं
 हमने  किसी  चोज़  की  परवाह  नहीं  की  ।  हमारी  लीडरशिप  ने  हर  वह  काम  किया  जिससे  देश  में

 भज़बूती  देश  आगे  बढ़े  ।

 यहां  विरोधी  भाई  बीच-बीच  में  टोकते  मै ंकहना  चाहता  हूं  कि  हमने  पार्टी  का  बंटवारा
 कई  मुद्दों  पर  किया  और  देश  के  हित  में  किया  ।

 आपकी  पार्टी  बनती  बिगड़ती  आपकी  पार्टी  का  पता  ही  नहीं  चलता  हमारी  पार्टी
 का  इतिहास  देश  को  बनाने  का  हमारी  कांग्रेस  सरकार  देश  में  आगे  बढ़ी  है  और  हम  आगे  बढ़
 रहे  इसमें  कहीं  संदेह  नहीं  हैं  ।  मैं  इसके  साथ  वित्त  मंत्री  को  बहुत-बहुत  बधाई  देता  हूं  और

 बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  दांति  धारीवाल  :  सभाषति  वित्तमंत्री  जी  के  बजट  प्रस्तावों  के
 समर्थन  में  मैं  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 पिछले  बजट  में  वित्त  मंत्री  ने बचत  को  बढ़ावा  देने  के कई  उपायों  की  घोषणा  की  थी  और
 उनके  अच्छे  परिणाम  सामने  आये  ।  इसमें  मेरा  मन  जरा  उत्साहित  हुआ  कि  वित्तमंत्री  को  धन्यवाद
 दिया  जाना  चाहिए  ।  हालांकि  जो  प्रस्ताव  इस  बजट  में  उन्होंने  पेश  किए  उनमें  से  कई

 कर  पर  कुल  मिलाकर  बजट  अच्छा  बना  इस  लिए  उनको  धन्यवाद  दिया  जाता

 सार्वजनिक  क्षेत्रों  के  बोंडों  की एक  और  शु  खला  प्रारम्भ  करने  जिस  पर  कर  मुफ्त
 ब्याज  उसका  में  स्वागत  करता  .  हूं  ।  निर्माण  गतिविधियों  में  अवरोध  पैदा  करने  वाले

 वित्तीय  और  गैर-वित्तीय  तत्वों  के  बारे  में  जो  खुलकर  उन्होंने  विचार-विमर्श  आमंत्रित  किया  है
 तथा  सरकारी  खर्चों  को  किस  प्रकार  से  कम  किया  हम  उसके  लिए  क्‍या  कर  सकते  क्‍या

 करना  इस  पर  भी  उन्होंने  जो  वाद-विवाद  आमंत्रित  किया  मैं  उसका  स्वागत  करता  हूं  ।

 पिछले  बजट  में  हमारी  प्रत्यक्ष-कर  प्रणाली  में  जो  महत्वपूर्ण  सुधार  किए  गए  थे  और  उसके

 परिणाम  स्वरूप  करों  की  बसूली  में  22%  तथा  व्यक्तिगत  आय  कर  में  36%  की  जी  वृद्धि  हुई
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 ग्रामोण० गीणा  की यह  प्रशंसा  की  बात  है  ।  इस  वर्ष  के  बजट  में  भी  ग्रामीणों  की  गरीबी  दूर  करने  के  कार्यक्रम

 पर  ज्यादा  खर्च  तथा  ग्रामीण  विद्युत  उत्पादन  और  रक्षा  आदि  पर  जो  बर्च  के  प्रस्ताव
 ग्ग्र

 ५  हैं  r
 शः  री

 5  “1  ५२  ।
 आये  वह  भी  प्रशंसनीय  हैं  ।  जिन  चीजों  पर  करों  पर  रियाथत्र  दी  गई  खासकर  दवाओं  पर

 वह  भी  स्वागतन्योग्य
 ह  ह

 वित्त  मंत्री  जी  ने  अपने  बजट  में  मुख्यतया  काले-धन  पर  किस  प्रकार  रोक  लगानी  चाहिये

 दूसरे  व्यय  में  किस  प्रकार  कमी  की  जानी  मुद्रास्फीति  को  बढ़ाये  बगर  आयोजना  के  लिए
 साधन  जुटाने  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के आर्थिक  ढांचे  को  किस  प्रकार  से  मज़बूत  किया  जाना  चाहिये

 और  निर्यात  को  किस  प्रकार  प्रोत्साहित  विदेशी  व्यापार  संतुलन  को  ठीक  किया  जाना  चाहिए
 इस  पर  जो  विचार  आमंत्रित  किए  गए  इनमें  से  कुछ  ही  मुद॒दों  पर  मैं  अपने  विच्वार  सदन  के

 सामने  रखना  चाहता

 जहां  तक  काले  घन  का  प्रश्न  कासाबाजारियो  तथा  कर  चुराने  वालों  के

 खिलाफ  अभियान  आपने  तेज़  उनमें  डर  पैदा  छापे  परन्तु  में  यह  नहीं  मानता

 कि  उससे  कालेधन  की  बढ़ोत्तरी  रुक  गई  हो  या  आपको  कोई  बहुत  ज्यादा  सफलता  मिल  पाई  हो  ।

 इस  बुराई  की  जड़  को  उखाड़  फेंकने  की  जो  आपने  कसम  खाई  है  या  वायदा  किया  मैं  समझता

 हूं  कि  उसमें  आप  सफल  नहीं  क्यों  कि  जिन  दो-तीन  चीजों  पर  यह  कालाधन  मुख्यतया  निर्भर

 करता  खासकर  रीयल  स्टेट  सम्पत्तियों  और  स्टाक-एक्सचेंज  ट्रांजैक्शन  पर  जिनमें  सबसे

 ज्यादा  यह  लगा  हुआ  उस  पर  आपका  ध्यान  कम  इस  पर  सरकार  को  विशेष  ध्यान  देना

 चाहिये  ।  रेवेन्यू  डिपार्टमेंट  ने  यह  घोषणा  कर  रखी  है  कि  कोई  भी  सम्पत्ति  जिसको  कीमत  धोषित

 अर्थात  बताई  गई  कीमत  से  15%  ज्यादा  देकर  उस  सम्पत्ति  को  सरकार  द्वारा  खरीद  करने  का

 प्रवीज्षन  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूँ  कि  कितनी  सम्पत्तियों  को  इस  घोषणा  के

 सार  15  परसट  से  ज्यादा  रकम  देकर  खरीद  लिया  इस  प्रकार  के  प्रवीजत  बसा  कर  रखने

 से  क्‍या  फायदा  है  ।

 माम  चर्चा  के  अनुसार  आज  अफसरों  के  पास  काफी  काला  घन  अफसरों  के  लिए  अपनी

 सम्पत्ति  घोषित  करना  आवश्यक  होना  चाहिये  तथा  उनके  पश्चात  उनकी  तलाशी  होनी  चाहिये  ।

 सेल्स  टैक्स  की  भो  बड़े  पैमाने  पर  धोरी  होती  मेरे  विचार  से  सेल्स  टैक्स  हटाकर

 कोई  विकल्प  ऐसा  ढू  ढ़ा  जाना  चाहिये  कि  उत्पादन  की  जगह  ही  सारे  टैक्स  लिर  जाएं  ।

 अलग  जगह  से  टैक्स  लगाने  से  चोरी  अधिक  होती  है  ।

 काला  धन  घोषित  कर  उत्पादन  एव  निर्माण  गतिविधियों  में  लगाये  जाने  की  कोई  योजना

 की  घोषणा  की  जानी  चाहिये  ।  पहले  भी  कई  बार  इस  प्रकार  की  योजनायें  सरकार  द्वारा  थोषित

 की  गई  इटली  में  ऐसी  ही  योजना  वहां  पर  काले  घन  से  मकान  बनाने  की  छूट  दी  हुई  है  ।

 सरकारी  व्यय  में  कमी  करने  की  बात  पर  भी  आप  विचार  एक  तरफ  तो  सरकार

 कहती  है  कि  पेट्रोल  और  डीजल  के  दाम
 इस  बजह्‌  से  बढ़ाये

 जा  रहे  हैं  क्योंकि  इसकी  खपत

 कम  हो  दूसरी  तरफ  सरकारी  महकमों  में
 रोज

 नई  कारें  खरीदी  जाती  हैं  और  जो  पैसा  जिस

 डीजल  के  लिए  पहले  मिलता  उससे  ज्यादा  अब  मिलन  लगा  यह
 अफसर  को  पेट्रोल  ५

 हं  मै

 बास  आप  पहले  अपने  सरका  री  स्‍तर  से  अगर  डीजल  ओर  पैट्रोल  की  खपत  कम  करनी
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 है  तो  जितनी  कारें  रखी  हैं  सब  विद-ड्रा  करें  और  उनको
 बाजार  में

 बेचिए  ।  अफसर  चाहे  किसी

 भी  लैवल  का  हो  उनको  आप  कार  एलाउन्स  दीजिए  ।  ज॑से  कि  निजी  क्षेत्र  के  कारखानों  में  अफसरों

 को  एलाउंस  दिया  जाता  है  वैसा  ही  आप  अपने  यहां  पर  करें  ।

 सभापति  आप  यह  घंटी  बजा  देते  हैं  तो  जो  बातें  मुझे  याद  होती  है  वह  भी  भूल
 जाती  हैं  ।

 मुद्रास्फीति  से  मजदूर  एवं  वेतनभोगी  वर्ग  काफी  बुरी  तरह  से  प्रश्नावित  हुआ  श्रमिकों
 की  आय  में  उस  गति  से  वृद्धि  नहीं  हुई  है  जिस  गति  से  कीमतों  में  हुई  मुद्रास्फीति  न ेआय

 ब्न्‍र  धन  का  वितरण  असमान  कर  दिया  धनी  अधिक  धनी  होने  लगा  है  तथा  गरीब  अधिक
 गरीब  हो  गया  है  ।  इससे  व्यवसायिक  वर्ग  एवं  सरकार  को  जरूर  फायदा  पहुंचा  परन्तु  इसके  बुरे
 प्रभाव  करोंडों  कृषि  सीमान्त  पेंशनभोगियों  ओर  बेरोजगारों  पर  पड़ा  है  ।

 ऐसी  स्थिति  में  सरकार  का  यह  उत्तरदायित्व  हो  जाता  हैं  कि  प्रभावशाली  एवं  कठोर  उपायों  के

 द्वारा  मुद्रास्फीति  पर  काबू  पाया

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  हो  रहा  नुकसान  भी  चिन्ता  का  विषय

 हमें  निजी  क्षेत्र  के  अच्छे  प्रबन्धकों  को  साव॑जनिक  क्षेत्र  के  प्रबन्धकों  को  ठीक  करने  के  लिए
 भामंत्रित  करना  चाहिए  और  अच्छे  मैंनेजरों  को  पर  लगाया  जाना  चाहिए  ।  साथ  ही  पब्लिक
 सेक्टर  की  बड़ी-बड़ी  इण्डस्ट्रीज़  में  वहां  के  प्रबन्धकों  पर  व्यक्तिगत  रूप  से  जिम्मेदारी  फिक्स  करनी
 चाहिए  ताकि  कुप्रबन्ध  को  रोका  जा

 विदेशी  मुद्रा  भण्डार  को  संतुलित  करने  के  लिए  विशेष  रूप  से  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 1984-85  की  हालत  को  हमने  देखा  है  ।  5263  करोड़  का  घाटा  बरदाश्त  करना  पड़ा  है  जोकि  एक
 चिन्ता  का  विषय  है  ।  लिब्रलाइजेशन  आफ  इसम्पोर्टस  तथा  इस  प्रकार  की  भ्रन्य  बातों  पर  ध्यान
 दिया  जाना  चाहिए  ।

 ]

 क्री  पराग  चालिहा  :  सभापति  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने

 मुझे  बजट  पर  हो  रहे  इस  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  का  अवसर  दिया  ।

 मैं  इस  राज्य  से  निर्वात्चित  सदस्य  हूं  जो  हाल  ही  में  इस  सभा  में  तथा  जनता  के

 लिए  चिता  का  विषय  बना  रहा  ।  यह  जो  चिता  व्यवक्त  की  गई  है  वह  अधिकतर  बैमनस्य
 ओर  निंदा  करने  के  उद्देश्य  से  की  गई  ऐसा  बजट  का  सही  ओर  उचित  मूल्यांकन  करके  नहीं
 किया  गया  प्रायः  सभी  पर  अनुचित  ढंग  से  कीचड  उछाला  गया  हमारे  लोगों  के  धैय्य  और
 प्रधानमंत्री  जी  को  राजनीतिक  सूझ-बूझ  और  बुद्धिमता  के  कारन  ही  असम  समझोते  पर  हस्ताक्षर
 किए  जा  सके  और  सत्य  को  प्रतिष्ठापित  किया  जा  सका  ।

 देश  के  बजट  से  पता  चलता  है  कि  इसमें  निर्धतता  के  बिरुद्ध  लड़ाई  लड़ी  गई  सरकारी
 क्षेत्र  सुदृढ़  आत्म-निर्भर  पर  बल  लघु  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  पर  बल  देकर  देश  को
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 करोड़ों  लाखों  की  संख्या  में  जनता  के  लिए  खुशहाली  का  रास्ता  खोला  हमारे  देश  की  वित्तीय
 नीति  के  आधिक  उद्देश्यों  की  जटिलताओं  में  गहराई  से  बनाए  बिना  मैं  विशेष  रूप  से  असम  के
 आधिक  कक्षेक्र  की  स्थित्ति  के  बारे  में  कुछ  पहलू  चाहूंगा  ताकि  बड़ी  संख्या  में  लोग  यह  जान
 सकें  ओर  इस्त  पर:विद्वार  कर  सके  पूर्वोत्तर  क्षेत्र...फकी  हालत  इतनी  खराब  क्‍यों  हृतना
 अधिक  असंतुलनਂ  कने  रहने  पर  कोई  भी  देश  कंसे  प्रगति  कर  सकता  है  ?

 असम  की  जनता  को  यह  गौरव  प्राप्त  है  कि  देश  को  विरासत  में  प्राप्त  सदियों  पुरानी

 पुराण-विद्य  भाषा  आदि  में  उनका  भी  योगदान  यद्यपि  असम  पर

 अंग्रेजों  का  का  आख़िर  में  की  जनता  ने  देश  के  स्वतंत्रता  संघर्ष  में  महत्वपूर्ण
 योगदान  दिया  और  अग्न जो  के  विरुद्ध  पहला''आँदोलेने॑  1830  में  यहीं  से  शुरू  हुआ  ।  भारत  के

 स्वतंत्रता  संघर्ष  में  बड़ी  संख्या  में  लोगों  ने  अपनी  न्यौछावर  कर  सैंकड़ों  लोग  अपंग  हो
 गए  और  हजारों  लोग  जेल  गये  तथा  कई  तरह  से  अपने  बलिदान  आपके  ये  नए  साथी

 स्ब्रयं  को  पहला  स्वतंत्रता  सेनानी  बताते  और  जिन्हें  असम  की  पहचान  बनाए  रखने  के  लिए  6
 बर्ण  से  चले  आ  रहे:क्षांदोलम़  में  बहुत  कुछ  सहनां  आज  गौरवास्वित  महसूस  कर  रहे  हैं  ।

 इस  दुखद  कथा  ऐें  झबसे  अधिक  दुर्भाग्य  की  बात  यह  है  कि  निहित  स्वार्थों  बाले  ब्यक्तियों

 को  असम  तथा  अध्रम  क्ी,जन्नता  में  दोष  नजर  आए  उन्होंने  हम'रे  हाल  ही  के  आन्दोलन
 ह  हा 4

 आल  ५  १ 8३

 इस  आपक्मास्त  पर  नजर  डालिए  ।  कोन  व्यक्ति  यह  कहेगा  कि  मैं  भारतीय  नहीं

 निश्चय  ही  अपने  आज़  की राष्ट्रभक्त  मानेगा  ।.  इस  सभा  की  छत  के  नीचे  बैठे  सदस्य

 तंथा  इस  सभा  से  बाहरःके  व्यक्ति  अपने  आप  राष्ट्रभवृत  से  कम  नहीं  मानते  और  कोई  भी

 व्यक्ति  यह  बात  क्दाश्त  नहीं  करता  कि  कोई  दूसरा  स्वयं  उससे  वेहतर  भारतीय  कहे  ।

 मैं  स्वयं  को  भारतीय  कहलाते  में  गब॑  महसूस  करता  मुझे  इसमें  कोई  गलती  नजर  नहीं

 आती  कि  पं  अपनीः  पहच्चान  असम  के  लागरिक  के  रूप  में  दू  1.  क्योंकि  यह  भारत  में  ही  पहां

 विभिन्‍न  श्रम  ओर  जातियां  हैं  जिन्हें  हम  उप-राष्ट्र कह
 सकते  हैं  और  जो  भारत  के  अभिन्न

 ज़िनके  कारस्थ  यह  देश  आदर्श  बना  है  और  इसे  .  विविधता  में  एकता  कहा  गया
 अंग्रणों

 के  विरुद्ध  किए-गये  के  दोरान  स्वराज्य  के  आदर्शों  का  प्रचार  करते  समय  हमने  यह  आशा  की
 '

 थी  कि  प्रत्येक  भारतीय  ख़िसमें  असम  के  लोग  भी  शामिल  का  भविष्य  उच्जवल  हमारे

 देश  में  उपलब्ध  असीमित  संसाधनों  का  प्रयोग  जनता  के  कल्याण  के  लिए  किया  जाएगा  ओर

 आशिक  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  हो रहे  शोषण  को  समाप्त  किया  कि  कठिनाई  के
 दिन

 समाप्त

 होंगे  ।  लोगों  को  क्या  मिला  ?  स्वतंत्र  भारत  में  पिछले  *38  वर्षों  स ेअसम
 को  इतिहास  में  धोला

 दिये  सहायता  से  इंकांर  किये  उसे  अंसचित  रखने  अप्रतिष्ठित  रखने  भोर  हताश

 यृहां  तक  कि  उसे  कुचेल  डाल॑ने
 की  घटनाओं  से-भरा  पड़ा  है  |

 असम  राज्य  में  आकृतिक  साधनों  की
 बहुतायात  है  कितु  यहां  के  लोग  शोषण  से  मुक्ति  प्राप्त

 के  लिए  रहे  यहां  की  करोड़ों  की  जनता  का
 मी  बोषण

 हो  रहा  है  और  वे

 /्द:खों  के  अंधेरों  में  पल़ते  अरूम  में  780  वा  बगावत
 जिनमें

 से
 इनका  10  वां  हिस्सा

 ent  ऐसा  नहीं  जो  राज्य-के  ओोगों  के  हों  ।
 इन  780  बागानों  में

 से  70  के  मेनेजर  भी  इस  राज्य

 *  «कें  महीं  हैं  और  यहां  तक  कि  क़रीक  2000  में
 से

 70  सहायक  और  इंजीनियर

 भी  असमी  लोग  नहीं  है  ।
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 पराग  चालिहा

 अंग्रेजों  के  राज्य  कम  से  कम  लिपिकीय  कमंचारी  उन  क्षेत्रों  से  थे  जहां  चाय  का

 उत्पादन  किया  जाता  था  किंतु  स्वतंत्र  भारत  में  श्रेणी  3  के  कर्मचारियों  की  भर्ती  धीरे-धीरे

 अन्य  राज्यों  से  की  जाती  रही  ।  केरद्र  और  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  भी  विभिन्‍न  शुल्कों
 जैसे  उत्पाद  सीमा  प्रवेश  या  निर्गंम  परमिटों  के  रूप  में  असम  से  अधिक

 राजस्व  प्राप्त  होता  है  ।  असम  में  बहुत  से  तेल  उद्योग  हैं  जिनमें  केवल  उच्च  ही  नहीं  अपितु  श्रेणी  1

 तथा  2  के  75%  से  भी  अधिक  अधिकारी  असम के  नहीं  ऊपरी  असम  में  सैकड़ों  तेल  तथा  गैस  के

 कुओं  में  करोड्ों  क्यूविक  प्राकृतिक  गैस  रोज  नष्ट  की  जाती  यहां  पेट्रोलियम-रसायन  उद्योग  और
 गैस  पर  आधारित  अनेक  उद्योग  सफलता  पूर्वक  लगाए  जा  सकते  थे  जेसा  कि  बम्बई  या  गुजरात  में
 तो  किया  गया  कितु  असम  में  करोड़ों  क्यूविक  फुट  कीमती  लकड़ी  रोज  फेंकौ  गई  और

 विभिन्‍न  तैयार  उत्पादों  को  आयात  बाजार  भी  मिल  गया

 इसमें  भी  वैसे  ही शोषण  हुआ  जैसा  कि  चाय  बागानों  के  मामलों  में  ।  जब  करीब  सो  वर्ष

 पहले  दिगबई  में  पहली  बार  तेल  तो  अंग्र  ज  दिगबई  में  बड़ी  रिफाइनिरी  लगा  सकते  थे  ।  कितु
 जब  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  भायोग  तथा  ऑयल  इंडिया  लिमिटेड  ने  ऊपरी  असम  में  नए  तेल  क्षंत्रों
 की  खोज  की  तो  असम  में  प्राप्त  तेल  क ेलिए  800  मील  दूर  बरौनी  में  स्थित  नए  तेल  शोधक
 खाने  में  ल ेजाया  गवा  जिसकी  स्थापना  राजनैतिक  कारणों  से  की  गई  श्री  ।  भसम  के  लोगों  में
 व्याप्त  उत्त  जना  को  शांत  करने  के  गोहाटी  में  एक  छोटा  तेल  शोधक  कारखाना  लगाया  गया

 है  जिसकी  क्षमता  शुरू  में  केवल  7.5  लाख  टन  थी  जबकि  बरोौनी  स्थित  कारखाने  की  क्षमता  3
 करोट  टन  जिसे  बढ़ाकर  6  करोड़  टन  कर  दिया  गया  है  जबकि  गोहाटी  के  तेल  शोधक
 खाने  की  क्षरणा  बढ़ाकर  ]  करोड़  टन  CT  की  गई  करीब  एक  दशक  से  कछसे  तेल  पर  मिलने
 बाली  २:यत्टी  के  बारे  में  झगड़ा  बना  हुआ  है  जिससे  असम  के  सीमित  आ्िक  संसाधनों  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  है  ।  तटवर्ती  क्षेत्र  होने  के कारण  यहां  बाढ़ों  से  भी  भयंकर  स्थिति  पैदा  हो  जाती  है  ।
 कित  राज्य  सरकार  यहां  उपलब्ध  अपर्याप्त  संसाधनों  से  निरंतर  आने  वाली  बाढ़ों  का  सामना  करने

 भी  असभर्थ  कितु  इस  क्षेत्र  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  को  बिलकुल  चिता  नहीं  ब्रह्म  पुत्र
 परियोजना  को  दबा  दिया  गया  यहां  तक  कि  राज्य  सरकार  ने  योजना  की  सामान्य

 आवश्यकत:ओं  में  बाढ़  नियंत्रण  उपायों  क ेलिए  जो  150  करोड़  रुपए  की  मांग  की  उसे  भी

 5°  कम  कर  दिया  गया  है  ।

 असम  को  विभाजन  का  धक्का  भी  बर्दाएत  करना  संचार  साधनों  और  आर्थिक
 दिकाए  लिए  जरूरी  अन्य  साधनों  के  अभाव  में  राज्य  के  संसाधनों  का  समुचित  उपयोग  नहीं
 हो  पादा  ।  च्राय  और  इमारती  लकड़ी  जैसे  मूल्यवान  कच्चे  सामान  को  व्यवस्थित  ढंग  से
 नाहर  ले  जाया  जाता  है  जिससे  राज्य  से  बाहर  आर्थिक  केन्द्र  बनाए  जा  सकें  ।  वहां  पर  एक  रेलवे
 व  सड़क  पुल  जो  इसे  भारत  के  शेष  भाग  से  जोड़ता  है  यह  काफी  भर्स  तक  चले  आन्दोलन  का
 न्‍श्णि!म  रेलवे  की  बड़ी  लाइन  का  भी  यही  मामला  है  जिसे  अब  बढ़ाकर  गोहाटी  तक  कर

 दिया  भया  है  और  जिसमें  अधिकांश  धन्य  भागों  को  छोड़  दिया  गया  पुरानी  छोटी  लाइन  केवल

 ब्रिटेन  के  चाय  उत्पादकों  का  ही  हित  साधन  करती  असम  की  रेल  यात्रा  एक  कटु  अनुभव
 है  ।  में  बरसात  के  मौसम  में  रेल  सेवा  ठप्प  हो  जाती  मेरे  राज्य  कौ  जनता  काफी  अर्से
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 से  यह  मांग  कर  रही  है  कि  बड़ी  लाइन  का  बढ़ाकर  जोरहाट  भर
 जिसे  अब  तक  मुख्य  लाइन  से  नहीं  जोड़ा  गया  जैसे  जिलों  और  उप-विभागीय  नगरों  से  जोड़ते
 हुए  डिब्रूगढ़  तक  किया  जाए  ।  तार  और  टेलीफोन  सेवा  भी  जनता  के  धैर्य  की  परीक्षा  लेने
 के  साधन  बन  गए  यदि  मुझे  मेरे  घर  से  जिला  मुख्यालय  से  एक  हफ्ते  के  अन्दर  पत्र  मिल
 जाता  है  तो  मैं  भगवान  का  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  ।  केवल  फरवरी  के  ही  महीने  में  दिल्ली  से
 शिवसागर  की  टेलीफोन  की  6  कॉल  इसलिए  रदद  करनी  पड़ी  कि  वह  लाइन  खराब  इस
 सबसे  असम  की  जनता  का  यह  महसूस  करना  स्वाभाविक  है  कि  वे  उपेक्षित  हैं  ।

 असम  में  बड़े  पैमाने  पर  आ  रहे  शरणाथ्ियों  की  समस्या  के  प्रति  केन्द्रीय  सरकार
 की  उदासीनता  से  असम के  लोगों  में  उपेक्षा  की  यह  भावना  और  भी  अधिक  घर  कर  गई  है  ।

 जैसा  कि  हम  जानते  असम  एक  छोटा  सा  राज्य  जिसकी  जनसंस्या  मुश्किस  से  2
 करोड़  कोई  भी  आसानी  से  उस  स्थिति  का  लगा  सकता  जब  सीमा  पार  से  40
 से  5०  लाख  लोग  आकर  वहां  बस  केबल  जनसांब्यिकीय  ढांचा  ही  नहीं  बदल  बल्कि
 इससे  सारी  प्रशासन  ओर  राजनैतिक  प्रणाली  के  ढांचे  को  ही  खतरा  पैदा  हो
 जाता  है  ।  विभाजन  के  फलस्वरूप  पैदा  हुई  इस  राजनैतिक  समस्या  को  केवल  असम  पर  ही  क्यों
 थोपा  जाए  और  केवल  उसे  ही  इसका  भार  क्‍यों  वहम  करना  पड़े  ?  लोग  यह  क्यों  भूल  जाते  हैं
 कि  इस  आगमन  के  पीछे  एक  राजनैतिक  घाल  यह  बात  निरदेश्य  नहीं  थी  कि  मौलामा

 जो  आरम्भ  में  असम  में  बसे  हुए  यह  सोचते  थे  कि  उनका  पाकिस्तान  का  सपना  तब

 तक  पूरा  महीं  होगा  जब  तक  असम  उनके  प्रभुत्व  में  न  भा  लोग  यह  भो  भूल  जाते  हैं  कि

 ब्रिटिश  कैबिनेट  मिशत  ने  असम  को  ग्रूप  से  सम्बन्ध  करने  का  निश्चय  किया  ग्रूप
 अब  बंगला  देश  अगर  गांधी  जी  का  आशीर्वाद  और  हमारे  के  लोगों  ने  जन-भांदोलग

 न  चलाया  होता  हमारा  राज्य  आज  कहीं  दिखाई  न  पड़ता  ।  विदेशियों  के  विरुद्ध  किये  गये

 अपार  जन-आंदोलन  का  मकसद  असम  और  भारत  वी  अखण्डता  को  कायम  रखना  था  ।  स्वार्थी

 राजनीतिज्ञों  ने  अपने  हितों  के  लिए  इसके  टुकड़े  किये  और  इसे  साम्प्रदायित्व  रंग  दिया  ।  उन्‍हें
 भारत  माता  के  इस  अभिन्‍न  अंग  के  स्प्रोतों  के  भविष्य  और  भाग्य  की  चिन्ता  नहीं  बल्टि  थे

 अपने  बोटों  के  प्रति  अधिक  चिन्तित  थे  ।  शान्ति  पूर्ण  आन्दोलन  को  गोलियों  से  दबाया  गया  ।

 कम  सात  सौ  नौजवान  युवक-युवतियां  जो  कि  अर्द्सिक-आन्दोलन  में
 भाग

 ले  रहे  मारे

 सैकड़ों  युवतियां  और  गृहस्वामिनियां  सामूहिक  बलात्कार  की  शिकार  हुईं  ।  पर  इस  सम्मानीय  सभा

 में  एक  भी  आंसू  नहीं  बहाया  गया  |  क्‍यों  ?  असम  के  सम्बे
 इतिहास

 में  |
 हक

 से  1985
 85  तक  का

 की  हत्या  का  अध्याय  के  रूप  में  याद  रखा  हमने  हिटलर  के  गेस्टापो

 गुप्त  द्वारा  आधी  रात  को  घरों
 के

 दरबाजीं
 पर  दी  गई

 दस्तक
 को  सुना

 लेकिन  हमने  पिछले  छः  वर्षों  में  अपने  दरवाजों  पर  सैंकड़ों  बार
 हमला  होता  देखा  दर्दताक

 उदाहरणों  में  स्कूल  जा  रहे  बालकों  की  पीछे  से  पुलिस  द्वारा  बंदूक  मारकर
 हत्या

 क्रिया  जाना

 जानवरों  की  तरह  आधी  रात  को  गांवों  बालों  को  इकट्ठा  करके  मारने  के  लिए  ले  जाना
 /  पुलिस

 वालों  के  प्रश्नोंका  उत्तर  न  देने  पर  निर्दोष  बूढ़ी  महिलाओं  की  हस्या  कालेज
 के

 विद्याथियों
 की  पीछे  से  गोली  मारकर  हत्या  करना  और  उसके  पिता  द्वारा  लड़के  की  लाश

 देथने
 जाने  पर  उसे

 सिर  पर  भारी  बोला  उठानेके  लिए  मजबूर  आदि  सम्मिलित
 असम  में  पिछली

 त्या राज्य  सरकार  और  राष्ट्रपति  शासन  के  दौरान  राज्य  में  साम्प्रदायिकता  का  जहर  तेजी  से
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 पराग

 फैलाया  गया  ।  सारे  वातावरण  में  वर्ग  आदि  का  बोल-बाला  मानव-धमं-मूल्यों
 को  ताक  पर  रख  दिया  गया  था  ।  हि

 मेरा  दल-असस्
 मण  परिषद  देश

 की
 एंकता  और  भ्रखडंता  में  विश्वास  करता है  ।

 हमने  शांति  और  प्रगति  के  झंडे  तले  चुनाव
 में

 भाग  लिया  |  हम  चाहते  हैं  कि  हमारा

 महान देश
 संमुंद्धि  की

 ओर
 अग्रसर  रहे  १  और  हस॑  हेतु  हम  चाहते  हैं

 कि  इस  महान्‌  राष्ट्र  का

 प्रत्येक  राज्य  प्रगति  करे  और  इस  फ्र्पेजनार्थਂ  हम  चाहते  हैं  कि  असम  को  उसके  वतंमान  भाधिक

 पिछडंपम  ओर  राजनीतिक  विस्मृति  से  उभारा
 जे

 oat  “5”  श्री  रांस  ध्यारे  सुसत्न  मानतीय  सभापति  मैं  आपका  आधभारी हूं  कि

 आपने  मुझे  घजट  पर  अपने  विचार  रखने  दा  मौका  दिया  ।

 -  यह  स्वागत  ग्रं  बजट  है  ।  इस  बज़टਂ  कौ  सब  से  खास  बात  जो  है  वह  ग्रह  है
 एक  संतुलित  बजट  है  और  देश  को  विकास  कीਂ  दिशा  में  ले  जाने  वाला  बजट  हूस

 बजट  की  उहेश्य  ओर  संसाधन  सभी  सन्तुलित  हैं  ।  इसीलिए  स्पष्ट  रूप  से  यह  कज़ट
 :  आम  आदमियों  का  गरीबों  का  और  उनको  आगे  धढाने  '  बीला  बजट  यह  देश  को  भी  अपर
 ख्ठाते  बाला  बजट

 ae)  सही  मायनों  सें  इस  बजट  में  ऐसी  कोई  बात  नजर  नहीं  आती  है  जिसके  लिए  इस  बजट

 क्री  कोई  विरोध  हमारे  बिरोध  पक्षों  के  साथियों  को  इसमें  कोई  बात  नजर  नहीं  आई
 तो  उन्होंने  चु  कि  विरोध.करना  था  इसलिए  शोर  मचाना  शुरू  कर  दिया  ।  हमें  लगता  है  कि  उन्हें

 चूकि  कोई  न  कोई  बात  कहती  है  और  बात  कह  कर  उन्हें  विपक्ष  की  भूमिका  अदा  करनी

 ब्ड  लिए  वे  ऐसी  बात  कर  रहे  हैं।॥
 ह

 ,  _-  इस  बजट  में  स्पष्ट  रूप  से  सभी  क्षेत्रों  के  लिए  प्रावधान  किए  गए  सरकारी

 क्षेत्ञ  को  सुदृढ़:करने  की  बांतं  की  गई  गरीबी  दूर  क्ररने  के  कांयक्रमों  को  गति  प्रदान  करने  की

 दिज्रा  में  काफो  अच्छे  पेमानें  पर  पहल  की  गई  देश  को  भात्म-निर्भरता  की  तरफ  ले  जाने  के

 लिए
 कुछ  करने  की  कोशिश  की  गई  जन-साधारण  को  विशेष  रूप  से  राहत  पह  चाने

 की  बज़ात-को  यदि  आप  देखें  तो  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए  दृष्दिरा  जी  ने  1983  में  स्वत

 गार/बोजनय  इस  देश  में  चाल  की  अब  उसको  ओर  प्रभावी  तरीके  से  चलाने  के  लिए  सरकार
 ने  पहल  की  है  ।  इस  वर्ष  रोजगार  योजना  के  लिए  '130  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया

 -  +  इससे  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  सरकार  इस  दिशा  में  कितनी  जागरुक  लगन

 और  निष्ठा  से  कायं  कर  रही  है  ।

 मान्यबर  खादी  ओर  ग्रामोद्योगीं  विस्तार  के  लिए  बजट  में  100  करोड़  रुपये  रखे  गए

 हैं  जिसके  माध्यम  से  '  लच  उद्योगों  को  *  जाल  बिछाने  की  सरकारूकी  योजना  ये  उद्योग  उन
 क्षेत्रों  में  लगाए  जाएंगे  जो  ग्रामीण  अंचल  जहां  कोई  उद्योग  स्थापित  नहीं  उद्योग-रहित
 इलाके  वहां  पर  कुछ  करने  सरकार  की  योजना  इसी  के  लिए  बजट  में  धन  आबंटित
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 किया  गया  यहां  मैं  एक  निवेदन  मंत्री  जी  से  करना  चाहता  चूकि  हमारे  देश
 की  जनसंख्या  तेजी  से  बढ़ती  जा  रही  है  और  दूसरी  ओर  जितने  हम  विकास  के  काम  कर  रहे
 हमारा  देश  तरक्की  कर  रहा  लेकिन  जनसंख्या  तेजी  से  बढ़ते  जाने  के  कारण  लोगों  को  उस
 तरक्की  का  अहसास  नहीं  ड्रो  पा  रहा  हसलिए  सरकार  को  जनसंख्या  नियंत्रण  के  कार्यक्रमों

 पर  विशेष  बल  देना  चाहिए  और  विशेष  रूप  से  घन  का  आबंटन  करना  जब  तक  देश
 में  जनसंख्या  वृद्धि  पर  अंकुश  नहीं  लगाया  हमें  किसी  भी  क्षेत्र  में  अपेक्षित  सफलता  प्राप्त

 नहीं  होगी  और  स्थित  ऐसे  ही  बनी  हमें  तरवकी  कम  दिखायी  देगी  ।  इसलिए  मंत्री  जी  को

 इस  दिशा  में  प्रभावी  कदम  उठाने  को  जरूरत

 इसके  अलावा  स्वास्थ्य  सुधार  के  लिए  वित्त  मंत्री  जी  ने  कृपा  जरूर  की  है  लेकिन  उसके

 लिए  बहुत  कम  बजट  का  प्रावधान  किया  गया  स्वास्थ्य  इतनी  आवश्यक  चीज  है  कि  अगर
 लोगों  का  स्वास्थ्य  ठीक  रहेगा  तो  देश  का  स्वास्थ्य  ठीक  रहेगा  और  यदि  आम  आदमी  का  स्वास्थ्य

 खराब  रहेगा  तो  इस  देश  का  स्वास्थ्य  खराब  रहेगा  ।  इसलिए  स्वास्थ्य  सुधार  के  लिए  विशेष  रूप

 से  घन  आबंटित  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  और  अलग  से  ज्यादा  प्रावधान  इसके  लिए  हो  ताकि

 सभी  लोगों  का  स्वास्थ्य  ठीक  रहे  और  देश  भी  ठीक  रहे  ।

 शिक्षा  के  क्षेत्र  में  सरकार  ने  काफी  पहल  की  है  ओर  आजकल  में  नई  शिक्षा

 नीति  भी  हमारे  सामने  आने  वाली  है  और  इस  बजट  में  उसके  लिए  समुचित  धन  का  प्रावधान

 रखा  गया  है  लेकिन  हमें  इस  बात  को  स्पष्ट  रूप  से  जनता  के  सामने  लाना  है  कि  उस  घन  का

 इस्तेमाल  अच्छी  तरह  से  ऐसे  इलाकों  में  जो  पिछड़े  ग्रामीण  अंचल  वहां  शिक्षा  का  प्रसार

 होना  चाहिए  ।  यद्यपि  कुछ  लेकिन  बह  अपर्याप्त  है  और  उसकी  ओर  हमारे  अधिकारियों  और

 दूसरे  लोगों  का  ज्यादा  ध्यान  नहीं  जाता  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  शिक्षा  के  विस्तार  के  लिए

 जो  धन  आबंटित  किया  सरकार  सुनिश्चित  करे  कि  प्रदेश  सरकारें  उसका  सही  तरीके  से

 क्रियान्वयन  करें  और  ग्रामीण  अंचल  में  शिक्षा  की  सुविधायें  लोगों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  उपलब्ध

 करायें  ताकि  वहां  के  लोग  लाभान्वित  हो  सकें  ।

 इसके  साथ  मैं  एक  निवेदन  यह  करना  भाहूंगा  कि  जो  इलाके  बहुत  पिछड़े  जब  भी

 हमारे  यहां  कोई  नया  उद्योग  स्थापित  किया  जाना  प्रस्‍्ताबित  हो  तो  उनको  ऐसे  स्थानों  या  इलाकों

 में  लगाया  जाना  चाहिए  जहां  बेरोजगारी  ज्यादा  जहां  समस्या-ग्रस्त  इलाका  दूरवदराज

 का  इलाका  पिछड़ापन  ताकि  उन  उद्योगों  से  वहां  की  जनता  लाभान्वित  हो  सके  ।  आज  -

 कल  जो  भी  नये  उद्योग  प्रस्तावित  होते  वे  कुछ  क्षेत्रों  में  ही
 सीमित  होकर  रह  जाते

 जहां  पहले  से  काफी  उद्योग  लगे  हुए  हैं  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  विभिन्‍न  योजनाओं  के  लिए  केन्द्र  से  घन  आबंटित

 लेकिन  उन  योजनाओं  या  प्रोजैक्टस  का  काम  निर्धारित  समय  के  अन्दर  पूरा कर  दिया  जाता  लि

 नहीं  जिससे  कई  तरह  की  समस्याएं  हमारे  सामने  उठ  घड़ी  होती  हैं  ।  मैं  आपको  अपने  क्षेत्र

 का  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  जहां  टाण्डा  तापीय  शक्ति  परियोजना  का  वाये  चल  रहा  उत्तर
 ४५७४७ ५  न  «

 जाबाद  में  इस  परियोजमा  की  एक  यूनिष्ट  1984  में  चालू  हो  जामी  थी  और
 प्रदेश  के  फैज  |  '  ।

 इसका  टोटल  एस्टीमेट  159  करोड़  रुपये  का  था  लेकिन  आपको  यह  जानकर  शायद  कष्ट  होगा*ਂ
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 आपको  यह  जानकर  कष्ट  हमें  तो  दुख  हो  ही  रहा  जो  यूनिट
 बर्ष  1984  में  चालू  होनी  वह  लापरवाही  के  कारण  अभी  तक  चालू  नहीं  हो  पाई  है  और

 उसका  प्रस्तावित  व्यय  बहुकर  तीन  सौ  करोड़  रुपया  हो  गया  है  और  अब  यह  मालूम  पड़  रहा  है  कि

 उसका  एक  यूनिट  वर्ष  1987  में  शायद  चालू  हों  जाए  ।  इस  लापरवाही  के  कारण  पूरी
 योजना  जब  तक  चालू  तब  तक  प्रस्तावित  व्यय  159  करोड़  रुपए  से  वढ़कर  चार-पांच  सौ

 करोड़  रुपया  हो  अगर  सही  मायनों  में  ओर  समय  के  समयबद्ध  ढंग

 से  काम  तो  यह  योजना  उतनी  ही  धनराशि  में  पूरी  हो  जाती  और  बढ़ी  हुई  राशि  में  उतनी

 ही  क्षमता  की  एक  और  योजना  पूरी  हो  जाती  ।  इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  चूकि  इन

 योजनाओं  का  कार्यान्वयन  प्रदेश  सरकारें  करती  हैं  इसलिए  आप  इनके  लिए  घनराशि  पहले  से  ही

 स्वीकृत  करे  ताकि  काम  में  रुकावट  न  आए  ।

 सभापति  अब  मैं  टाण्डा-तापीय  शक्ति  परियोजना  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं
 कि  इस  योजना  के  लिए  गत  वर्ष  63  करोड़  रुपए  आबंटित  किए  गए  लेकिन  31  दिसम्बर
 1985  तक  सिर्फ  11  करोड़  रुपया  ही  रिलीज  किया  गया  भौर  52  करोड  रुपया  नहीं  दिया  गया
 ज़िनके  कारण  इस  योजना  का  कार्य  अभी  तक  अधूरा  पड़ा  हुआा  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है

 मान्यवर  कि  ऐसा  योजनाओं  को  उच्च  प्राथमिकता  दें  और  घन  की  स्वीकृति  तुरन्त  ताकि  उन्नति
 हो  सके  ।

 सभापति  सरकार  ने  नगरपालिका  के  रेलवे  पोर्टरों  के  लिए  दुघंटना  बीमा

 योजना  लागू  की  यह  बहुत  अच्छी  बात  है  ।  इसके  लिए  माननीय  मंत्री  महोदय  बधाई  के  पात्र

 हैं  ।  व्यक्तिगत  दुर्घटना  बीमा  सामाजिक  सुरक्षा  योजना  देश  के  100  जिलों  में  शुरू  की  गई
 लेकिन  उसको  अब  बढ़ाकर  200  जिलों  तक  लागू  कर  दिया  गया  इस  बारे  में  मेरा  आप  से
 निवेदन  है  कि  इसको  सारे  देश  में  लागू  किया  जाए  ताकि  इसका  फायदा  देश  के  सब  लोगों  को
 मिल  सके  ।

 सभापति  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  के  लिए  आवास
 की  गम्भीर  समस्या  है  और  हसके  लिए  सरकार  बधाई  की  पात्र  है  कि  उसने  श्रीमती  इंदिरा  गांधी
 के  नाम/पर  इन्दिरा  आवास  योजना  का  शुभारम्भ  किया  है  ओर  उसके  लिए  धनराशि  भी  100
 करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर  125  करोड़  रुपए  कर  दी  गई  लेकिन  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इसका

 सदुपयोग  तभी  होगा  जब  यह  योजना  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  रूप  में  चलाई  जाए  और  निश्चित  समय
 के  अन्दर  पूरी  हो  जाए  और  मकान  बनाकर  इन  लोगों  को  मिल  तब  इन  वर्ग  के  लोगों  को
 इस  योजना  का  लाभ  मिल  सकेगा  ।

 सभापति  मान्यवर  वित्त  मंत्री  ज्ञी  ने  यहां  अभी  स्पष्ट  किया  था  कि  आयकर
 अधिकारियों  को  और  अधिकार  दिए  जाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  यह्‌  खुशी
 की  बात  है  उनको  अधिकार  दिए  जाने  चाहिएं  और  यह  आवश्यक  भी  लेकिन  अधिकार

 दिए  जाने  के  साथ-साथ  उनके  ऊपर  नियंत्रण  भी  रहना  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  उनको

 अनियंत्रित  अधिकार  मिल  जाएं  और  वे  बेजा  तरीके  से  लोगों  को  परेशान  करना  शुरू  कर
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 क्योंकि  कुछ  इलाकों  में  ऐसा  हुआ  है  जहां  पर  ज्यादा  अधिकारों  का  इन  लोगों  ने  दुरुपयोग  किया
 और  बेजा  तरीके  थे  इस्तेमाल  करके  लोगों  को  परेशान  किया  वैसा  भविष्य  में  न

 सभापति  काला-बाजारी  के  संबंध  में  भी  व्यापक  रूप  से  सर्वेक्षण  कराया  जाना
 चाहिए  क्‍योंकि  कालाबाजार  बहुत  तेजी  से  बढ़  रहा  इस  पर  अंकुश  लगाने  के  इस  पर  रोक
 लगाने  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  छिपा  हुआ  धन  निकले  और  काला  बाजारों  की  जो  प्रवृत्ति  बढ़
 रही  उसके  लिए  छापे  मारे  जाएं  तभी  इस  पर  रोक  लग  सकती  है  ओर  देश  की  स्थिति  सुदृढ़
 हो  सकती  है  ।

 सभापति  इसमें  दो  राय  नहीं  हैं  कि  देश  काफी  तेजी  से  तरक्की  कर  रहा  मैं

 एक  निवेदन  किसानों  के  लिए  करना  चाहूंगा  |  किसानों  के  लिए  जो  योजनाएं  शुरु  की  जाती  हैं
 उनका  सफल  कार्यान्वयन  नहीं  हो  पाता  अभी  धान-क्रय  केन्द्रों  की  बात  की  गई  थी  कि  धान

 क्रय-केन्द्रों  की  स्थापना  की  लेकिन  वह  नहीं  की  जा  सकी  जिससे  किसानों  की  लूट  हुई  और

 बहुत  सस्ते  में  उनको  अपना  धान  बेचना  पड़ा  ।  अब  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  गेहूं  की  फसल

 आ  रही  है  और  गेहूं  के  बारे  में  किसानों  की  लूट  न  हो  इसलिए  आपप  अभी  से  गेहुं-क्रय-केन्द्र  खोल

 दीजिए  जिससे  डिसःनों  की  समस्या  का  समाधान  हो  सके  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  बजट  का  पुनः  स्वागत  करते  हुए  कुछ  बातें  मिट्टी  के तेल  और  डीजल

 पर  ज़ो  वृद्धि  की  गई  है  जिससे  आम  जनता  को  दिक्‍्कतें  हो  रही  उनकी  तरफ  माननीय  मंत्री  जी

 का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  यह  बात  सही  है  कि  इन  चीजों  पर  वृद्धि  से आम  जनता

 बहुत  प्रभावित  हुई  है  और  उसको  दिक्कतों  का  सामना  करगा  पड़  रहा  इसलिए  पेट्रोलियम

 पदार्थों  में  जो  वद्धि  की  गई  उसमें  कमी  की  जिससे  किसानों  भौर  आम  जनता  को  राहत

 मिल  सके  ।  अन्त  मैं  बहट  का  स्वागत  करते  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 भरी  भरत  सिंह  :  माननीय  सभापति  माननीय  विक्त  मंत्री  जी  ने  जो

 बजट  पेश  किया  उस  पर  चर्चा  हो  रही  यह  बजट  बड़े  ध्यान  समझदारी  ओर  सूझबूझ

 से  बनाया  गया  इसमें  गरीब  और  बीच  के  दर्जे  क ेलोग  काफी  मजबूत  यह  बजट  इतनी

 अच्छी  तरह  मजबती  से  बनाया  गया  है  कि  भारत  इससे  तरक्की  मैं  इसका  समर्थन

 करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 इस  बजट  आपने  देखा  होगा  कि  कई  ऐसी  राहतें  मिली  हैं  जिससे  छोटे  गरीब

 छोटे  छोटे  फैक्टरी  भूमिहीन  सब  को  राहुत  मिलेगी  ।

 मैं  खासतौर  से  कृषि  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  हमारी  सरकार  ने  इसके  बारे  में  1950

 करोड़  रुपये  की  सब्सीडी  दी  है  जो  कि  खाद  के  बारे  में  यह  सब्सीडी  उन  लोगों  को  जायेगी  जो

 कि  छोटे  लोग  गरीब  राशन  का  आटा  खाते  हैं
 या

 छोटे-छोटे  दुकानदार  उन  सबको

 ही  इससे  राहत  मिलेगी  ।
 सबका

 कृषि  के  बारे  में  जो  आपने  बीमा  योजना  चलाई  इसमें  आपने  फलों  को  भी  लिया है  ।

 यह  एक  नया  काम  आपने  किया  बजट  से  हर  किसान  को  राहत  मिलेगो  चाहे  वह  फल

 वाला  हो  या  सब्जी  पैदा  करने  वाला  हो  या  गेहूं  या  चावल  पैदा  करने  वाला  उसे  इस

 247



 सामान्य  1986-87 --  सामान्य  11  1986

 भरत

 राहत  मिलेगी  ।  इसमें  थोड़ी  सी
 रुकावट  किसानों  को  आा  ती  है  ।  जो  बैंक  से  लोन  लेता  उसकी

 फसल  का  बीमा  होगा  लेकिन  जो  बैक  से  लोन  नहीं  लेता  उसका  बीमा  नहीं  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  इसमें  छोटे  किसान  को  जरूर  लिया  जिसके  पास  ढाई  या  4,5  एकड़  से  ज्यादा

 जमीन  नहीं  उन  सब  की  फसल  इस  बीमा  योजना  में  शामिल  कर  ली  जाये

 जो  छोटी-मोटी  रोजाना  के  इस्तेमाल  की  चीजें  उनके  लिये  भी  आपने  1750  करोड़
 रुपये  की  सब्सीडी  इसमें  दी  इससे  भी  गरीबों  का  फायदा  होगा  और  हर  तरह  से  जब  भारत

 के  गरीब  लोग  मजबूत  होंगे  तो  भारत  भी  मजबूत  होगा  ।

 आज  चर्चा  गांव  की  हो  रही  इसमें  दो  राय  नहीं  कि  मैं  दिल्‍ली  का  रहने  बाला

 प्रोग्राम  में  ग्राम  पंचायत  ने  रेज्यूलूशन  पास  करके  जो  भूमिहीन  हैं  उनको  एक-एक  एकड़
 जमीन  दी  है  ।  जहां  8,10  एकड़  जमीन  गरीबों  को  दी  गई  वहां  सरकार  ने  ट्यूबबल  लगाया  है
 जिससे  उन्होंने  सिंचाई  की  है  और  अपने  खाने-पीने  के  लिये  अनाज  पैदा  किया  है  ।

 प्रोग्राम  में  हर  गांव  में  तीसरे-चौथे  दिन  नम्बर  आ  जाता  हमारे  दिल्ली  में  भो

 रिहाइशी  प्लाट  500,600  रुपये  गज  में  भिलता  हमारे  बांव  में  भूमिहीनों  को  जिनके

 पास  रहने  की  जग्रह  नहीं  चाहे  वह  किसी  जाति  का  उसको  हम  फ्री  प्लाट  देते  इस  पर

 10,20  रुपये  पंचोयत  का  खर्जा  आता  यह  हम  कार्यक्रम  में  कर  रहे  हैं  ।

 यहां  शिक्षा  पर  बहुत  चर्चा  चली  है  ।  इसमें  दो  राय  महीं  कि  शिक्षा  आजकल  आप  अनपढ़ों

 को  भी  दे  रहे  हैं  ।  स्कूल  भी  काफी  शिक्षा  को  आपने  बढ़ाया  दिया  है  ।  शिक्षा  के  लिये  पहले
 221  करोड़  का  बजट  अब  आपने  352  करोड़  का  किया  मैं  चाहूंगा  कि  शिक्षा  के  बजट  में
 जो  आपने  पैसा  बढ़ाया  उसे  ज्यादा  से  ज्यादा  देहात  में  ही  आप  लगायें  जहां  कि  गरीब  लोग  रहते

 पुर्वास  कालोनियां  स्कलों  की  वहां  बिल्डिंग  बमानी  शिक्षा  के  बारे  में  अच्छी  तरह
 से  ज्यादा  से  ज्यादा  कोशिश  हो  जिससे  अच्छी  तरह  से  लोगों  को  शिक्षा  दी  जा  सके  ।

 दिल्ली  के  देहात  में  कोई  एप्रीकल्नर  कालेज  नहीं  हम  किसान  गांव  के

 गांव  सभा  पंचायत  के  प्रधाम  हम  सरकार  को  फ्री  जमीन  देने  के  लिये  तैयार  लेकिन
 हम  चाहते  हैं  फ्री जमीन  हम  इसलिये  देंगे  कि  वहां  कोई  एग्रीकल्चर  कालेज  नहीं  अगर

 एग्रीफल्बर  कालेज  खुल  जायें  और  उसमें  ज्यादा  से  ज्यादा  बच्चे  तालीम  पायें  इससे  उन्हें  कृषि  का
 ज्ञान  होगा  ।

 4.00  मण०्प०

 आज  जो  पुनर्वास  कालोनियां  और  अम-भाथोराहजड़  कालोनियां  बनी  हुई  हैं  उसमें  लाखों

 लोग  रहते  हैं  ।  उनके  छोटे-छोटे  मकानों  में  बिजली  का  कनेक्शन  भी  उन्हें  नहीं  मिल  पाया
 बिजली  का  कनेक्शन  लेने  के  लिये  वह  बीच  में  तार  डाल  देते  हैं  जिससे  बिजली  का  उतना  ही  लर्चा
 आता  है  ।  अगर  आप  मीटर  लगा  दें  तो  उससे  सरकार  को  अच्छी  आमदनी  भी  होमी  और  उनको
 बिजली  भी  मिल  जायेगी  |  आज  जितने  भी  अन-आधथोराइजड़  कालोनियां  हैं  उसमें  कोई  हरियाणा

 कोई  राजश्थान  का  और  कोई  का  मियास  करता  साथ  ही  साथ  जितने  ड्राइवर
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 न  का  =  कबअकअआअ

 और  डो०  टी०  सी०  के  कंडेक्टर  वह  इनमें  निवास  करते  मैं  चाहूंगा  कि  इन  कासोनियों  में

 हू  तरह  से  कोशिश  की  जाये  कि  उन्हें  बिजली  और  पानी  मुहैयूया  हो  सके  ।

 हमारे  यहां  पर  पुमर्वास  कालोनियां  हैं  उनकी  हालत  भी  काफी  खराब  जो  वाहर  से
 लोग  आये  थे  और  जो  कि  झुग्गी  झोंपड़ियों  में  रहते  वह  आज  इनमें  निवास  करते  स्वर्गीया
 प्रधांन  मंत्री  श्रीमती  गांधी  जी  जब  प्रधान  मंत्री  उन्होंने  कहा  था  कि  उनको  सड़कें  भौर
 नालियों  आदि  की  सहूलियत  दी  जायेगी  ।  आज  इन  कालोनियों  में  बहुत  से  भूमिहीन  भौर  कमजोर
 वर्ग  के  लोग  रहते  आज  उम  पुनर्वास  कालोनियों  में  जमीन  काफी  खाली  पड़ी  उस  जमीन
 में  उचद्योग-धंघे  आदि  खोल  दिये  जयें  तो  उन  गरीबों  को  रोजगार  मिल  जायेगा  और  बह  गरीब  जो
 दिल्ली  में  के  भीड़-भाड़  वाले  के  इलाके  में  काम  करने  के  लिये  आते  नहीं  आना  पड़ेगा  ।  उनको
 अपने  यहां  ही  पूरी  सहूलियत  मिल  जायेगी  ।

 आप  जानते  हैं  कि  आण  दिल्ली  में  भीड़-भाड़  बढ़ती  जा  रही  है  जिससे  उनके  लिये

 पानी  और  यातायात  फे  साधन  मुहैयूषा  कराने  में  दिवकत  आती  मेरा  सुझाव  है  कि  पुमर्थास
 कालोनियों  में  और  डिस्ट्रिक्टों  में  जिम्मेदार  अफसरों  की  नियुक्ति  कर  दें  जो  कि  गाइड  करें  कि

 उनको  अपने  घर  के  पास  में  कैसे  काम  मिलेगा  और  वह  कैसे  अपनी  आमदनी  का  जरिया  बता  सकते

 हैं  ।  ऐसा  करन  से  उमको  दिल्ली  में  नहीं  आना  पड़ेगा  और  वहीं  पर  काम  उपलब्ध  हो  जायेगा  ।

 आज  आपकने  डी०  टी०  सी०  का  भी  किराया  बढ़ा  दिया  है  ।  हम  दूसरे  तरीके  से  इस  किराये

 को  कम  कर  सकते  अगर  उन  गरीबों  के  लिये  घर  के  पास  में  यानि  कि  10  किलोमीटर  के

 अन्दर  उनके  रोजगोर  की  व्यवस्था  कर  दी  जाये  तो  अच्छा  इससे  उनका  किराया  भी

 कम  लगेगा  और  किराया  कम  करने  की  भी  जरूरत  नही  पड़ेगी  ।  मैं  चाहूगा  कि  गरीब  लोगों  को

 तभी  राहत  मिल  सकती  है  अगर  उनकी  तरफ  ध्यान  देंगे  ।

 हाऊस  में  अधिकतर  इस  संबंध  में  चर्चा  होती  है  कि  ग्रामीण  इलाकों  का  बिकास  किया

 जाये  ।  आज  जो  लकड़ी  का  काम  करता  लोहे  का  काम  करता  है  ओर  बतंन  भादि  बनाता

 उनको  आप  सबसिडी  ओर  लोन  आदि  देते  लाखों  की  संख्या  में  दिल्ली  में  यह  लोन  मिलता  है  ।

 मैं  चाहूंगा  कि  जो  छोटे  छोटे  उद्योग  चलाने  वाले  छोटे  मिल  चलाने

 वाले  और  सब्जी  बेचने  वाले  हैं  उत  सब  का  काम  बढ़ाने  के  लिये  भी  बैंकों  की  तरफ  से  लोन  दिया

 जाये  जिससे  गरीब  लोग  ऊचा  उठ  कर  मजबूत  हों  ।

 आप  जानते  हैं  कि  हमारे  युवा  प्रधान  मंत्री  राजीव  गांधी  जी  का  भी  यही  ध्यान  रहता  है
 कि  हम  किस  तरह  गरीब  लोगों  को  ऊंचा  उठाकर  मजबूत  करें  और  कैसे  काम  दें  जिससे  कि  भारत

 मजबूत  हो  ।

 मेरा  एक  सुझाव  यह  भी  है  कि  हमारा  इलाका  जो  कि  एक  देहात  का  इलाका  बहां  पर

 आप  ट्रेनिंग  स्कूल  खोलें  जैसे  ही  युवा  लड़के  स्कूल  से  निकलें  उन्हें  इन  स्कूलों  में  विभिन्न  किस्म  की

 ट्रेनिग  मिल  जाये  ।  इससे  वह  अपने  पैरों  पर  भी  खड़े  हो  जायेंगे  ।

 अस्त  में  आपने  मुझे  जो  बोलने  का  समय  दिया  उसके  लिये  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 4-05  म*  प०

 लेमुल  बहार  पीढासीन
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 श्री  सुल्तान  सलाउद्ोन  ओवेसी  :  जनाब  चेयरमंन  हर  साल  बजट  पेश
 होता  है  और  देश  के  अवाम  इस  बजट  के  करीब  अपनी  रोड़  की  हड्डी  में  सरदी  महसूस  करते  हैं
 कि  अब  क्या  होने  वाला  है  क्‍योंकि  हर  साल  टैक्स  में  इजाफा  होता  चला  गया  शायद  ही  कोई

 ऐसा  साल  हो  जब  इजाफा  न  हुआ  हो  ।  टैक्सों  में  इजाफ  के  साथ  कीमतें  बढ़ी  जिससे  लोगों  को
 परेशानों  हुई  ।  पर  हर  साल  यह  भी  कहा  गया  कि  गरीबों  के  लिए  यह  रखा  गया  गरीबों  के

 लिए  वह  रखा  गया  है  ।  मगर  हम  जब  अदादों  शुमार  निकालते  हैं  तो  पता  चलता  है  कि  गरीब  और

 गरीब  हो  रहा  अमीर  ओर  अमीर  हो  रहा  पर  अब  एक  नया  तरीका  बजट  का  शुरू  किया
 गया  है  जिससे  अवाम  को  परेशानी  न  हो  यानी  यह  महसूस  किया  गया  कि  नफसियाती  तौर  पर
 किसी  को  एकदम  बुरी  ख़बर  न  दी  जाये  जिससे  कि  हार्टफेल  हो  जाये

 ।
 उसी  तरीके  से  हुकूमते

 हिन्दुस्तान  का  वजट  भी  है  कि  बजट  से  एक  महीना  पहले  पेट्रोल  की  कीमत  में  इजाफा  कर  दिया
 डीजल  की  करोमत  में  हृजाफा  कर  दिया  पकावन  गैस  की  कीमत  में  इजाफा  कर  दिया

 गया  और  उसके  लिये  अब  ऐसी  बेहतरीन  दलील  दी  जाती  है  कि  वाकई  मैं  समझता  हूं  दुनिया  की
 नादिर  चीजें  होती  हैं  जो  ये  दलीलें  दी  जाती  यानी  इसलिए  इजाफा  किया  गया  कि  पेट्रोल
 ज्यादा  खर्च  हो  रहा  है  इसलिए  हमने  सकी  कीमत  मैं  टजाफा  किया  यानी  एकतरफा  खर्चे  को
 कम  करने  के  लिए  आपने  इजाफा  किया  और  दूसरी  तरफ  कीमतें  बढ़  रही  हैं  उसकी  बजह  से  गरीब
 परेशान  हो  रहा  है  फिर  आपकी  दलील  का  मजाक  उड़  जाता  है  उस  वक्‍त  जब  हम  देखते  हैं  कि
 मोटर  इण्डस्ट्रीज़  का  इजाफा  हो  रहा  मोटरों  की  तादाद  में  इजाफा  हो  रहा  है  तो  आखिर  कौन
 सी  त्रीज  सही  है  यह  हमारी  समझ्न  में  नहीं  आता  ।

 बजट  में  आप  देखिए  कि  जहां  भापप  3,650  करोड़  का  खसारा  रखा  है  इसके  नतीजे  में
 आप  वताइये  कि  कितना  इफराते-जर  और  बढ़  जायेगा  ?  इसके  नतीजे  के  अन्दर  जो  परेशानी  होगी
 बह  अलग  चीज  गुजिश्ता  साल  ही  में  काफी  इजाफा  हो  चुका  है  और  फिर  कीमतों  के

 जाफे  का  सिलसिला  चला  जायेगा  तो  वह  कहां  पर  जाकर  रुकेगा  ?  इस  बीच  में  हमको  445
 करोड़  रुपये  और  ज्यादा  अदा  करने  पड़ेंगे  ।

 आज  दूसरी  आलमगीर  जंग  के  बाद  जो  कोमें  आजाद  हुईं  हैं  उनसे  अगर  हम  मवाजन
 करें  ओर  देखें  कि  हमने  कितनी  तरक्की  को  है  तो  हमारे  सामने  आता  है  कि  जापान  जिसके  ऊपर
 एटामिक  बम  गिरा  जमंनी  जिसके  टुकड़े  हो  गये  चीन  जिसको  कहा  जाता  था  कि  अफीम
 खाकर  सो  रहा  है  तरक्की  और  हमारी  तरक्की  का  मवाजन  करके  आप  बताहये  कि  इतना
 बजट  लेने  के  बाद  भी  हमारी  तरक्की  कहां  से  कहां  जा  रही  है  ?  यह  नहीं  कि  हमने  तरक्की  नहीं
 की  यह  में  नहीं  कहता  कि  तरक्की  नहीं  की  लेकिन  मैं  यह  कहता  हूं  कि  आप  बताइये  कि  हमारे
 पास  कार  की  इण्डस्ट्री  है  लेकिन  जो  कार  बनाई  जाती  6  महीने  के  बाद  उस  कार  की  हर  चीज
 बअती  अगर  नहीं  बजता  है  तो  हाने  नहीं  बजता  है--बाकी  सभी  चीजें  बमजनी  शुरू  हो  जाती  हैं  ।
 यह  हमारी  तरक्की  का  आलम  अगर  सनतकार  से  पूछा  जाए  तो  वह  कहता  है  कि  हम  क्या

 इतने  टैक्सेज़  के  बाद  कैसे  काम  अच्छा  बना  सकते  हैं  ।

 फिर  आपकी  त+करीर  का  मवाजन  भी  मैंने  देखा  आपकी  तकरीर  का  बहुत  बड़ा  हिस्सा
 सियासी  मफादात  के  ऊपर  गया  ऐसा  मालूम  हो  रहा  था  कि  उसका  एक  बड़ा  हिस्सा
 आपकी  पार्टी  के  मेनिफेस्टो  का  हो  सकता  है  लेकिन  बजट  का  जुज  नहीं  हो  सकता
 लेकिन  आपने  उसको  बजट  का  जुज  बना  आपको  उन  तमाम  चीजों  को  प्लान  के
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 अन्दर  लेकर  आना  चाउिए  आपने  कहा  हरिजनों  के  शेडयूल्ड  कास्ट  और  शेडयूल्ड
 ट्राइब्ज़  के  लिए  ये  चीजें  उनके  लिए  यकीनन  हमारी  हमदर्दी  है उनके  लिए  और  किया  जाये
 लेकिन  आपकी  तकरीर  ऐसी  मालूम  हो  रही  थी  कि  एक  मेह्िफेस्टो  हो  सियासी  अगराज़  के  लिए  ।

 उसके  लिए  आप  प्लान  के  अन्दर  लाते  तो  एवान  का  वक्‍त  भी  बच  फिर  यह  सवाल  पैदा
 हं।ता  है  कि  जहां  आपने  उन  तमाम  चीजों  का  जिक्र  किया  तो  उसमें  एक  सबसे  बड़ी  चीज  इस  देश
 की  असलियत  भी  रही  जिसको  मैं  समझता  हूं  कि  अकलियत  नहीं  कहा  जा  सकता  क्‍या
 आपने  अपनी  बजट  ठकरीर  में  उनका  जिक्र  क्या  आपने  उनकी  भलाई  के  लिए  कुछ  जहां
 करोड़ों  की  तादाद  मे  मुसलमान  रहते  हैं  ? आप  उनकी  भलाई  के  लिए  भी  कोई  स्कीम  भाप
 उनकी  भलाई  के  माशी  तरक्की  के  लिए  कोई  स्कीम  आपकी  तकरीर  क्या  मुल्क  के
 अन्दर  यकजहती  पैदा  करेगी  या  ताफरका  पैदा  करेगी  ।  हस  तरीके  से  इस  तकरीर  को  पढ़ने  के  बाद

 जहनों  के  ऊपर  असर  क्यों  कि  ये  जो  गरीब  आज  इनके  पास  से  हर  चीज  छिन  चुकी  अगर

 इनके  पास  कुछ  बाकी  तो  सुबह  उठते  ही  खबर  भाती  है  कि  यहां  फंसाद  हो  गए  और  वहां
 माल  की  तबाही  हो  गईं  |  क्या  आपके  पास  इन  तमाम  चीजों  को  रोकने  के  लिए  कोई  स्कीम

 रोजाना  सुबह  आता  है  कि  फलां  मस्जिद  यब्जे  से  छीन  ली  नई  |  बावरी  मस्जिद  कब्जे  से  छौन  ली
 सारे  एन्दुस्तान  में  हंगामा  शुरू  होता  क्‍या  हस  चीज  को  रोकन  के  लिए  आपके

 पास  कोई  ठजादोज  हैं  ?  बया  आपने  इन  तमाम  चीजों  को  रोकने  के  लिए  कुछ  किया  ?  यही  नणर

 आएगा  कि  अःउते  न  तो  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  इन  हंगामों  को  रोका  और  रोजाना  500  बरस  पहले
 के  मुर्दे  उखाड़े  जा  रहे  हैं  कि  यह  पांच  सो  बरस  पहले  बाबर  ने  बनाई  लिहाजा  आज  यह
 नहीं  भला  आप  बताइये  कि  यह  क्‍या  क्या  आपकी  हकुमत  या  उत्तर  प्रदेश  की

 जो  आपकी  हो  हकूमत  वे  इतना  नहीं  कर  सकते  थे  कि  उसकी  रोकथाम  कर  सकते  ।  अब  इस

 तरह  की  तमाम  चीजें  हो  रही  उसकी  रोक-थाम  के  लिए  हकूमत  आगे  बढ़े  और  लॉ-एण्ड-आड्डर  को
 संभाले  ।  जहां  आपने  इन  तमाम  चीजों  को  जिक्र  वहां  मैं  आपके  सामने  एक  च्रीज  और  रखना

 चाहता  हूं  ।  शाहे-हैदराबाद  में  निजाम  के  जमाने  में  जो  कुछ  उसके  बाद  वहां  कोई  तरक्की  नहीं

 वहां  पर  तीन  लाख  की  उस  वक्‍त  तीन  लाख  की  आबादी  के  ऊपर  दो  तालाब  बनाए

 गए  लेकिन  आज  आबादी  20  लाख  हो  चुकी  आज  आवाम  पानी  की  एक-एक  बूद  के  लिए
 तरस  रहा  है  ।  वाटर  टेप  खोलते  तो  बेवा  के  आंसू  की  तरह  वाटर  टेप  टपक  रहा  वहां  एक
 दिन  पानी  मिलता  है  ।  में  चाहूंगा  कि  मिनिस्टर  साहब  थोड़ा  हैदराबाद  के  ऊपर  भी  रहम  फरमायें  ।

 आप  कम  से  कम  उनको  पैसा  दे  ताकि  वहां  पर  पानी  का  इस्तजाम  हो  बहां  पर

 और  तमाम  चीजों  का  इन्तजाम  हो  सके  ।  वहां  पर  ड्रेनेज  नहीं  जहां  आपने  बम्बई  के  लिए  सौ

 करोड़  रुपया  दिया  ओर  मुख्तलिफ  बड़े-बड़े  शहरों  की  आप  मदद  और  इमदाद  कर  रहे

 सभापति  महोदय  जेनूल  :  समाप्त  कीजिए  ।

 भी  सुल्तान  सलाउद्दीम  ओवेसो  :  यहां  पर  मुझे  इकबाल  का  एक  शेर  याद  आ  रहा  है  -

 दस्तूरे  जबांदन्दी  कैसी  है  तेरी  महफिल

 यहां  तो  बात  करने  को  तरसती  है  जबां  मेरी

 मैं  इतना  ही  कहूंगा  कि  टैक्सों  मैं  इजाफा  हो  रहा  अब  यह  बर्दाश्त  के  काबिल  नहीं  रहा  ।

 मुझे  वह  वाक्या  याद  जब  नादिरशाह  गे  दिल्ली  में  कत्ले-आम  का  हुकुम  दिया  ।  तमाम  दिलल्‍लौ  के

 251



 सामान्य  चर्चा  11  1986
 ~  i  ५७५०७»  +आथथ७क  न.»  अ  रकम

 भुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  ]

 लोग  मरने  लग  तो  आसिफशाह  अव्वली  नादिरशाह  के  पास  गए  और  उन्होंने  फारसी  में  एक  शेर
 जिसका  मतलब  यह  था  ।  ऐ  बादशाह  जितने  इन्सान  वे  कत्ल  हो  अगर  तेरी  ख्वाहिश

 है  कि  और  लोगों  को  कत्ल  तो  पहले  तुम  इन  तमाम  लोगों  को  जिन्दा  कर  और  उसके  बाद

 फिर  कत्ल  कर  ।  यही  हाल  आज  गरीबों  का  हो  चुका  वक्‍त  की  कमी  है  और  टी  वी  पर  जो

 कछ  कहा  वह  मैं  कहना  नहीं  चाहूंगा  ।  घर  के  अन्दर  भी  इख्तलाफ  कर  रहे  बहरहाल  इन

 तमाम  चीज़ों  के  ऊपर  आप  गौर  कीजिए  |  हैदराबाद  में  काफी  किल्लत  वहां  कोई  इन्डस्ट्री
 नहीं  ।  वहां  पर  कूछ  ऐसे  इलाके  जो  कहत  के  लिए  पैदा  हो  चुके  हैं  और  एक-एक  बू  द  पानी  के

 लिए  तरस  रहे  हैं  ।  बेरोजगारी  मुरबत  आपसे  गुजारिश  है  कि  आप  वहां  तवज्जह
 ताकि  वहां  आवाम  की  रक्षा  हो  सके  ।  आज  सवेरे  ही  टेलीफोन  आया  है  कि  यहां  के  लोग  एक-एक
 बूद  के  लिए  तरस  रहे  हैं  और  अब  दो  दिन  के  बाद  पानी  दिया  ताकि  रोना  चाहें  तो  आंसू
 भी  न  निकल  इसलिए  अब  मैं  कह  सकता  बहरहाल  आंसू  भी  नहीं  निकल  यानी
 अब  तो  आलम  यह  है  कि  -

 बहरहाल  अब  ३नस  शिकया  क्‍या  करें

 जब  तवक्की  ही  उठ  गई  गालिव

 क्यों  किसी  का  गिला  करे  कोई  ।

 अगर  आप  से  कोई  तवककी  है  तो  आप  मेहरवानी  आप  इनकी  तरफ  तवज्जो
 दीजिए  ।  वरना  हालात  बद  से  वदतर  होते  चज्र  जायेंगे  ।

 भाप  बताइये  हैदराबाद  में  पानी  के  लिए  क्‍या  हालत  एक  दीनार  पानी  मिल  रहा
 भाज  मुझे  टेलीफोन  करके  लोगों  के  कहा  कि  दो  दिन  में  एक  दफा  पानी  मिल्न  रहा  बहू  भी  दो
 घंटे  के  लिए  ।  नलों  का  प्रंशर  इतना  जैसे  कि  किसी  वेवा  के  आंसू  हों  ।  एक-एक  कतरा  टपक  रहा
 है  ।  इसके  लिए  भी  कोई  बकस  मुकरंर  नहीं  है  कि  फलां  वक्‍त  से  फलां  वक्‍त  मिलेगा  ।  इसका  भी

 शाहाना  मिजाज  जब  चाहे  रात  के  दो  बजे  खुल  गया  और  दो  घंटे  बाद  बला  गया  ।  जब
 भादमी  रात  को  चार  बजे  तक  क्यू  में  लगकर  पानी  लेगा  तो  बह  सुबह  में  जाकर  क्या  कमाई  करेगा
 क्या  काम  करेगा  |  वहरहाल  शाही  मिजाज

 आप  देखते  हैं  कि एक  मिजाज  होता  है  कि  कभी  हम  फिल्‍म  देखते  चेअरमेन  साहब
 जैसे  फिल्‍म  में  होता  था  कि  फौरी  तौर  पर  एक  टक्कर  हो  गई  और  मोहब्बत  हो  गई  ।  उसके  बाद
 शाना  गाते  शादी  कर  लेते  हैं  फिर  बच्चा  पैदा  हो  जाता  लेकिन  यह  फिल्‍म  पांच  वर्ष  का
 होता  है  ।  चू  कि  मिजाज  मेरा  फिल्‍म  का  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  शायद  ऐसा  ही  होगा  ।  ऐसा
 नहीं  होना  चाहिए  ।

 बहुरहाल  मैं  शुक्रगजार  हूं  कि  आपने  मुझे  इस  पर  बोलने  का  मोका  दिया  ।

 झो  जुझार  सिंह  :  सभापति  मैं  इस  वात  को  महसूस  करता  हूं  कि
 समय  बहुत  कम  है  इसलिए  बहुत  इम्पार्टेग्ट  ससले  जिनको मैं  महसूस  करता  उन पर  ही  इस  सदन
 का  समय  लूगा  ।
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 न््तित--+  काका  ी्िय्््व््ड  —~—

 मानसीय  विक्त  मंत्री  जीने  जो  बजट  पेश  किया  डसमें  बहुत  सी  बातें  कही  गई  हैं  ओर
 सभी  बातें  हृम्पार्टेन्ट  लेकिन  मैं  सबका  जिक्र  न  करते  इसमें  खास  तोरं  से  गरीबी  उन्मूलन
 और  खेतौ  के  बारे  में  जो  बात  कही  गई  है  उसी  के  ऊपर  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  हृस
 बजट  में  गरीबी  उन्मूलन  के  लिए  पहले  के  मुकाबले  में  80  परसेंट  अधिक  रकम  रखी  गई  य

 स्वागत  योग्य  है  ।

 सभापति  जहां  तक  गरीबों  का  सवाल  उनकी  गरीबी  दूर  करने  के  लिए  सब  से

 ज्यादा  जो  आवश्यक  बात  है  वह  पैसा  भी  लेकिन  जो  देहात  में  काम  करने  वाले  व्यक्ति  हैं  जिनके

 माध्यम  से  गरीबी  दूर  करने  के  प्रोग्राम  चलाथ  जाते  हैं  वे  किस  तरह  से  काम  कर  रहे  गांबों  में

 वे  कितने  इफेक्टिय  ढंग  से  काम  कर  रहे  उन  पर  भी  इन  प्रोग्राम्स  की  सक्‍सेस  और  फेल्योर  निर्भर
 करता  हू  ।

 अभी  जो  एजेन्सीज  गांवों  में  काम  रही  चाहे  वह  बी०डी०>ओ०  की  चाहे  बहू
 प्राम  सेवक  की  घाहे  वह  प्राइमरी  हेल्‍थ  सेन्टर  की  उनको  देखने  से  ऐसा  लगता  है  कि  वे

 ठीक  से  काम  नहीं  कर  रही  हैं  ।  प्राइमरी  हेल्‍थ  सेन्टरों  में  जो  काम  करने  वाले  लोग  मेरा  खुद
 का  भनुभघष  है  कि  75  परसेंट  लोग  डनमें  अपने-अपने  स्थानों  में  नहों  होते  हैं  और  दूसरे-दूसरे  स्थानों

 अर  वे  जाने  का  रास्ता  निकाल  लेते  हैं  या  वे  अपने  स्थानों  से  एक्सेन्ट  कर  लेते  हैं  ।

 टूमारा  सबसे  इम्पार्टेन्ट  प्रोग्राम  फंमिली  प्लानिंग  का  प्रोग्राम  है  अगर  उसको  कार्यान्वित

 करन  वाले  व्यक्ति  गांवों  में  न  हो  तो  यह  प्रोग्राम  कैसे  सक्सेसफुल  हो  सकता  है  आप  अन्दाजा

 लगा  सकते  हैं  ।

 सभापति  दूसरी  बात  मैं  निवेदन  करू गा  कि  गांवों  में  पावर्टी  दूर  करने  के  लिए
 लेवर  इस्टेंसिव  प्रोग्राम  हाथ  में  लिया  जाना  चाहिए  ।  मेरी  ऐसी  रियासत  जहां  से  मैं  आया

 उसमें  काफी  लेवर  इन्टेंसिव  प्रोग्राम  लिया  ज्ञा  सकता  राजस्थान  पिछड़ा  हुआ  प्रान्त  है  और

 हिन्दुस्तान  में  सबसे  ज्यादा  वेस्टलेंड  राजस्थान  में  ही  मेरे  पास  फिगर्स  उपलब्ध  जिनके

 दिसाव  से  सोयल  इरोजन  का  सब  से  ज्यादा  प्रावुलम  राजस्थान  में  उसके  बारे  में  फिगसे

 बताते  हैं  ।  सारे  हिन्दुस्तान  में  सौयल  इरोजन  की  ज्ञो  फीगर  दी  गई  उसके  अनुसार  998.76

 लाख  एकड़  जमीन  इसके  अंतगंत  आती  है  जिपमें  से  रास्थान  में  करीब  172.65  लाख  एकड़  है  जो

 देश  के  दूसरे  किसी  भी  हिस्से  या  राज्य  से  अधिक  है  |  दूसरे  नम्बर  पर  महाराष्ट्र  है  भौर  तौसरे

 मम्बर  पर  मध्य  प्रदेश  आता  जहां  तक  सौयल  इरोजन  को  बीट  करने  का  प्रश्न  €मारी

 कार  ने  भी  कई  एन्‍्टी  सौयल  इरोजन  वर्क्स  चल।ये  हुए  कहे  जिन  पर  काम  हो  रहा  है  परस्तु

 और  अब  तक  करीब  12.56  लाख  एकड़  मात्र  काम  हुआ  वित  मन्त्री  जी  ने  जो  नया  कार्यक्रम

 दिया  ट्रै-बेस्ट  लंड  डेबलपर्मैट  उसके  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  पर  तेजी  से  काम

 होना  चाहिए  यही  नहीं  फौर॑स्टस  के  मामले  में  जो  फार्म  फोरंस्ट  स्टैन्डई  रेश्यो  मानी  जाती  है  उसके

 आधार  पर  33  परसेंट  फौरेस्ट  लैंड  होनी  चाहिए  और  बाकी  फार्म  लंड  होनी  उसके

 बले  राजस्थान  में  सिर्फ  »  प्रतिशत  भाग  में  ही  फोरंस्ट  92८  भी  फोरेस्ट  नही  कहे  जा

 एरिया  जरूर  फौरैस्ट  कय  है  ।.  फौरेस्ट  से कबर  बाला  यवि  हम  राजस्थान  का  एरिया  देखें  तो  इसका

 मात्र  वह  10  परञेंद  की  नहीं  है  ।  उससे  आप  समस्या  की  गहलता  का  अनुमान  लगा  सकते  मैं

 चाहता  हूं  कि आप  खिक्कत्रें  पावर्टी  रिपूथल  के
 प्रोग्राम्स  लेते  हैं  यदि  उनमें  फौरैस्ट  के  कार्यक्रमों  को
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 जुहार

 तरजीह  दें  तो  उसमें  लेबर  भी  ज्यादा  लगेगी  और  राजस्थान  में  फौरैस्ट  बढ़ने  की  गुजाइश  भी

 होगी  ।

 मैं  राजस्थाम  के  ऐसे  इलाके  से  आता  हूं  जो  साउथ  ईस्टर्न  भाग  में  पड़ता  है  और  जिसमें

 हमेशा  से  अच्छा  फौरेस्ट  रहा  उस  एशिया  में  भाज  सबसे  ज्यादा  रविन्स  कहा

 यह  जाता  कि  फ्यूल  की  बमी  की  वजह  से  हमारे  जंगलों  पर  प्रंशर  और  मवेशियों  के  लिए
 चारा  लेने  की  वजह  से  जंगल  नहीं  रहते  हैं  लेकिन  सभापति  मेरा  अनुमान  और  अनुभव  यह
 है  कि  आज़  कल  जो  जंगल  कट  रहे  या  खत्म  हो  रहे  वे  ग्रं जिग  की  वजह  से  या  लकड़ी
 की  फ्यूल  के  लिए  कटाई  की  वजह  से  बल्कि  ज्यादातर  जंगल  कान्ट्रैक्ट्स  और  वन  विभाग  के

 अधिकारियों  की  साजिश  मिलीभगत  काटे  जा  रहे  उन  लोगों  की  कनाईवंस  की  बजह  से  जंगल  .

 कट  रहे  क्‍यों  कि  जलाने  की  लकड़ी  प्राप्त  करने  के लिए  जंगल  नहीं  काटे  जाते  हैं  ओर  जहां  तक

 वबादल्ड  लाइफ  का  सम्बन्ध  गरीब  आदमी  जानवर  नहीं  मारता  ।  फिर  भी  वाइल्ड  लाइफ  का  जिस

 तरह  से  हमारे  देश  में  डिस्ट्रक्शन  हो  रहा  टिम्वर  का  डिस्ट्रक्शन  हो  रहा  और  जितना  डिस्ट्रक्शन
 हमारे  साउथ-ईस्टनें  राजस्थान  मध्य  प्रदेश  में  हुआ  वह  सन  कनाइबेंस  की  वजह  सेहु  आ  है  ।  यह
 एक  व्यायहारिक  और  मानी  हुई  दात  है  कि  फ्यूल  के  लिए  कोई  टिम्बर  जंगलों  को  नहीं  काटता
 बल्कि  फोरेस्ट  विभाग  के  अधिकारी  और  स्मगलसें  मिलकर  इन  जंगलों  को  काटते  मेरा  निवेदन

 है  कि  ईस्ट  राजस्थान  में  जिस  तरह  से  सोयल  इरोजन  हो  रहा  वहां  रविन्स  उस  भाग  में
 सोयल  को  बचाने  की  आवश्यकता  यदि  आप  वहां  एफौरैस्टेशन  का  प्रोग्राम  चलायें  तो  निश्चित
 रूप  से  इस  क्षेत्र  का  विकास  हो  सकता  मेरी  मान्यता  है  कि  सोश्यल  फौरंस्ट्री  या  पौध  लगाने
 का  वायेक्रम  अपने  आप  में  सट्टो  कार्यक्रम  हो  सकता  है  लेकिन  जो  ट्रैडीशनल  फौरैस्टस  उनमें  मात्र
 फैन्लिंग  करने  से  या  एन्कक्‍लोजर  करने  से  अथवा  लोगों  या  मत्रेशियों  का  आना-जाना  बन्द  कर  देने  से
 अधिक  काम  हो  सकता  उनमें  आपको  पैसा  खर्च  करने  की  अ।वश्यकता  भी  नहीं  क्‍योंकि  बहां
 की  जमीन  में  पहले  से  बीज  मोजूद  है  जो  पेड़ों  के  फूटने  के  लिए  काफी  उसमें  मात्र  सपरवीजन
 की  जरूरत  इसलिए  मेरा  है  कि  यहां  कोई  कःक्रम  न  चलाकर  यदि  हम  उसके  प्रौपर

 सुपरवीजन  की  तरफ  ध्यान  दें  तो  हम  जंगलों  के  बिनाश  को  रोक  सकते

 सभापति  राजस्थान  में  35,891]  स्क्‍्वैयर  किलोमीटर  क्षेत्र  में  जंगल  कहे  जाते  हैं
 लेकिन  उसमें  से  22,891  किलोमीटर  में  डिग्रं  डिड  फोरेस्टस  है  अथवा  बिल्कुल  नंगी  हिल्स  हैं*“ऐसी
 हिल्‍्स  हैं  जिनंदे  ऊपर  कोई  पेड़  नहीं  11500  स्क्वेयर  किलोमीटर  फौरेस्ट  ऐसा  ही  बताया  गया

 है  जिसके  ऊपर  एक  भी  झाडी  नहीं  है  ।  तो  जो  बस्ट  लैंड  का  प्रोग्राम  राजस्थान  में  जहां-जहां  लाग
 वहां-बहां  फारेस्ट  की  ध्यान  तो  मैं  समझू'गा  कि  इसका  कुछ  फायदा  हो  सकेगा  ।  हु

 यही  मुझे  कहना  सभार्पात  ज्यादा  समय  मुझे  नहीं  लेना  है  क्योंकि  आप  इशारा
 कर  रहे  हैं  कि अपना  भाषण  समाप्त  करू  ।  वैसे  मुझे  सारी  बातें  कहनी  मुझे  बताया  गया  है
 कि  राजस्थान  में  पिछले  सालों  में  540  एकड़  पर  डे  के  हिसाब  से  फारेस्ट  का  इस्ट्रकशन  हुआ
 यह  अपने  आप  में  बहुत  ही  सीरियस  बात  है  ।  खासकर  ऐसे  प्रान्त  में  जहां  पर  पहले  से  ही  फोौरेस्ट
 की  कमी  है  |  ये  जो  गड़बही  हुई  यह  ज्यादातर  अधिकारियों  की  बजह  से  हुई  पॉँवर्टी
 मिनेशन  प्रोग्राम  और  अन्य  डिवेलपमेंट  के  जो  प्रोग्राम  चलाये  जाते  हैं  उनमें  सबसे  ज्यादा  कमी  आज
 जो  हम  लोग  मदसूरा  करते  हैं  वह  है  इन  अधिकारियों  की  नेग्लीजेंस  ।  ग्रामीण  प्रोग्रामों  को
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 मेंट  करने  वाले  अधिकारियों  की  नेग्लीजेंस  की  वजह  से  ही  ये  प्रोग्राम  ठीक  से  कार्यान्वित  नहों  हो
 पाते  हैं  ।  यदि  ये  अधिकारी  इन  प्रोग्रामों  की  इम्पलीमेंटेशन  की  तरफ  तबज्जुह  नहीं  तो  ये
 कार्यक्रम  कभी  पूरे  नहीं  हो  सकंगे  ।  इसलिए  मेरी  आपसे  प्रार्थंथा  है  कि  आप  इन  प्रोग्रामों  को  रुपए
 के  हिसाब  से  न  देखिए  बल्कि  इन  प्रोग्रामों  की  इम्पलीमेंटेशन  इन  अधिकारियों  से करवाइए  ।  ऐसा
 तरीका  निकालिए  कि  ये  अधिकारी  इन  कायंक्रम  को  कार्यानिवित  करने  में  सक्षम  हो  तब  ही  तो
 देश  को  इन  कार्यक्रमों  का  लाभ  मिल  सकता

 इन  कार्यक्रमों  को  इम्पलीमेंट  करने  के  लिए  जिले  में  सबसे  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  णो
 होता  है  वह  कलेक्टर  होता  आजकल  मान्थवर  अनुभवी  व्यक्तियों  को  कलेक्टर  नहीं  लगाया
 जाता  है  बल्कि  अनुभवहीन  आई०ए०एस०  को  कलेक्टर  लगा  दिया  जाता  है  जिनको  उस  के  बारे

 उस  जिले  के  बारे  उस  जिले  की  समस्याओं  के  बारे  में  और  जिले  के  लोगों  के  बारे  में  जानकारी
 नहीं  टोती  जानकारी  करना  भी  नहीं  चाहते  इसलिए  मेरा  आप  से  अनुरोध  है  कि  जिलों  में

 ऐसे-ऐसे  कलेक्टरों  को  लगाएं  जिनको  गांवों  का  अनुभव  जो  जिले  के  लोगों  और  जिले  के  गांबों
 की  समस्याओं  को  जानते  उनकी  समस्याभों  को  समझने  व  सुमझाने  में  इंटरेस्ट  लेते  भगर
 कलैक्टर  प.स्ट  पर  आप  ऐसे  लःगों  को  नहों  तो  इन  प्रोग्रामों  का  इम्पलीभंटेशन

 नही  होगा  ।  ६सलिए  मेरा  आपसे  पुनः  अनुरोध  है  कि  डिस्ट्रिक्ट  लवल  के  »ध्िकारी  को  जिसको

 न  कार्यक्रमों  को  कार्यान्बित  करने  का  पृर्ण  दायित्व  होता  सहा  चुनें  व  उस  पद  पर  भाप  सही
 ब्रादमा  ६  लगाए  ।

 श्री  खो०  एस०  विजयराधबन"*  :  श्रीमन्‌  में  बजट  का  स्वागत  करता  यह

 एक  महत्व  पूर्ण  कदम  है  जो  कि  हमें  2।  वीं  शताब्दी  की  ओर  ले  जायेगा  ।  इस  बजट  में  48,767
 करोड़  रु०  की  आमदनी  और  52,862  करोड़  रु०  का  व्यय  दिखाया  गया  जिसके  अनुसार  4,095

 करोड़  रु०  का  धाटा  रह  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  नये  करों  से  445  करोड़  रु०  की

 अतिक्‍ति  आय  होगी  ।  अतः  वास्तविक  घाटा  3,650  करोड्ट  रु०  का  रह  पिछले  राज्य

 सरकारों  को  ओवर  ड्राफ्ट  की  समस्या  से  निपटाने  के  लिए  केन्द्र  ने  1,628  ५:  रोड़  रु०  के  मध्याविधि

 ऋण  दिये  इस  राशि  को  भिलाकर  पिछले  वर्ष  कुल  घाटा  6,118  करोट्ट  रु०  का  हो  गया  था  ।  अतः

 हम  पाते  हैं  कि  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  वर्ष  1986-87  6-87  का  बजट  घाटा  बहुत  कम  तथापि
 रकार  को  एक  महत्व  पूर्ण  बात  का  ध्यान  रखना  चहिये  |  पिछले  वर्ष  के  बजट  में  3,316  करोड़

 रु०  का  घाटा  दिखाया  गया  जो  कि  संशोधित  अनुमानों  के  अनुसार  बढ़कर  4,490  करोड़  रु०

 गया  यानि  घाटे  में  ।,174  करोड़  रुपये  को  वृद्धि  हो  गई  तथ्य  यह  है  कि  करों  से
 आमदनी  में  22%  वृद्धि  के  बावजूद  घाटे  में  वृद्धि  हुई  मे  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि

 बह  सुनिश्चित  वरें  कि  इस  घाटे  में  और  वृद्धि  न  हो  ओर  यह  नियत्रण  से  बाहर  न  हो  और

 स्फीति-दबाव  न  पैदा  हो  ।

 इस  वर्ष  का  बजट  आम  विशेषकर  मध्य  वर्ग  और  निश्चित  आय  वर्ग  के  लोगों  के

 हित  में  है  वित्त  मंत्री  द्वारा  बजट  में  दी  गई  रियायतों  से  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  ।  आयकर  में  दी  गई

 छूट  का  स्वागत  निश्चित  आय  वर्ग  के  लोग
 ही  मुद्रास्फीति  और  मूरय  बद्धि  से  अधिक  प्रभावित

 ee  जनता -
 मलयासम  में  दिय  गये  भाषण  के  अंग्र  जी  अन॒वाद  का  हिन्दी  रूपास्त रण
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 होते  हैं  में  इस  कदम  का  स्वागत  करता  हूं  ।  इस  संदर्भ  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  ओर
 दिलाना  चाहता  हूं  कि  सरकार  समय-समय  पर  अपने  कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ते  की  किस्तें  प्रदान
 करती  है  ।  यह  मूल्य  वृद्धि  के  घिष्द्ध  राहत  लेफिन  यह  दुर्भाग्य  की  बाह  है  कि  उन्हें  इस  पर  भी

 आयकर  देना  पड़ता  मैं  समझता  हूं  कि  छुछ  मामलों  में  कर्मचारियों  को  मिलने  वाले  मंहगाई
 भत्ते  की  राशि  से  दोगुनी  रकम  आयकर  में  देनी  पडती  है  ।  ऐसा  आय  के  कुछ  स्लेबों  में  वृद्धि  करने  से

 होता  है  ।  ऐसे  मामलों  में  राहृत  कहां  मिली  ?  मेरा  अनुरोध  है  कि  मंहगाई  भत्ते  की  सारी

 रकम  को  आयकर  से  छूट  मिलनी  अगर  ऐसा  सम्भव  न  हो  तो  कम  से  कम  मंहगाई  भर्ते

 की  आधी  रकम  को  आयकर  में  न  शामिल  किया

 इस  बजट  की  अन्य  विशेषता  है  कि  इसमें
 जैसे  गरीबी  हटाओ  कार्यक्रम  क ेलिए  65%  अधिक  रकम  का  प्रावधान  किया  गया  इससे

 सरफार  गरीबी  बेरोजगारी  दूर  करने  की  वघनबद्धता  का  पता  चलता  इससे
 कमजोर  वर्गों  की  दशा  में  सुधार  होगा  ।  एन०  आर०  ई०  पी०  के  लिए  राशि  230  करोड़  रु०  से

 बढ़ाकर  443  करोड़  रु०  कर  दी  गई  है  ।  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  के  लिए  राशि  400  करोड़
 रु०  से  बढ़ाकर  633  करोड़  और  आर०  आर०  डी०  पी०  के  लिए  प्रावधान  283  करोड़  २०  से
 बड़ाकर  428  क.रोड़  रु०  कर  दिया  गया  इसी  अनुसूची  अनुसूचित
 तियों  और  बंधुआ  मजदूरों  के  लिए  आवास-निर्माण  के  लिए  125  करोड़  रु०  का  प्रावधान  किया  गया

 है  ।  इससे  स्पष्ट  होता  है  कि  हस  बजट  में  गरीबों  की  दशा  को  सुधारने  की  तरफ  ज्यादा  ध्यान
 दिया  गया  है  ।  स्व०  प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  जी  हमेशा  ही  गरीब  वर्गों  के  प्रति  संघर्ष  करती  रहीं  ।
 उनका  स्वप्न  था  कि  ये  वर्ग  अच्छा  जीवन  यापन  करें  ।  यह  वजट  उनके  इस  स्वप्न  को  पूरा  करने
 की  दशा  में  एक  कदम  मैं  माननीय  प्रधान  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  और  माननीय  वित्त

 मंत्री  को  इसके  लिए  मुबारकवाद  देत्ता  हूं  ।

 कर  क्षेत्र  में  मोडवेट  योजना  एक  नया  प्रयोग  इससे  कई  वस्तुओं  पर  उत्पाद  शुल्क  में
 कमी  आयेगी  और  अंततः  उपभोक्ताओं  को  र.6त  मिलेगी  ।  सी  वित्त  मंत्री  ने धोषणा  की

 है  कि  वर्तमान  कर-प्रणाली  को  तकंसंगत  बनाने  के  लिए  और  इनकी  क्रमियों  को  दूर  करने  के

 लिए  प्रत्यक्ष-कर  संहिता  बनायी  जाएगी  इसे  1986  से  लागू  किया  जायेगा  ।  यह  एक
 सराहनीय  घोषणा  इस  क्षेत्र  में  की  जाने  वाले  आकर्षक  परिवतंमों  का  यह  संकेत  है  ।  में  इस  वर्ष
 के  बजट  को  राहतों  ओर  रियायतों  का  वजट  कहना  चाहूंगा  ।

 बजट  में  विकासास्मक  कोशिशों  की  कुल  तस्वीर  हमें  मिलती  है  ।  इसका  उद्देश्य
 देश  के  सभी  क्षेत्रों  का बिकास  ह।ना  इस  बजट  चर्चा  में  राज्यों  की  समस्यायों  का
 उल्लेख  करना  तकंसंगत  अतः  मैं  इस  सम्मानीय  सभा  के  समक्ष  मेरे  राज्य  केरल  द्वारा  जिन
 समस्याओं  का  समना  किया  जा  रहा  है  मैं  उनका  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  अगर  आप
 राज्यों  के लिए  गरीबी  रेखा  का  निधरण  करें  पायेंगे  कि  शायद  केरल  का  स्थान  गरीबी  की
 रेखा  से  नीचे  बाले  राज्यों  में  शामिल  इस  राज्य  के  समक्ष  बित्तीय  समस्‍यायें  हमेशा  बनी  रहती

 अपनी  कई  योजना  परियोज  नाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  इसे  स्थ्रोतों  की  कमी  का  सामना  करना
 पड़  रहा  यहां  तक  कि  केन्द्र  द्वारा  दी  गई  सहायता  और  राज्य  द्वारा  खुद  एकत्र  की  गई  राशि
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 इसफी  आवश्वकताओं  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  योजना  आयोग  का  राज्यों  के  प्रति  रुख  अनुकूल
 नहीं  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  राज्य  किसी  न  किसी  तरह  अपने  रोजाना  के  खर्चों  को  ही  पूरा  कर  पाते

 ओर  नई  योजना  परियोजनाओं  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  नहीं  कर  पाते  ।  इसी  कारण  केरल
 में  औद्योगिक  विकास  नहीं  हुआ  ओर  बेरोजगारी  की  समस्या  बढ़  गई  है  ।  हमें  शीघ्र  ही  इस  समस्या

 का  समाधान  ढृढ़ना  योजना  परिब्यय  में  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता  इसलिए  मैं

 सरकार  से  केरल  के  योजना  परिश्यय  में  वृद्धि  करन  का  अनुरोध  करता

 नारियल  की  कीमतों  में  भारी  कमी  के  कारण  केरल  की  अर्थंव्यवस्था  तबाह  हो  गई  है  ।
 जो  नारियल  1983-84  में  4  रुपये  प्रति  गोला  की  दर  से  बिक  रहा  था  आज  ]  रुपये  से  भी  कम
 में  बिक  रहा  केरल  सरकार  के  इस  अनुरोध  को  कि  नारियल  का  न्यूनतम  मूल्य  निश्चित  किया
 जाये  और  इसे  तिलहन  घोषित  किया  सरकार  द्वारा  नहीं  माना  गया  है  ।  यदि  ये  दोनों  बार्ते

 मान  ली  जायें  तो  हम  केरल  में  नारियल  की  खेती  करने  वाले  लाखों  लोगों  को  राहुत  पहुंचा  सकेगे  ।

 इसलिए  मैं  इस  मामले  में  शीघ्र  निर्णय  लेने  का  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  नारियल  के

 तेल  की  देश  में  ही  खपत  बढ़ाने  के  लिए  उपाय  किए  जाने

 अब  में  केरल  में  औद्योगिक  विकास  की  बात  पर  आता  चौथी  और  पांचवीं

 पंच्रवर्षीय  योजनाओं  में  केरल  में  केन्द्र  द्वारा  नाम  मात्र  के  लिए  भी  पूजी  निवेष  नहों  किया

 इस  राज्य  में  इसी  कारण  औद्योगिक  विकास  नहीं  एक  सरकार  जो  रोजमर्रा  के  प्रशासकीय

 व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  संघर्ष  कर  रही  हो  बह  उद्योगों  में  पू  जी  कंसे  लगा  सकती  है  ?
 इसलिए

 केरल  में  केन्द्र  द्वारा  शीघ्र  ही  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  प ूजी-निवेश  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  के०

 करुणाकरण  की  सरकार  के  सत्तारुढ  होने  के  बाद  औद्योगिक  क्षेत्र  में  शांति  रही  आजकल  उद्योग

 में  पृ  जी  निवेश  के  लिए  बड़ा  अच्छा  वातावरण  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  इस  संबंध  में

 उचित  उपाय  करेगी  ।

 सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पयंटत  के  विकास  के  लिए  139  करोड़

 रुपये  का  प्रावधान  किया  यह  राशि  छठी  योजना  में  आवंटित  राशि  से  93  प्रतिशत

 अधिक  है  ।  मझे  प्रसन्‍नता  है  कि  सरकार  पयंटन  के  विकास  के  लिए  एक  व्यापक  योजना  बना  रही

 जिससे  हम  भारी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  अजित  करते  इस  संदर्भ  में  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र

 पालघाट  में  पर्यटन  विकास  की  व्यापक  संभावनाभों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  इस  जिले  में

 कई  क्षेत्र  इस  दृष्टि  से  बहुत  अच्छे  कुछ  समय  पूर्व  यह  मांग  की  गई  थी  कि  इस  जिले  में  मल

 नेलियमपटी  तथा  साइलेंट  बैली  जैसे  महत्वपूर्ण  पर्यटन  केन्द्रों
 को  मोड़ने  वाला  एक

 पर्यटन  कम्पलैक्स  स्थापित  किया  जाए  ।  किन्तु  इस  संबंध  में  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  किया  मैं

 इस  अवसर  पर  अपनी  मांग  पुनः  दोहराता  हूं  ।  मैं  भाशा  करता  हूं  कि  सरकार  इस  मांग  को  पूरा
 करने  के  लिए  समुचित  कदम  उठाएगी  ।

 कुछ  दिन  पहले  सभा  में  देश  में  सूले  की
 स्थिति  पर  विचार  किया  गया  इस

 मौके  पर  मैं  यद्ध  बत  सभा  की  जानकारी  में  साना  चाहता  हूं  कि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  पालभाट  के  कई
 इलाके  भयंकर  सूखे  की  चपेट  में  हैं  ।  इनमें  स ेअधिकांश  इलाके  पश्चिमी  घाटों  के  वृष्टि  छाया  वाले  क्षेत्र

 में  आते  हैं  ।  इसलिए  इन  क्षेत्रों  में  बार-बार  सूखा  पड़ता  रहता  बहुत  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  पीने

 का  पानी  उयलब्ध  नहीं  बहुत  से  पशु  मर  गए  हैं  और  इस  कारण  बहुत  से  लोम  आजीविका  के
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 वी०  एस०  विजयराघवन  |],

 इस  साधन  से  भी  वंचित  हो  गए  उन  किसानों  के  लिए  जिन्होंने  बैंकों  स ेऋण  लिया  ऋण

 चुकाना  कठिन  हो  गया  इन  परिस्थितियों  में  लोगों  को  भुखमरी  से  बचाने  के  लिए  केन्द्रीय

 यता  अत्यन्त  आवश्यक  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  पालघाट  के  लोगों  को  सूखे  से

 बचाने  के  शीघ्र  उपाय  करे  ।  मेरी  गुजारिश  है  कि  एक  केन्द्रीय  दल  पालघाट  की  स्थिति  का  अध्ययन

 करने  के  लिए  वहां  भेजा  जाये  और  वह  राहत  उपायों  के  संबंध  में  सुझाव  दें  ।

 कूरीयोरकुँट्री-कैरपाड़ा  एक  महत्वपूर्ण  परियोजना  है  जिस  पर  केन्द्र  सरकार  की

 स्वीकृति  मिलनी  बाकी  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  कम  से  कम  परियोजना  के  सिंचाई

 वाले  हिस्से  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  जाय  ताकि  पालघाट  के  सूखाप्रस्त  क्षेत्रों  को  पानी  मिल
 हे  ०४  शे

 सर्क  ।

 भन्त  जैसा  ,  पहले  ही  कहा  है  यह  बजट  आम  आदमी  के  लिए  राहत  और

 रियायतों  का  बजट  मैं  एक  बार  फिर  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को  देश  के  निर्धन  लोगों  के  लिए
 अच्छा  बजट  पेश  करने  पर  बधाई  देता  हूं  ।

 श्री  एम०  बो०

 पा
 सोमू  सभापति  सबसे  पहले  मैं  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  सरकार  भ्रविष्य  में  बजट-पूर्व  कर  लगाने  की  प्रथा  को  समाप्त  यह  लोकतांत्रिक
 सिद्धान्तों  के  विपरीत  आकलित  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  के  वावजद  जिससे  कि  सरकार  को
 2000  करोड़  रुपये  की  आय  बज़ट  में  3650  करोड़  रुपये  का  घाटा  दिखाया  गया
 गरीबी  उन्मूलन  कार्येक्रंम  में  वित्त  मंत्री  ज्ी  न ेशहरी  जनता  जंसे  रिक्शा  मोची

 नाई  बैलगाड़ी  खींचने  टाले  आदि  को  शामिल  किया  है  ओर  उन्हें  राहत  देने  के  लिए  कुछ
 उपाय  किए  हैं  ।

 तमिलनाड  सरकार  ने  लगभग  पंद्रह  वर्ष  पहले  डा०  करुणानिधि  के  नेतत्व  में  कई  प्रगति
 शील  उपाय  किए  हमने  मनुष्यों  द्वारा  खींचे  जाने  वाली  रिक्शा  को  समाप्त  करके
 रिक्शा  शुरू  की  ।  एक  क्लीयरेंस  रोड़ेਂ  स्थापित  किया  गया  ओर  दलितों  के  लिए  मकान
 बनवाने  हेतु  40  करोड़  रुपये  की  राशि  आवंटित  की  उनके  द्वारा  गरीबों  में  चर्में  वि
 करने  की  बहुत  लोगों  द्वारा  प्रशंसा  की  गई  ।  उन्होंने  जन-कल्याण  के  लिए  भिखारी  पुनर्वास  योजना
 भी  शुरू  की  ।  हमने  पन्द्रह  वर्ष  पूर्व  य ेसभी  उपाय  कार्यान्वित  किए  थे  ।

 क्षी  अनकही  कहानी  !

 झी  एस०  थी०  एस०  सोम  :  कितु  हमारे  वित्त  मंत्री  इसके  प्रथम  चरण  में  हैं  ।

 एक  विधि-वैत्ता  श्री  पालकीवाला  ने  प्रो०  राज  कृष्ण  को  उद्घृत  करते  हुए  कहा  कि

 उन्मूलन  कार्यक्रमों  की  प्रवृत्ति  दल  के  पक्ष  में  कार्यक्रम  में  बलाने  को  हैਂ  ।  ऋण  मेले  इस  प्रकार

 आयोजित  किए  जाते  हैं  जैसे  दल  के  समारोह  जहां  तक  मद्रास-शहर  का  संबंध  मेरे
 चन  क्षेत्र  उत्तर  मद्रास  तथां  दक्षिण  मद्रास  के  जिला  कांग्रेस  अध्यक्षों  को  10,000  ऋण-फार्मे  दिए  गए
 थे  ।  हमारे  ज़िले  के  पार्टी  सचिव  को  भी  कुछ  फांम  क्यों  नहीं  दिए  गए  ?  ऋण  मेलों  के  आमस्त्रण
 पन्नों  में  संबंधित  संसद-सदस्यों  के  नाम  भी  नहीं  दिए  जाते  सावंजनिक  धन  व्यय  करके  ऋण
 मेलों  को  केबल  दल  के  समारोहों  में  बदल  दिया  जाता  हसे  रोकना  चाहिए  ।
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 वित्त  मंत्री  राष्ट्रीय  ग्रामोण  विकास  कार्यकम  पर  काफी  बल  देते  इस  कार्यक्रम  से
 1985  में  2656.6  लाख  श्रम  दिवस  रोजगार  उत्पन्न  किया  गया  जबकि  इससे  एक  वर्ष  पर्ज
 2642.2  लाख  श्रम  दिवस  रोजगार  उत्पन्न  हुआ  इस  कायेक्रम  के  लिए  1985  में  439.  67
 करोड़  रुपये  खर्च  किए  गए  जबकि  1984  में  409.08  करोड़  रुपये  खर्च  यहां  मैं  कहना
 चाहता  हूं  कि  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  को  बढ़ाने  का  मतलब  है  अधिक  राजस्व  व्यय  ।  गरीबी
 का  उन्मूलन  तभी  किया  जा  सकता  है  यदि  छोटे  से  छोटे  स्तर  पर  भी  मजदूरी  के  रूप  में  पर्याप्त
 मात्रा  में  बस्तुएं  दी  रोजगार  के  अवसर  श्रम  आपूर्ति  से  अधिक  तेजी  से  और  सामान
 की  कीमतें  कम  अथवा  स्थिर  हों  ।  कितु  दैनिक  इस्तेमाल  की  चीज़ों  जैसे  खाद्य

 मिट्टी  के  सरकारी  यातायात  शुल्क  की  कीमतें  बहुत  बढ़  रही  1976  में  एक  किलो
 घावल  की  कीमत  2.20  रुपये  थी  ओर  अब  इसकी  कीमत  5.20  रुपये

 श्री  पी०  कुलनदईबेलु  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाता  किस  राज्य  में  चावल  5.20  रु०
 प्रति  किलो  बेचा  जा  रहा  है  ?

 सभापति  महोदय  :  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  जब  आपकी  बारी  आप  उन्हें
 इसका  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  एन०  बी०  एन०  सोमू  :  नारियल  के  तेल  का  भाव  10.60  रुपये  होता  था  और  अब

 यह  27  रुपये  काली  मिर्च  17  रुपये  से  60  रुपये  हो  गयी  जिजिल  आयल  9.50  र०  से
 19  रु०  रिफाइन्ड  आयल  7  रुपये  से  20  चीनी  3  रुपये  से  6.50  रु०  मिचं  8.40  रु०

 से  16  हल्दी  जो  महिलायें  अपने  चेहरे  पर  प्रतिदिन  लगाती  हैं  ।4  रु०  से  60  रुपये  हो  गई
 हैं  ।  लोगों  की  क्रय  शक्ति  निरंतर  क्षीण  होती  जा  रही  इस  बढ़ती  हुई  मंहगाई  को  रोकने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  शीघ्र  प्रयास  किये  जाने  चाहिए  ।

 वित्त  मंत्री  ने  अपने  बजट  भाषण  में  घोषणा  की  थी  कि  वे  मिट्टी  के  तेल  से  जलने  वाले
 स्‍्टोव  पर  उत्पाद  शुल्क  हटा  रहे  लेकिन  उन्होंने  मिट्टी  के  तेल  के  भाव  पहले  ही  बढ़ा  विए
 हैं  ।  इस  प्रकार  आप  एक  ओर  राहत  देने  के  साथ-साथ  दूसरी  ओर  मंहगाई  बढ़ा  रहे  हैं  ।

 वित्त-मंत्री  की  तेल  नीति  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि जब  विश्व  बाज़ार  में  तेल  की

 कीमत  36  डालर  प्रति  बैरल  से  कम  होकर  15  डासर  प्रति  बैरल  हो  गई  है  क्षो  कि  आधे  से  भी  कम

 वहीं  वित्त  मंत्री  4600  करोड़  रुपये  तेल  के  आयात  पर  खर्च  करने  की  क्‍यों  सोच  रहे  हैं  जबकि

 पिछले  वर्ष  3500  करोड़  रुपये  खर्च  किए  गए  थे  ।  हस  व्यय  से  बचा  जा  सकता  इसकी  अपेक्षा

 उन्हें  तेल  को  खोजने  ओर  निकालने  के  लिए  विशेषकर  तमिलनाडु  के  पूर्वी  तट  जो  कि  तेल  से

 भरा  हुआ  कोशिश  करनी  चाहिए  ।

 बढ़ती  हुई  कीमतों  ने  समाचार  पत्रों  को  भी,महीं  नेपा  मिल्स  के  कागज  की  कीमतों
 में  की  गई  नवीनतम  भारी  बृद्धि  के  अनुसार  दिसम्दुर  1985  से  कीमतों  1000  रुपये  से  बढ़कर
 1600  रुपये  हो  गई  हैं  थो  कि  तत्कालीन  उद्योग  मंत्री  श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  के  इस  आश्यासन  के
 विपरीत  हैं  कि  कीमतों  में  वृद्धि  की  अनुमति  देने  से  पूर्व  उद्योग  से  परामर्श  किया

 इससे  समाचार  पत्रों  के  आध्िक  पहलू  पर  प्रभाव  उन्हें  समाचार  पत्रों  की  कीमत  तथा
 विज्ञापन  दरें  बढ़ाने  पर  मजबूर  होता  पड़ेगा  इस  प्रकार  दैशी  स्यू्प्रेट  सिलों  की  अक्षमता  तथा
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 एन०  वो०  एन

 ऊँची  परिच्रालन  लागत  के  कारण  समाचार  उसके  पाठकों  तथा  विज्ञापनदाताओं  को  सजा

 मिलेगी  ।  और  अन्त  में  केवल  समाचार-पत्र  कर्मचारी  ही  परेशान  होंगे  जो  अब  वेतन  बोर्ड  की

 सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 इकॉनामिक  एण्ड  सांइंस  रिसर्च  फाउंडशन  द्वारा  हाल  ही  में  किए  गए  अध्ययन  से  पता
 चलता  है  कि  यदि  योजनाओं  के  कार्यात्वयन  में  बिलम्ब  मे  हुआ  होता  तो  राष्ट्रीय  आय  में

 1,20,000  करोड़  रुपये  प्रतिवर्ष  की  वृद्धि  निर्यात  9600  करोड़  रुपये  वाधिक
 खाद्याननों  का  वाषिक  उत्पादन  504  लाख  टन  भधिक  404,  लाख  रोजगार  के  अवसर  पैदा

 होते  ओर  प्रति  व्यक्ति  आय  में  तीम  गुना  वृद्धि  इस  प्रकार  इन  सभी  कमियों  के  लिए
 कांग्रेस  की  सरकार  जिम्मेदार  है  ।

 अपनी  बात  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  श्री  पालकीवाला  को  उद्धृत  करता  उन्होंने  फहा
 शब्द  के  लगभग  विपरीत

 ]

 क्री  जयप्रकाद  अग्रवाल  :  सभापति  मैं  वित्त  मंत्री  जी  को  मुबारक
 बाद  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  गरीबों  के  हक  किसानों  के  हक  मणदूरों  के  हक  लघु
 उद्योग  के  हक  पटरी  पर  सामान  बेचने  वालों  के  हक  रिक्शा  वालों  के  हक  में  एक  अच्छा
 बजट  पेश  किया  उन्होंने  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  देश  से  गरीबी  मिटाने  की  नीति  को
 श्री  राजीव  गांधी  कौ  कयादत  में  एक  नई  दिशा  दी  है  ।

 मैं  वित्त  मंत्री  जी  को  मुबारकदाद  देना  चाहता  हूं  कि  50  रुपए  के  काटन  और
 मेड  फाहबर  पर  आपने  कोई  ड्यूटी  नहीं  लगाई  जूतों  पर  जो  छूट  वह  बढ़ा  कर  40  रुपए
 कर  दी  ।  कंधों  और  छातों  पर  से  भापने  एक्साइज  ड्यूटी  हटा  ली  ।  आई  डी  बी  आई  में  स्माल
 स्केल  इण्डस्ट्री  क ेलिए  जो  फण्ड  की  व्यवस्था  की  उससे  इन्डस्ट्री  को  बढ़ावा  मिलेगा  ।  इन्वैस्टमेंट
 सीलिग  लिमिट  जो  20  लाख  से  बढ़ाकर  35  लाख  कर  दी  गई  उससे  लघु  उद्योगों  को  फायदा

 होगा  ।  जनता  इस  बात  से  खुश  है  कि  आपने  41  दवाइयों  पर  से  एक्साइज़  ड्यूटी  हटा  ली  है  ।

 लघु  उछोगों  को  आपके  इस  बजट  से  थोड़ी  परेशानी  होमी  ।  एण्जेम्पशन  लिमिट  जो  लघु
 उद्योगों  को  20  लाख  उसको  घटा  कर  7.5  लाख  कर  दिया  गया  जिससे  उनको  व्यापार
 चलाने  में  और  रात  को  जो  इन्सपैक्टर  उमका  गला  धोंटता  उसमें  और  ज्यादा  उनको  परेशानी

 होगी  ।  स्माल  स्केल  इन्डस्ट्री  के  रजिस्ट्रेशन  को  आपने  7.5  लाख  पर  जकूरी  कर  दिया  उससे
 उनको  दिमकत  क्योंकि  बहुत  सारी  स्माल  स्केल  इन्डस्ट्री  नॉन-कन्फर्मिग  क्षेत्रों  में  जहां
 उनको  लाइसेंस  नहीं  मिल  सकता  एकक्‍्साइज़  लाइसेंसिंग  तिमिर  वह  भी  एग्जेम्पशन  लिमिट
 तक  होनी  चाहिए  |  जो  छूट  पहले  49  वर्क्स  या  दो  होसं-पावर  वाले  बिजली  के  लथु  उद्योगों  को
 मिली  हुई  वह  दोबारा  मिलनी  बहुत  सारी  लघु  उद्योग  ईकाइयां  अलग-अलग  स्थानों
 पर  लगी  हुई  ऐसी  ईकाइयों  में  जहां  पर  दातावरण  सहौ  नहों  उनको  अपना  श्यापार  बढ़ाने
 में  परेशानी  हो  सकती  मेरी  आपसे  गुजारिश  है  कि  जिस  तरह  से  गरीब  आदमियों  को  मकान
 बनाकर  दिए  जा  रहे  उसी  तरह  से  लघु  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उनको  फैक्ट्री  बनाकर
 दी  जानी  ताकि  ये  अपना  कारोबार  सुचाहू  रूप  से  चला
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 जप  नाथ  ऊऋआभनक  जप  ऊना  पे  --  नलज्ज्ा

 अरब  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  खिलौना  इन्डस्ट्री  की  तरफ  दिलाना  चाहता  इसमें
 बन  एक  हज़ार  लघु  उद्योग  जिनकी  टर्न-ओवर  50  करोड़  रुपए  के  लगभग  पहले  जहां
 खिलौनों  के  लघु  उद्योग  पर  20  लाख  की  छूट  उस  पर  अब  ड्यूटी  लगा  दी  गई  है  और  बह
 भी  पांच  परसेंट  से  15  परसेंट  तक  छोटे  खिलौने  जो  प्लास्टिक  से  बनते  इनके  रॉ-मैटिरियल
 पर  पहले  ही  30  प्रतिशत  डूटी  दी  जा  चुकी  होती  है  ।  मैंटीरियल  पर  जो  रिफण्ड  मिलेगा  वह
 सिर्फ  उन  लोगों  को  मिलेगा  जो  सीधे  मेन्युफेक्चरर  से  रा  मैटीरियल  खरीदते  प्रांच  लाख  से
 ऊपर  ट्ने-ओवर  वालों  को  एक्साइज  में  रजिस्टर  कराना  इससे  लघु  उद्योग  वालों  को
 विक्कतों  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।

 मैं  इसमें  एक  बात  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  वेवी  वाकर  पर  ड्यूटी

 ट्राई  साईकिल  जो  बच्चे  इस्तेमाल  करते  हैं  उस  पर  ड्यूटी  नहीं  इसी  तरह  से  स्पोट्स  गुडस
 पर  ड्यूटी  नहीं  जो  खिलौने  बच्चों  के  इस्तेमाल  में  आते  हैं  उन  पर  भी  हमें  ड्यूटी  नहीं  लगानी

 चाहिए  । A

 मैं  वित्त  मंत्री  जी  का  ध्यान  लेदर  इंडस्ट्री  की तरफ  दिलाना  चाहता  पहले  लेदर  क्‍्लाथ

 मेन्युफेक्चरर  के  लेदर  क्लाथ  पर  वेल्यु  पर  ड्यूटी  लगती  थी  लेकिन  वह  अब  बढ़ा  कर  स्वेअर  मीटर

 पर  लगा  दी  गई  है  ।  इससे  जो  सस्ते  दाम  का  कपड़ा  था  उस  पर  491  परसेंट  ड्यूटी  ज्यादा

 हो  गई  है  और  बढ़िया  किस्म  का  जो  लेदर  था  उस  पर  65  परसेंट  ड्यूटी  घट  गई
 जो  पांच  रुपये  मीटर  का  कपड़ा  था  उस  पर  एक  रुपये  पिचहृत्तर  पैसे  इयूटी  उसे  अब

 बढ़ा  कर  दस  रुपये  मीटर  कर  दिया  गया  लेकिन  जो  सबसे  बढ़िया  लेदर  था  जो  कि  सौं

 रुपये  मीटर  का  जिस  पर  कि  35  रुपये  मीटर  एक्साइज  ड्यूटी  लगती  थी  बहू  घटा  कर  साढ़े

 बारह  रुपये  कर  दी  गई

 सभापति  मैं  एक्सपोर्ट  के  लिए  दो-तीन  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  एक्सपोर्ट  में

 सोग  लगे  हुए  उनको  बहुत  सारी  दिक्कतों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  बहुत  सारे  ऐसे  एक्सीडेंटल

 एक्सपेंसिज  हैं  जो  उनको  बीयर  करने  पढ़ते  अगर  आप  देश  में  एक्सपोर्ट  को  बढ़ाना  चाहते

 है  तो  जो  दर  दस  परसेंट  कर  दी  गई  है  उसे  बढ़ा  कर  पन्द्रह  परसेंट  जाना  केश

 इन्सेन्टिव  कोटा  आइटम्स  पर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 ]

 लदान  से  पूर्व  उधार  दी  गई  राशि  न्यूनतम  होनी  चाहिए  अथवा  बिल्कुल  भी  महीं  होनी

 पाकिस्तान  में  प्रीशिपमेंट  क्रेडिट  पर  160  दिन  तक  कोई  इल्ट्रैस्ट  नहीं  लिया  जाता

 अगर  हमें  ज्यादा  विदेशी  मुद्रा  चाहिए  तो  3  साल  से  5  साल  के  लिए  इस  पर  कोई  टैक्स  महीं
 लगाया  जाना  चाहिए  ।  केश  हन्सेन्टिब  की  दर  पाकिस्तान  में  28  परसेन्ट  चीन  में  40  परसेन्ट

 है  और  भारत  में  सिर्फ  5  परसेस्ट  अगर  हम  अपने  एक्सपोर्ट को  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो  हमें केश
 इन्सेन्टिव  की  दर  भी  बढ़ानी  चाहिए  ।
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 ]

 श्री  सलाउहीन  :  इस  प्रकार  का  संतुलित  और  आशाजनक  बजट
 प्रस्तुत  करने  का  श्रेय  भारत  के  वित्त  मंत्री  को  जाता  और  इसके  लिये  मैं  उनका  अत्यधिक

 अभारा  हू  |

 जहाँ  तक  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  का  संबंध  भारत  के  इतिहास  में  इस  समय  वह

 सर्वाधिक  है  और  एक  नया  कीतिमान  स्थापित  हुआ  इसी  प्रकार  जहाँ  तक  ओद्योगिक  विकास

 का  संबंध  इसमें  भी  एक  नया  कीतिमान  स्थापित  हुआ  है  ओर  गत  वर्ष  के  आंकड़ों  की  तुलना
 में  इस  बार  50  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  मेरे  विचार  में  यह  एक  बहुत  ही  उल्लेखनीय  उपलब्धि

 है  ।  मेरे  विचार  में  यह  बजट  देश  आर्थिक  इतिहास  में  एक  महत्वपूर्ण  मोड़  देश  के  महान  हित  में

 वित्त  मंत्री  महोदय  बहुत  ही  साहस  पूर्वक  यह  जोखिम  पूर्ण  कदम  उठा  रहे  इस  बजट  से  एक  नया
 भाथिक  वातावरण  तेयार  होगा  जिससे  हमारी  वित्तीय  वित्तीय  प्रशासन  और  वित्तीय
 व्यवस्था  सुदृढ़  होगी  ।  जमाखोरी  और  कालाबाजारी  को  रोकने  के  लिये  विभिन्‍न  कदम  उठाने  का
 विचार

 खाद्य  पदार्थ  तथा  उर्बरकों  के  लिये  जो  राशि  राज  सहायता  के  रूप  में  दी  जाती  वह  अब
 बढ़कर  3,700  करोड़  रुपये  तक  पहुँच  गई  है  ।  और  इसमें  40  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  भारत
 जैसे  विकास  शील  देश  में  यह  लक्षण  बड़ा  ही  शुभ  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  पर्याप्त  राशि  की
 राजसहायता  दी  जा  रही  किन्तु  राज़सहायता  किस  मात्रा  में  दी  उसका  भी  कोई  मानदण्ड

 होना  चाहिये  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  विभिन्‍न  प्रकार  के  व्यक्तियों  के  लिये  विभिन्‍न  प्रकार
 के  मानदण्ड  निर्धारित  किये  जाने  चाहिये  ।  यदि  किसी  करोड़पति  को  किसी  निधन  व्यक्ति  के  बराबर
 ही  राजसहायता  राशि  प्राप्त  हो  रही  तो  मेरे  बिचार  से  वह  उचित  नहीं  चावल  पेट्रोल
 तथा  अन्य  उत्पपादों  के  संबंध  में  करोड़  पति  व्यक्ति  को  निर्धन  व्यक्सि  के  बराबर  ही  राज  सहायता
 की  राशि  प्राप्त  हो  रही  मेरा  विचार  है  कि  भारत  के  वित्त  मंत्री  को  राजसहायता  प्रदान  करने
 के  सम्बन्ध  में  कोई  न  कोई  प्रगतिशील  प्रणाली  अथवा  मानदंड  अपनाना  चाहिये  |  यह  मेरा  सुझाव
 है  भौर  मेरे  विचार  से  वित्त  मंत्री  उस  बिचार  करेंगे  ।

 हसी  चालू  वर्षा  के  दोरान  हमें  केवल  तेल  के  आयात  पर  लगभग  1100  करोड़
 रुपया  अधिक  व्यय  करना  इस  प्रकार  कुल  मिलाकर  हमें  4,000  करोड़  रुपये  की  विदेशी

 मुद्रा  व्यय  करनी  होगी  ।  यह  आशा  की  जाती  है  कि  आयात  की  जाने  वाली  वस्तुओं  पर  इतनी  राशि
 तो  व्यय  करनी  ही  पड़ेगी  ।  मैं  वित्त  मंत्री  को  सुझाव  देता  हूं  कि  लघु  उद्योगों  को और  अधिक  रियायतें
 तथा  और  अधिक  सुविधायें  दी  जायें  ।  निर्यात  के  मामले  में  लघु  उद्योगों  पर  अधिक  पावंदियाँ  और
 प्रतिबंध  लगे  हुए  मेरे  विचार  में  आयात  के  सम्बन्ध  में  यदि  लघु  ॒  उद्योगों  के  प्रति  उदार  निर्यात
 तीति  अपनाई  जाए  तो  वे  अधिक  प्रगति  कर  सकेंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  कीजिये  ।

 भरी  सलाउबदीत  :  मैं  सिफे  दो  मिनट  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।
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 मैं  ऐसे  इलाके  से  आता  हूं  जो  बिहार  का  सबसे  पिछड़ा  जनजातीय  क्षेत्र  मैं  माननीय
 वित्त  मंत्री  जी

 का  ध्यान  संधाल  परगना  की  ओर  ले  जाना  चाहता  हूं  जो  बिहार  राज्य  के
 इन्टीरियर  में  स्थिति  वादी  है  ।  वहां  क ेआदिवासियों  को  माज  तक  टेलीविजन  की  सुविधाएं  नहीं
 प्रदान  की  गई  मैं  मंत्री  जी  से  प्रस्ताव  करना  चाहता  हूं  कि  संथाल  परगना  में  अविलम्ध  एक
 टेलीविजन  ट्रांसमिशन  स्टेशन  स्थापित  किया  जाए  और  वहां  के  आदिवासियों  को  टी०  वी०  की

 सुविधा  उपलब्ध  कराई

 बड़े  दुख  को  बात  है  कि  आजादी  प्राप्त  होने  के  इतने  दिनों  बाद  तक  भी  संथाल  परगना
 की  ट्राइबल  बेल्ट  में  रेलवे  लाइन  नैट  वर्क  शुरू  नहीं  हुआ  है  और  उसके  जिला  डिवीजनल
 हैडक्वार्टर  तक  में  कोई  रेलवे  स्टेशन  नहीं  है  ।

 इसके  साथ  साथ  मैं  चाहूंगा  कि  बजट  में  ट्राइबल  बैल्टस  के  विकास  के  लिए  अलग  से
 प्रावधान  किया  उसका  कारण  यह  है  कि  जब  आप  स्टेटस  को  पैसा  देते  हैं  ओर  जैसा  आपने
 स्वयं  स्वीकार  किया  है  कि  स्टेट  गवनंमैंट  उस  पैसे  को  दूसरे  कामों  दूसरे  प्रोजैक्टस  में  डाइबर्ट
 कर  देती  हैं  और  ट्राःबल  बेल्ट  के  विस्तार  का  काम  नहीं  हो  मैं  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  करता  हूं
 कि  ट्राइबल  बैल्ट  की  विभिन्‍न  परियोजनाओं  के  लिए  आप  स्पेसिफिकली  अलग  से  प्रोजैक्ट-वाहण
 धान  करें  ।  मैं  समझता  हूं  कि  स्टेट  गवर्नमेंट  आज  हमें  ईमानदारी  के  उन  प्रोजैक्टस  के  लिए  जो

 एलोकेशन  होता  वह  आबंटित  पैसा  नहों  देती  है  ।

 5.00

 यह  जंसा  मैंने  अभी

 ]

 स्वतंत्रता  का  लाभ  निर्धनतम  वर्ग  के  लोगों  को  नहीं  मिल  पाता  है  ।

 आपका  इन  लोगों  के  लिए  बजट  में  65  परसेंट  की  वृद्धि  बहुत  ही  अच्छा  कदम

 सराहनीय  कदम  इससे  सभी  लोग  इत्तफाक  करेंगे  ओर  मैं  भी  इत्तफाक  करता  लेकिन  मैं  यह

 चाहूंगा  कि  कम्प्यूटर  प्रोग्राम  के  बदले  सबसे  पहले  हमें  कैरेक्टर  प्रोग्राम  अपनाना  जब  तक

 हम  कैरेक्टर  प्रोग्राम  को  नहीं  अपनाते  हैं  सच्चाई  के  तब  तक  हम  इन  लोगों  को  635  प्रतिशत

 अमाउण्ट  नहीं  दे  पाएंगे  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां  एक  क्रिमिनल  गैंग  डिस्ट्रिक्ट  में  पैदा  हो

 गया  है  जो  कि  गरीबों  के  लिए  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  पैसा  यहां  से  दिया  जाता  उस  पर

 गिद्ध  की  तरह  दृष्टि  गढ़ाए  बैठा  रहता  है  और  जैसे  ही  पैसा  यहां  से  जिले  में  पहुंचता  वह  सक्रिय

 हो  जाता  महोदय  जिस  प्रकार  से  मरे  हुए  पशु  को  गिद्ध  चारों  ओर  से  घेर  लेते  हैं  और  उसे

 नोच  कर  खाते  वैसे  ही  यह  गैंग  इस  पैसे  को  खा  जाता  है  और  गरीबों  का  भला  नहीं  हो  पाता

 है  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यह  पैसा  ईमानदारी  के  साथ  गरीब  लोगों  को  मिले  एसी
 व्यवस्था  आप  तभी  हमारे  देश  में  रहने  वाले  लोगों  को  बहुत  सही  मायने  में  लाभ  पहुंचेगा  ।
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 मैं  वित्त  मन्‍्त्री  जी  का  बहुत  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  देश  के लिए  एक  आशावादी  ओर  बैलेंस्ड  बजट

 पेश  किया  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  राजीव  जी  की  जो  नए  भारत  को  बनाने  की  कल्पना  उसमें

 यह  बजट  बहुत  ज्यादा  सहायक  सिद्ध  होगा  अन्त  में  मैं  कहना  चाहूंगा

 ]

 इससे  देश  में  एंक  नए  युग  का  सूत्रपात  होगा  ओर  एक  नये  तथा  आधुनिक  भारत  का
 निर्माण  होगा  ।

 ]  7.02  मम  प

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 ली  सानक  रास  सोढ़ी  :  उपाध्यक्ष  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  द्वारा  जो
 बजट  प्रस्तुत  किया  गया  उसका  में  तहे  दिल  से  स्वागत  करता  हमारे  माननीथ  प्रधान  मंत्री
 श्री  राजीव  गांधी  जिस  ढंग  से  देश  को  तेजी  के  साथ  आगे  से  जाना  चाहते  उस  तेज  गति  में  यह
 प्रगतिशील  बजट  सहायता  देगा  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  देश  को  आगे  ले  जाने  के  लिए  अपने
 व्यस्त  कायेक्रम  में  स ेसमय  निकालकर  दूरदराज के  क्षेत्रों  में  आदिवासियों  से  मिलने  और  उनकी

 हालत  को  देखने  के  लिए  स्वयं  जाते  हैं  ।  उनसे  स्वयं  बात  करते  हैं  और  उनसे  पूछते  हैं  कि  अब  तक
 के  विकास  में  उनको  क्‍या  लाभ  मिला  है  और  कितनी  समस्याएं  उनकी  सुलझ  सकी  इस  प्रकार
 से  थे  उन  बातों  को  उन  इलाकों  में  जाकर  पता  कर  रहे  हैं  जिससे  आगे  आने  वाले  समय  में  खर्च
 किए  जाने  वाले  रुपयों  के  आंकड़ों  का  अनुमान  लगा  सकें  ।  आज  जो  हमारे  सामने  आंकड़े  प्रस्तुत
 किए  गए  उनसे  इस  बात  का  पता  चल  रहा  है  कि  उन  लोगों  के  विकास  के  लिए  जो  पैसा  अब
 तक  खजच  हुआ  है  उससे  उन  लोगों  को  गरीबी  से  ऊपर  आने  में  कितनी  सफलता  मिली  है  ।  ताकि
 देश  के  इककीसवीं  सदी  की  तरफ  बढ़ते  वक्‍त  ये  लोग  पीछे  न  रहें  और  वे  भी  साथ  मिलकर  आगे
 बढ़  यह  वे  चाहते  उनको  पिछड़ेफ्त  से  आगे  लाने  के  लिए  उन  क्षेत्रों  में  विशेष  योजनाओं
 को  इसीलिए  चलाया  जा  रहा  है  ताकि  वे  पीछे  न  रहें  और  सब  लोगों  के  साथ  मिलकर  श्रागे  बढ़
 सकें  हसके  लिए  वे  अपने  व्यस्त  कार्यक्रम  में  स ेसमय  निकालकर  वहां  जा  रहे  लेकिन  कुछ  लोग

 दूसरी  तरफ  ऐसे  जो  उनके  हस  कार्यक्रम  में  बाधा  डालने  का  प्रयास  करते  हैं  और  उनकी  हृच्छा
 के  विपरीत  कार्य  करने  लगते  हैं  |  बल्कि  मैं  तो  यह  भी  कहूंगा  कि  ऐसे  कुछ  लोग  प्लानिंग  के  अन्दर
 भी  हैं  जो  प्रधान  मंत्री  की  गति  में  शिथिलता  लाना  चाहते  हैं  ।

 भारत  टाइम्सਂ  के  5  तारीख  के  पत्र  में  छ॒पा  है  --

 अफसरशाही  की  नींद  डंके  से  नहीं  टूटेगी  ।  उसमें  यह  भी  लिखा  हुआ  है  किਂ  बित्त
 मनन्‍्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  गरीबी  दूर  करने  का  कितना  ही  डंका  लेकिन  कार्याम्वयस  के

 -  प्रभ्न  पर  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  बस्तर  क्षेत्र  के  लिये  घोषित  500  करोड़  रुपये  की  बोजना  लाल

 फीताशाही  के  कारण  शखटाई  में  पड़  गई  ।
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 इस  ढंग  से  जो  भी  विकास  की  योजना  बनाकर  केन्द्र  ने  रखी  उसमें  भी  कुछ  ऐस  अफसर

 हैं  जो  इसको  ध्यान  से  सामने  नहीं  रख  रहे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  बस्तर  प्रवास  में  500  करोड़
 रुपये  देने  के  लिये  एनाउन्स  किया  उसमें  भी  ये  लोग  टालमटोल  कर  रहे  हैं  और  7  बी  पंचवर्षीय

 योजना  में  प्रदेश  को  जो  7,000  करोड़  रुपये  दिये  गये  उसमें  से  ही  निकालकर  यह  देने  का
 प्रस्ताव  कर  रहे  प्रदेश  सरकार  निश्चित  रूप  से  उसमें  से  500  करोड़  रुपये  निकाल  कर  देने  की
 स्थिति  में  नद्टों  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  यह  योजना  खटाई  में  पड़ने  की  स्थिति  में  दिखती  बहां  के
 लोग  इस  बात  पर  विचार  करने  में  भी  लगे  हुए  हैं  कि अगर  यह  योजना  खटाई  में  पड़ती  है  तो  हमें

 मजबूत  होकर  केन्द्रीय  शासन  से  अपने  को  सम्मिलित  करना  चाहिये  ।  ऐसी  स्थिति  में  यदि  केन्द्रीय
 सरकार  व्यवस्था  नहीं  करेगी  तो  500  करोड़  रुपया  जो  प्रधान  मंत्री  ने  घोषित  किया  है  अगर  वह
 नहीं  दिया  गया  तो  बहां  के  लोगों  के  दिल  में  दूसरी  बात  आयेगी  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  केन्द्रीय

 सरकार  इस  500  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  अलग  से  करे  जिससे  राज्य  सरकार  को  इसको  व्यवस्था

 करने  की  तकलीफ  न  हो  ।

 वहां  के  आवासहीन  लोगों  के  लिये  जो  व्यवस्था  शुरू  में  की  गई  उससे  करीवन  10

 हजार  आवासहीन  लोगों  को  फायदा  दिया  है  और  जिनके  पास  आवास  नहीं  उन्होंने  अपनी

 मेहनत  से  मकान  वना  अब  ज्ो  योजना  इस  बजट  के  अन्तर्गत  हुई  है  इंदिरा  जी  के  नाम  पर

 जो  योजना  लागू  की  उसमें  बस्तर  में  जो  तरीके  अपनाये  गये  उसी  ढंग  से  लागू  किया

 जाये  ।  क्योंकि  वहां  पर  रैवैन्यु  डिपार्टमंट  की  तरफ  से  पटवारी  एक  गांव  को  गोद  में  लेता  10

 मकान  बनाता  आर०  आई०  एक  गांव  को  गोद  में  लेता  है  15  मकान  बनाता  तहसीलदार

 एक  गांव  को  गोद  में  लेता  है  20  मकान  बनाता  उसमें  जितने  भी  सहयोग  करने  की

 व्यवस्था  होती  वह  बराबर  सहयोग  देते  उसी  ढंग  से  मकान  बनाये  जाते  हैं  ओर  वह  उसमें

 रहते  हैं  ।  यदि  यहां  की  राशि  के  अनुसार  दूसरी  एजेन्सी  मकान  बनाये  तो  निश्चित  हुप  से  जैसे

 मकान  गांव  में  लोग  बना  लेते  हैं  लेकिन  लोग  वहां  जाते  नहीं  हैं  उनमें  हमारे  आदिवासी  और  हरिजन

 रहते  नहीं  हैं  ।  ऐसे  मकान  नहीं  बनाये  जायें  ।  वहां  उनके  द्वारा  ही  मकान  बनाये  जायें  और  उनके

 रहने  के  अनुसार  ही  मकान  बनवायें  ताकि  वहां  दूसरे-मकान  जन-जीवन  के  विपरीति  न  हो  जायें  ।

 इस  प्रकार  से  इसमें  बराबर  सहयोग  दिया  जाये  ।

 भाज  वहां  के  विकास  के  लिये  जो  भी  काम  हो  रहा  है  पिछड़े  क्षेत्र  के  लिये  उसमें  फारेस्ट

 विभाग  बाधक  है  ।  फारेस्ट  विभाग  की  तालमेल  अन्य  बिकास  के  विभागों  से  बिल्कुल  भिन्‍न  वह

 सहयोग  नहीं  कर  रहे  एक  गांव  से  दूसरे  गांव  तक  सड़क  बनाकर  जोड़नी  उसमें  वह  बाधक

 स्कूल  बनाना  उसमें  बाधक  चाहे  रोड  बनाना  मिट्टी  निकालकर  खानी  उसमें  भी

 बाधक  हैं  ।  इस  तरह  से  वहां  के  सारे-के  सारे  विकास  के  कार्य  में  बन  विभाग  हमेशा  आड़े  आ

 रहा  है  ।  उनके  विकास  के  लिये  सेंट्रर  की  तरफ  से  जो  ऐक्ट  बना  उसका  पूरा  पालन  होगा

 चाहिये  ।  वहां  के  लोगों  ने  जंगल  को  अपना  जीवका  का  साधन  बना  कर  रखा  हुआ  अगर  उनके

 विकास  में  बाधा  उत्पन्न  की  जायेगी  हमेशा  तो  वह  ऊपर  नहीं  उठ  सकेंगे  और  उनमें  नफरत  की

 भावना  उत्पम्न  होगी  ।  इस  कारण  से  आदिवासी  इलाके  के  विकास  के  लिये  कोई  भी  बाधा  उत्पन्न

 न  की  जाये  ।  बाघा  पहुंचाने  वाले  अफसरों  को  कड़ी  सजा  देने  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  आप

 विकास  योजना  के  साथ  तालमेल  बना  कर  ही  काम  इसी  आशा  के  साथ  इस  बजट  का

 समर्थन  करता  हूं  ।
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 ek  अनगासिननगभ:ग2तनन  जान  कल  तरननननन के  ०  ८  ४  +  ।  वनननन  कमान  ले  के  लननकनभक  पते  0  लाल  जीननण  कक  बल  द्वारा

 श्री  बी०  एस०  क्रृष्ण  अय्यर  :  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये
 बजट  का

 मैं  विरोध  करता  हूं  ।

 माननीय  मंत्री  जी  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  ने  इस  सभा  में  यह  दूसरा  बजट  प्रस्तुत  किया
 है  ।  मुझे  ऐसा  प्रतीत  होता  है

 कि  इस  बजट  उन्होंने  गरीबों  के  प्रति  सरकार  को  जो  चिता  है  कि
 उसे  प्रदर्शित  करने  की  चेष्टा  की  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  जनवरी
 और  फरवरी  के  दोरान  जब  उन्होंने  देश  में  लगभग  सभी  आवश्यक  वस्तुओं  के  आकलित  मूल्य  बढ़ाये

 तब  उन्होंने  गरीबों  की  चिता  क्‍यों  नहीं  की  ?  क्‍या  माननीय  मंत्री  महोदय  को  भारत  के  लोगों  की
 प्रतिक्रिया  का  पता  है  ?  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  हम  उसको  अनुभव  नह्ीं  कर  पा  रहे  तो  कम  से
 कम  विरोधी  दल  के  सदस्य  तो  इस  बात  को  तो  महसूस  कर  रहे  हैं  कि  हम  क्या  महसूस  कर  रहे  हैं  ।

 इस  समय  तक  उन्हें  जनता  की  प्रतिक्रिया  पता  चल  गई  होगी  ।

 मैं  लगभग  एक  महीने  से  यट्टां  मैंने  दिल्‍ली  के  मध्यम  वर्ग  के  कई  परिवारों  से  पता  किया
 अभी  तक  में  अपने  मिर्वाचन  क्षेत्र  बंगलोर  नहीं  जा  सका  किन्तु  यहां  दिल्ली  में  मूल्य

 बृद्धि  का  यह  असर  पड़ा  है  कि  एक  मध्यम  वर्ग  के परियार  पर  लगभग  150  रुपये  से  लेकर  200
 रुपये  तक  का  भार  बढ़  गया  मैं  बात  को  बढ़ा-चढ़ाकर  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  मैं  आंकड़े  प्रस्तत  करने
 को  तैयार  मैं  पारिवारिक  बजट  का  ब्यौरा  दे  सकता  हूं  ।  खाद्य  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के
 किराये  तथा  अन्य  सभी  बस्तुओं  के  मूल्य  बढ़  गये  माननीय  बित्त  मंत्री  महोदय  ने  इन  गरीबों  के
 प्रति  यही  चिन्ता  तब  प्रदर्शित  क्यों  नहों  जिन  पर  मूल्य  वृद्धि  का  सबसे  अधिक  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 इस  मूल्यवृद्धि  का  किन  ल.गों  पर  प्रभाव  पड़ता  पेट्रोलियम  उत्पादन  के  मूल्य  बढ़  गये
 उन्होंने  मिट्टी  के  तेल  के  स्टोबों  पर  पर्याप्त  राहत  दी  है  किन्तु  इसके  साथ  ही  दैनिक  उपयोग  के

 मिट्टी  के  तेल  का  मूल्य  बढ़ा  दिया  है  ।

 इस  आकलित  मूल्य  वृद्धि  से  कर्नाटक  तथा  आंधछ्य  प्रदेश  जैसे  उन  राज्यों  पर  क्‍या  प्रभाव
 पड़ेगा  जो  कम  मूल्य  पर  खाद्य  पदार्थ  सप-ई  करते  हैं  ?  हम  2  रुपये  प्रति  किलो  चावल  दे  रहे  हैं  जो
 यहां  2  रुपया  75  पैसे  किलो  बेचा  जा  रहा  है  ।  राज्यों  के  बजट  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?  इसके  साथ
 ही  राज्य  उत्पाद  शुल्क  के  अपने  बंध  अंश  से  वंचित  हो  जायेंगे  क्योंकि  जिन  वस्तुओं  पर  उत्पाद  शुल्क
 लिया  जाता  उनमें  से  कुछ  वस्तुओं  के  आकलित  मूल्य  बढ़ा  दिये  गये  यदि  केवल  उत्पाद  शुल्क
 बढ़ाया  जाता  तो  राज्यों  को  भी  उसमें  से  हिस्सा  प्राप्त  होता  ।  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  के  इस  प्रस्ताव
 का  में  कड़ा  विरोध  करता  हूं  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  यह  धोखा  मात्र  मुझे  पता  है  कि  बजट
 में  उन्होंने  अधिक  धन  की  व्यवस्था  की  गरीबी  हटाओ  कार्यक्रम  के  लिए  उन्होंने  आबंटित
 राशि  5०  प्रतिशत  बढ़ा  दी  इसके  प्रति  मेरा  कोई  विरोध  नहीं  किन्तु  आकलित  मूल्य  वृद्ध
 से  यह  राशि  निष्प्रभावित  हो  जायेगी  ।

 मुझे  पता  है  कि  मेरे  पास  बहुत  कम  समय  है  ।  मैं  शत  प्रतिशत  शहरी  निर्वाचन  क्षेत्र
 का  प्रतिनिधित्व  करता  मैं  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  से  पूछना  चाहता  आज  की
 तारीख  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  40  वर्ष  बाद  भी  हमारी  कोई  राष्ट्रीय  शहरी  विकास  नीति  नहीं
 है  ।  मुझे  पता  कि  ग्रामोण  विकास  के  लिये  बहुत  कुछ  किया  जा  रहा  यह  आवश्यक  मैं
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 इसका  स्वागत  करता  हूं  और  मैं  इस  बात  को  पूरी  तरह  से  अनुभव  करता  हूं  कि  जब  तक  हमारे
 ग्रामीण  क्षेत्र  खुशहाल  नहीं  तब  लक  भारत  खुशहाल  नहीं  हो  सकता  क्षिन्‍्तु  इसके  साथ  ही
 सरकार  ने  शहरी  समस्याओं  पर  जरा  भी  ध्यान  नहीं  दिया  अभी  कुछ  मिनट  पहले  ही  जब  डॉ०
 दत्ता  सामंत  बम्बई  शहर  के  बारे  में  बोल  रहे  तब  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  खड़े  होकर  कहा  था
 गंदी  बस्तियों  की  सफाई  के  लिये  बम्बई  को  100  करोड़  रुपये  दिये  जा  रहे  हमारे  प्रधान  मंत्री
 जब  बम्बई  गये  तब  उन्होंने  यह  घोषणा  की  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  यह  पूछना  चाहता
 हूँ  कि  क्‍या  उन्हें  बंगलौर  जैसे  महानगरों  की  समस्याओं  के  बारे  में  पता  मेरे
 निर्वाचन  क्षेत्र  में  500  गंदी  बस्तियां  एक  ल/ख  परिवार  कठिन  परिस्थिति  में  गंदी  बस्तियों  में
 रह  रहे  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इन  सब  के  संबंध  में  भारत  सरकार  कोई  राष्ट्रीय  नीति  तैयार  करे  ।

 अभी  हैदराबाद  के  मेरे  साथी  ने  हैदराबाद  में  पानी  की  दयतीय  दशा  के  सम्बन्ध  में

 कहा  महोदय  मेरे  निर्वाचन  यहां  तक  की  बंगलोर  में  भी  पानी  की  समस्या  बहुत  ही  विकट

 है  ।  हर  दूसरे  दिन  भी  लोगों  को  पानी  नहीं  मिलता  यद्यपि  सरकार  यथा  सभ्भव  प्रयास  कर
 रही  तथापि  समस्या  का  समाधान  नहीं  €  पा  रहा  बंगलौर  को  पानी  प्रदान  करने  वाले  दो
 जलाशय  लगभग  सूख  गये  भारत  सरकार  से  हम  यह  मांग  करते  रहे  हैं  कि  काबेरी  के  तीसरे
 चरण  को  दी  हमें  कोई  अनुदान  नहीं  हमने  विश्व  बैंक  तथा  जीवन  बीमा
 निगम  से  ऋण  मांगा  भारत  सरकार  से  हमें  वह  भी  प्राप्त  नही  हो  रहा  है  ।  मैं  माननीथ  वित्त
 मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  कर्नाटक  सरकार  को  विश्व  बेंक  और  जीवन  बीमा  निगम  से  तत्काल
 सहायता  दिलवाई  जाये  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  माननोय  वित्त  मंत्री  से कन्‍्नादीगस  के  4  करोड़  व्यक्तियों
 की  अनुभूति  पर  ध्यान  देने  का  अनुरोध  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  बजट  तथा  रेल  बजट  पर  उनकी  कया
 प्रतिक्रिया  है  ?  जहां  तक  कर्नाटक  का  सम्बन्ध  इन  दो  बजटों  में  उसे  कुछ  भी  नहीं  मिला  रेल
 के  मामले  में  कर्नाटक  के  साथ  गत  वर्ष  की  अपेक्षा  अधिक  अन्याय  कर्नाटक  का  जहां
 सत्तारुढ़  दल  को  भारी  बहुमत  मिला  और  जहां  से  28  में  से  24  सदस्य  काँग्रेस  की  टिकट  पद

 पूरा  नहीं  हुआ  है  ।  उन्हें  क्या  इनाम  मिला  है  ?  कोई  भी  नई  जिसका  आश्वासन

 दिया  गया  कार्यान्वित  नहीं  की  गई  मुझे  इस  बात  को  प्रसन्नता  है  कि  विशाख।पत्तनम्‌  परि+
 गोजना  के  700  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  विजथनग रम  इस्पात  परियोजना  के

 आपने  कया  किया  है  ?  स्वर्गीया  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  ग।धी  ने  15  वर्ष  पूर्व  इस  परि+

 योजना  की  आधार  शिला  रखी  हस्पात  मंत्री  से  मैंने  कल  ही  पूछा  था  कि  क्‍या  उन्होंने  इस
 परियोजना  को  छोड़  दिया  है  अथवा  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  वाले  सरकार  इतना

 साहस  तो  दिखाये  और  कहे  कि  हम  इस  योजना  को  कार्यान्वित  नहीं  कर  रहे  इसे  भूल  जादये  ।

 हमें  पता  है  कि  इसके  बाद  उनके  साथ  कंसा  व्यवहार  करना  चाहिए  ।

 अब  एक  और  महत्वपूर्ण  परियोजना  मंगलोर  तेल  शोधक  कारखाने  की  बात  उठाता  हूं  ।

 पिछली  बजट  के  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  इसे  सातवीं  योजना  में  सम्मिलित

 किया  जायेगा  |  उसके  लिए  भी  बजट  में  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  गया  अव  एक  और

 पूर्ण  मामला  है  इलेक्ट्रॉनिक  डिजिटल  ट्रंक  एक्सचेंज  परियोजना  का  ज़िपके  बारे  में  विशेषज्ञ  समिति
 ने  पहले  यह  निर्णय  लिया  था  कि  इसे  बंगलौर  में  स्थापित  किया  जाए  लेकिन  राजनीतिक  कारणों

 से  वहां  से  हटाकर  इसे  उत्तर  प्रदेश  में  लगाया  गया  भौर  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी

 ने  यह  बचन  दिया  भा  कि  इस  परियोजना  का  दूसरा  यूनिट  कर्नाटक  में  लगाया  जाएगा  ।  किन्तु
 इस  को  भी  हमारे  माननीय  बित्त  मंत्री  श्री  वी०  पी०  सिंह  के  बजट  में  स्थान  नहीं  मिला
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 यी०  एस०  कृष्णा  अय्यर

 मैं  वित्त  मंत्री  से  कहना  चाहता  हूं  कि  कर्नाटक  की  जनता  को  निराश  किया  गया

 है--वहू  यह  बात  कृपया  अपने  दल  के  सदस्यों  से  पता  लगा  सकते  मुझे  उनसे  कहने  की

 कता  नहीं  अभी  भी  मैं  कहता  हूं  कि  अधिक  देर  नहीं  हुई  उनके  लिए  सातवीं  योजना  के

 अभी  ओर  वर्ष  बाकी  सरकार  इस  पर  पुनः  और  विचार  करे  और  निश्चित  करे  कि  कर्नाटक

 की  जमता  के  सपने  पूरे  हो  जाएं  ।

 मैं  साबवंजनिक  क्षेत्र  के  संबंध  में  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  मेरी  समझ  में  सरकार

 की  नीति  नहीं  आई  |  एक  ओर  तो  वह  आधिक  स्वतन्त्रता  और  आत्म  निर्भरता  की  बात  करती  हैं

 परन्तु  उसके  साथ  ही  यह  हरेक  को  मुक्त  हस्त  से  ओ०  जी०  लाइसेंस  देते  जा  रहे
 बह  सारी  मशीनरी  जो  सारे  भारत  व  में  प्रतिष्ठित  परियोजनाओं  जेसे  कि  एच  एम  टी  द्वारा  बनाई
 जाती  अब  ओ०  जी०  लाइसेंस  में  सम्मिल्तित  कर  ली  गई  मैं  केवल  एक  उदाहरण  देता  हूं  ।
 कल  मैंने  श्री  बी०  पी०  सिंह  को  एक  पत्र  लिखा  है  जो  एक  रक्षा  परियोजना  के  संबंध  में  यह
 परियोजना  तिरुचिरापल्ली  में  आरम्भ  की  जा  रही  इस  परियोजना  के  लिए  एच०  एम०  टी०

 का  केरल  यूनिट  सभी  आवश्यक  मशीनरी  देने  को  तंयार  परन्तु  रक्षा  अधिकारी  इसे  पश्चिम
 जमेनी  से  आयात  कर  रहे  मशीनरी  लगभग  26  करोड़  रुपये  की  है  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  से

 अमुरोध  करता  हूं  कि  बहू  सरकार  की  बास्तविक  नीति  सदन  में  स्पष्ट  करें  ।

 हन  शब्दों  के  साथ  मैं  वजट  का  विरोध  करता  हूं  ओर  आप  को  धस्यवाद  देता  हूँ
 कि  आप

 ने  मुझे  बोलने  का  अवसर

 ]

 श्री  राम  रतन  राम  :  उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  महोदय  द्वारा  जो  बजट
 प्रस्तुत  किया  गया  मैं  उसका  हादिक

 fared  भिननन्‍्दन  करता  अभिनन्दन  करते  हुए  मैं  अपने  वित्त
 मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  कि  इस  साल  का  बजट  हमारा  प्रगतिशोल  बजट  है  और
 समाजवादी  समाज  की  लक्ष्य  की  पूर्ति  के  लिए  हम  अपने  आगे  क्‍या  कदम  बढ़ा  रहे  हमारे  वित्त
 मंत्री  जी  ने  अपने  भाषण  के  क्रम  में  कहा  है  कि  विकास  के  काम  में  हम  समता  रखेंगे  और  प्रधान
 मंत्री  ने  आथिक  न्याय  सब  को  मिल  सके  की  तरफ  हमारा  ध्यान  आक्ृष्ट  किया  इस  साल  का
 जो  बजट  प्रस्तुत  हुआ  उसमें  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेविकास  के  कार्यों  पर  गत  वर्ष  के  बनिस्पत
 इस  साल  का  हमारा  बजट  एलोकेशन  बहुत  ही  अधिक  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास  के  कार्यों  में  एन०आर०इ०पी०  में  गत  वर्ष  हमने  230  करोड़
 रुपये  का  प्रावधान  किया  इस  साल  443  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  जो  कि  93
 प्रतिशत  गत  वर्ष  से  अधिक  भार०एल०इ०जी  ०पी०  में  गत  वर्ष  400  करोड़  रुपया  इस  साल
 633  करोड़  रुपये  जो  कि  58  प्रतिशत  गत  वर्ष  से  अधिक  में  283  करोड
 रुपये  के  स्थान  पर  428  करोड़  रुपये

 जो
 कि  गत  वर्ष  से  5]  प्रतिशत  ज्यादा  इसी  तरह  से

 हाउसिंग  फार  शैड्यूल्ड  कास्ट  और  बाउण्डेड  लेबर  के  लिए  गत  वर्ष  में  सो  करोड़  रुपये  का  प्रावधान
 इस  साल  125  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  यह  भी  गत  बर्ष  से  25  प्रतिशत  अधिक  इस  साल रे
 रूरल  वाटर  सप्लाई  के  लिए  317  करोड्ट  रुपए  का  प्रावधान  किया  स्पेशल  कम्पोनेंट  प्लान  में
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 हरिजनों  के  लिए  जहां  165  करोड़  रुपया  इस  साल  175  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  है  ।

 इस  प्रकार  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  समाजवादी  समाज  की  लक्ष्य  की  पूर्ति  हेतु  की तरफ  बजट

 प्रस्तुत  किया  लेकिन  फिर  भी  यदि  हम  सब  ओर  हमारी  सरकार  समाजवादी  लक्ष्य  की  पूर्ति  नहीं
 कर  सकते  तो  इस  देश  में  कोई  दूसरा  दल  या  दूसरे  लोग  नहीं  है  जो  समाजवादी  लक्ष्य  को  पूर्ति  की
 तरफ  इस  देश  को  भागे  बढ़ा  सकेंगे  ।  इसीलिए  हम  सब  मिलकर  नव-निर्माण  के  एवं  विकास  कार्य
 में  लगे  हुए  सरकार  की  सहायता  करें  ।

 जहां  तक  गरीबों  की  गरीबी  दूर  करने  की  दिशा  में  हम  कार्यक्रम  कर  रहे  मैं  कहना
 चाहता  हूं  कि  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  गरीबी  दूर  करने  की  दिशा  में  गरीब  ही  दूर  कर  दिए  जायें  और
 हमारे  जो  कार्यक्रम  वे अपनी  जगह  कागज  पर  ही  पड़े  रह  कारण  यह  कि  जहां  पर  भी
 हम  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास  के  कार्यक्रमों  के  लक्ष्य  की  पूर्ति  करना  घाहते  गरीबों  की  भलाई  के  लिए
 जो  बजट  बनाते  हम  गरीबों  की  वरीबी  दूर  करने  की  दिशा  में  प्रयत्नशील  उस  लक्ष्य  की  पूर्ति  के
 के  लिए  हमारे  जो  सरकारी  पदाधिकारी  हैं  जो  पू  जीपति  लोग  क्या  उस  लक्ष्य  को  पूर्ति  की  दिशा
 में  आपको  सहयोग  देने  के  लिए  तत्पर  यदि  वे  नहीं  तो  हमारी  सरकार  उस  दिशा  में  कितनी
 प्रयत्नशील  है  कि  ऐसे  तत्वों  का  विनाश  कर  हम  गरीबों  की  गरीबी  दूर  कर  सकें  सकते  में  निविरोध
 बढ़  सकगो  ।

 हम  हर  जगह  बोडेंस  का  निर्माण  करते  कारपोरेशन्स  का  निर्माण  करते  पब्लिक

 अंडरटेकिग्स  का  निर्माण  करते  नौकरियों  में  रिवर्जेशन  की  व्यवस्था  करते  गरीबों  के  हितों  के
 कार्यक्रमों  को  लागू  करते  लेकिन  कया  ये  कारपोरेशन्स  और  अंडरटेकिग्स  गरीब

 आदिवासियों  ओर  पिछड़े  हुए  लोगों  के  हितों  की  रक्षा  कर  रहे  हैं  ?  वे  उनके  हितों  की  रक्षा  उतनी

 हद  तक  नहीं  कर  रहे  नतीजा  यह  होता  है  कि  लोगों  में  फ्रस्ट्ररेश  है  भौर  लोग  हताश  हो  जाते

 हैं  ।  पिछड़े  वर्ग  के  और  आदिवासी  लोग  उनके  दरवाजे  खट-खटाते  सुनवाई  न

 होने  पर  वे  हमें  कहते  हैं  कि  हमें  न्याय  दिलवाओ  ।  इसलिए  मैं  आपसे  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि

 अगर  हम  आगे  चाहते  हैं  और  अपने  लक्ष्यों  की  पूति  करना  चाहते  हैं  तो  हमें  ऐसे  तत्वों  को

 उखाड़  फेंकने  के लिए  तैयार  होना  नहीं  तो  गरीब  दूर  हो  गरीबी  दूर  नहीं  हो
 सकेगी  ।

 भूमि  सुधार  की  बात  मैं  आपसे  कहता  हूं  ।  भूमि  सुधार  की  दिशा  में  भूमि  का  वितरण  करा

 दिया  गया  लेकिन  क्‍या  गरीब  हरिजनों  को  भूमि  प्राप्त  हो  सकी  है  ?  नहीं  हो  सकी  आप
 सारे  भारतवर्ष  में  जाकर  के  देख  लीजिए  ।  मैं  आपको  निमंत्रित  करता  हूं  कि  हमारे  बिहार  प्रान्त  में

 जितना  भी  भूमि  का  वितरण  हुआ  है  उसको  आप  देखिये  ।  क्‍या  वह  सही  माने  में  हरिजनों  को  भूमि
 प्राप्त  हुई  है  ?  नहीं  हुई  इसलिए  मैं  आपसे  यह  कहना  चाहूंगा  कि  भूमि  सुधार  की  भोर  आप

 देखे  ।

 जहां  तक  बाटर  रिसोसिज  की  बात  है  या  रूरल  वाटर  सप्लाई  की  बात  है  ।  आपके  कागज
 जरूर  इस  बात  को  बतायेंगे  कि  गरोबों  ओर  हरिजनों  को  जलपूर्ति  हो  गई  कागज  पर  तो  जरूर
 हो  गई  है  लेकिन  वास्तव  में  जाकर  आप  देखिये  उनकी  बस्‍्तियों  में  जलपूर्ति  नहीं  हो  पाई  हम
 बजट  में  प्रावधान  करते  लेकिन  जो  प्रावधान  गरीबों  के  लिए  करते  हैं  अधिकार  वह
 घिकारियों  के  पास  चला  जाता  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  तत्व  हमारे  समाजवादी
 लक्ष्य  की  दिशा  में  बाधक  हैं  उनसे  हमें  बचमा  भाहिए  ।  अब  मैं  अपने  क्षेत्र  की  बात  कहना  चाहूंगा  ।
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 अभी  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  गंगा  नदी  के  प्रदूषण  की  ओर  ध्यान  दिया  है  और  गंगा  नदी

 के  प्रदूषण  को  दूर  करने  के  लिए  उन्होंने  करोड़ों  रुपये  दिये  लेकिन  बिहार  प्रान्त  विशेषकर

 उत्तर  बिहार  में  जो  भूमि  बाढ़  से  ग्रसित  है  उसके  पानी  की  निकासी  भी  आप  कर  दें  जिससे  कि

 हमारी  जो  लाखों  एकड़  भूमि  डबी  रहती  है  वह  ठीक  हो  सके  ।  इससे  हमारे  यहां  कृषि  का  उत्पादन

 बढ़  सकेगा  ।  आप  गंगा  में  प्रदूषण  को  जरूर  दूर  साथ-साथ  हमारे  यहां  दियारा  के  अन्दर  जो

 लाखों  लोग  पड़े  रहते  हैं  उनके  लिए  भी  नदी  पर  आप  कम  से  कम  पुलों  का  निर्माण  कर  दें  ।  हमारा
 क्षेत्र  राकोपुर  दिमका  इसी  से  ग्रसित  है  ।

 आवागमन  के  साधनों  के  बारे  में  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  बिहार  में  नेशनल  हाईवे
 का  निर्माण  अत्यधिक  कम  हो  सका  देश  के  विकास  के  लिए  आवागमन  के  साधनों  की  बहुत
 आवश्यकता  होती  जब  तक  आप  हमारे  राज्य  को  आवागमन  के  साघन  नहीं  देंगे  तब  तक  हम
 आगे  नहीं  बढ़  सकेंगे  ।  किसी  भी  देश  के  विकास  के  लिए  सबसे  प्रथम  चरण  आवागमन  के  साधन

 इसलिए  मैं  आपसे  अनुरोध  करू गा  कि  आप  हमें  आवागमन  के  साधन  भी  प्रदान  करें  ।

 मैं  एक  वार  आपको  धन्यवाद  दूगा  कि  आपने  गरीबों  की  गरीबी  दूर  करने  की  दिशा
 में  जो  अपना  बजट  प्रस्तुत  किया  है  वह  एक  सही  कदम  है  ।  लेकिन  इसके  साथ  ही  यह  भी  आभावश्यक
 है  कि  आप  लघु  उद्योगों  की  दिशा  में  भी  ध्यान  दें  जिससे  आदिवासियों  और  पिछड़े  वर्गों
 तथा  गरीबों  को  लघु  उद्योगों  की  ओर  जाने  में  मदद  मिल  सके  ।  तभी  हम  गरीबों  को  प्रगति  की  ओर
 अग्रसर  करा  सकेंगे  और  गरीबों  को  आगे  बढ़ा  सकेंगे  और  समाजवाद  की  पूर्ति  कर  सकेंगे  ।

 |

 श्री  ए०  जयमोहन  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  1986-87  के  बजट
 प्रस्तावों  का  समर्थन  करता  आरम्भ  में  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने
 बजट  में  गतिशील  रवैया  अपनाया  है  विशेषकर  गरीबों  के  कल्याण  हेतु  अनेक  कार्यक्रमों  के लिए  ।

 हमारी  महान  नेता  श्रीमती  इन्दिराज़ी  के  दुखद  निधन  के  पश्चात्‌  देश  को  श्री  राजीव  गांधी
 के  नेतृत्व  में  आशा  की  एक  किरण  दिखाई  जनता  ने  कुल  मिलाकर  कांग्रेस  दल  और  इसके

 हमारे  प्रिय  प्रधाम  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  का  समर्थन  किया  ।

 हमारे  वित्त  मंत्री  ने  गरीबी  दूर  करने  के  कार्यक्रमों  को  अधिक  से  अधिक  महत्व
 इससे  हमारी  प्रिय  नेता  श्रीमती  इन्दिराजी  द्वारा  दिए  गए  दिशा  निर्देशों  के  प्रति  हमारी  वचन-बद्धता
 स्पष्ट  होती  जिसको  हमारे  प्रिय  प्रधान  श्री  राजीव  गांधी  ने  प्रभावशाली  ढंग  से  आगे
 बढ़ाया  ।

 वित्त  मंत्री  ने  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर०  डी०  राष्ट्रीय  ग्रामीण
 रोजगार  कार्यक्रम  आर  ई  ओर  ग्रामीण  भूमिहीन  रोज़गार  गारन्टी  कार्यक्रम  एल

 ई  जी  को  अधिक  महृत्व  दिया  इन  सभी  कार्यक्रमों  क ेलिए  इस  वित्त  वर्ष  अर्थात  1986-
 87  के  लिए  1509  करोड़  रुपये  की  राशि  रखी  गई  हम  यह  भी  देखते  हैं  कि  1988  करोड़
 रुपये  कल्याणकारी  कार्यक्रमों  के  लिए  रखे  गये  इससे  स्पभ्ट  सिद्ध  होता  है  कि  सरकार  कमजोर
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 गा  फ्भपपापयए  न्ादजपभज-जजयखदयजा  जज  अनज-+

 वर्गों  क ेसामाजिक  आर्थिक  विकास  के  प्रति  वास्तव  में  कितनी  गम्भीर  है|  अनुसूचित  जातियों  भौर
 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  ग्रामों  में  कम  लागत  पर  मकानों  के  लिए  जो  125  करोड़  रुपये
 आबंटित  किए  गए  हैं  अब  तक  की  सबसे  अधिक  राशि  है  और  यह  सिद्ध  होता  है  कि  इस  काम  को
 कितना  महत्व  दिया  गया  है  ।

 हमें  अपने  निजी  अनुभव  से  लगता  है  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  गरीबी  दूर  करने  के  कार्येक्रमों

 चलाते  समय  उचित  समन्वय  और  प्रभावशाली  देख-रेख  नहीं  रखी  जासी  ताकि  कार्यक्रमों  का
 शाली  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  किया  जा  इस  वर्ष  हमारे  वित्त  मंत्री  ने  यह  राशि  दुगना  बढ़ा
 देने  की  कृपा  की  है  ताकि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  को  ऊपर  उठाया  जा  सके  ।

 अतः  मैं  सरकार  से  और  विशेषकर  विकत्त  मंत्री  से  इस  बात  का  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  राज्य

 और  खंड  स्तरों  पर  निगरानी  समिति  नियुक्त  समिति  में  संसद  विधान  सभा  सदस्य
 और  प्रमुख  सामाजिक  कारयेकर्ता  हों  ताकि  इन  कार्यक्रमों  पर  उचित  मिगाह  रहे  और  इनका

 शाली  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  हो  ।

 मैं  वित्त  मंत्री  जी पर  इस  बात  के  लिए  जोर  देता  हूं  कि  स्व-रोजगार  योजनाओं  के  लिए
 ऋणों  4।  राशि  25  हजार  रुपये  से  बढ़ाकर  50  हजार  रुपये  तक  कर  दें  जिससे  बेरोजगार  युवजन
 विभिन्‍न  प्रकार  के  उद्योग  आरम्भ  करने  में  उत्साह  दिखाएं  ।

 इसके  साथ  मैं  इस  भव्य  सदन  का  ध्यान  एक  बात  की  ओर  आढक्ृष्ट  करमा

 तमिलनाडु  में  राज्य  सरकार  व्यापार  अथवा  वाणिज्य  प्रयोजनों  के  लिए  ऋण  करती  दे  रही  यहाँ
 तक  कि  उद्योगों  के  लिए  भी  हमें  आवश्यक  बिजली  पाने  के  लिए  कई  बे  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  ।

 तमिलनाडु  सरकार  को  व्यापार  तथा  बाणिज्य  प्रयोजनो  के  लिए  स्व-रोजगार  ऋण  की  मंजूरी
 देने  के  आदेश  दिए  जाएं  ।

 विस  मंत्री  जी  द्वारा  आयात  और  निर्यात  के  बीच  अन्तर  को  कम  करने  के  जो  उपाय  किए

 गए  हैं  मैं  उनका  स्वागत  करता  अखिल  भारतीय  लघु  उत्पादक  और  निर्यातक  संस्था

 1979  के  दूसरे  संशोधन  के  प्रस्ताव  के कारण  जो  सरकार  के  रिपोर्ट  के  अनुसार  भी  असफल  रही  ॥

 संकट  का  अनुभव  कर  रही

 इस  संशोधन  के  कारण  सारे  भारत  में  एक  हजार  से  अधिक  लघु  चमड़ा  उत्पादकों  ने  अपने

 कारखाने  बन्द  कर  दिए  हैं  और  ढ़ाई  लाख  से  अधिक  हरिजन  कर्मकारों  की  छंटनी  कर  दी  गई  है  ।

 गत  छः  महोनों  से  वे  काम  न  मिलने  के  कारण  बेरोजगारी  का  शिकार  बने  हुए  हैं  यह  बात  वाणिज्य

 मंत्री  के  नोटिस  में  लायी  गयी  किन्तु  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  साथ  ही

 दूसरे  संशोधन  की  अनुमति  देने  की  वतंमान  मीति  से  देश  को  अधिक  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  हुई
 चमड़े  के  तैयार  माल  का  निर्यात  30  प्रतिशत  तक  घट  गया  यह  दूसरा  संशोधन  बड़े  निर्यात

 संगठनों  के  कहने  पर  किया  गया  है  ताकि  लघु  चरमडा  निर्यात  व्यापारियों  को  मिलन  वाला  लाभ

 समाप्त  हो  इस  स्थिति  में  मैं  वित्त  मंत्री  और  विशेषकर  वाणिज्य  मंत्री  जी  से  भी  इस  बात
 का  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  वर्ष  1981  में  जो  तीसरा  संशोधन  लागू  किया  गया  था  उस  पर  पुनः
 विचार  किया  तीसशा  संशोधन  अब  पुमः  लागू  किया  जाए  ताकि  छोटे-छोटे  चमड़ा  कमाने

 वालों  और  निर्यातकों  के  हिते  कौ  रक्षा  हो  सके  ।

 271



 सामान्य  1986-87  -  सामान्य  चर्चा  11  1986

 बन

 ए०

 अन्त  में  तमिलनाडु  में  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  तिरुपत्तूर  गत  30  वर्ष  से  लगातार  उपेक्षित  रहा

 है  ।  भौद्योगिक  दृष्टि  से  यह  निर्वाचन  क्षेत्र  पिछड़ा  हुआ  है  ।  तिरुपत्तूर  ,  चेंगम  और  पूलुर  ताल्लुक

 सबसे  अधिक  पिछड़े  क्षेत्र  हैं  और  इन  ताल्लुकों  में  एक  भी  उद्योग  नहीं  अतः  सरकार  से  मेरा

 अनुरोध  है  कि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र
 में  एक  सरकारी  उद्योग  लगाएं  ।

 कुल  बजट  प्रस्ताव  सामान्य  जनता  के  हितों  में  बुद्धि  करेगा  और  हमारी  जनता

 को  लम्बी  अवधि  के  लाभ  प्राप्त  मैं  फिर  एक  बार  वित्त  मंत्री  जी  को  बधाई  तथा  समर्थन

 देता  हूं  ।

 ]

 झीसती  ऊषा  ठकक्‍कर  :  माननीय  उपाध्यक्ष  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो

 बजट  पेश  किया  मैं  उसका  पूरा  समर्थन  व्यक्त  करती  विपक्ष  में  बैठ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा

 है  कि  इसमें  गरीबों  के  लिए  कोई  राहत  नहीं  बजट  केवल  धनी  लोगों  के  हित  में  बनाया  है  |

 उनका  यह  कहना  सरासर  गलत  है  क्‍योंकि  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  इस  बजट  में  गरीबों  के  लिए
 कई  योजनाओं  का  प्रावधान  किया  है  तथा  उसके  लिए  बजट  का  46  प्रतिशत  बड़ी  रकम  को  रखा

 गरीबों  के  लिए  इतनी  बड़ी  रकम  का  प्रावधान  आज  तक  कभी  नहीं  हुआ  इसलिए  मैं

 माननीय  विक्त  मंत्री  जी  को  बधाई  देती  हूं  ।

 हमारी  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  जी  हमेशा  गरीब  तबके  के  लोगों  के  उत्थान

 करने  के  काम  को  प्राथमिकता  देती  उन्होंने  इस  उद्देश्य  को  साकार  करने  के  लिए  बीस  सूत्री
 कार्यकम  इन्दिरा  जी  के  इस  कार्यक्रम  को  हमारे  वतंमान  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  जी  ने

 सफल  बनाने  का  दृढ़  निश्चय  किया  स्वर्गीय  इन्दिरा  जी  ने  गरीब  जनता  के  लिए  आवास  की

 एक  योजना  बनाई  इस  योजना  से  कई  आश्रयहीन  लोग  अपना  मकान  बना  सके  ।  आज  भी

 इस  काम  में  और  कुछ  करना  जकूरी  इसलिए  इस  बजट  में  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  इन्दिरा

 गांधी  आवास  योजना  का  प्राबधान  किया  इस  योजना  के  तहत  अधिक  से  अधिक  गरीब  जनता

 को  आवास  प्रदान  कराने  का  सरकार  का  लक्ष्य  इस  योजना  से  स्वर्गीय  इन्दिरा  जी  को  हम
 सच्ची  श्रद्धांजली  अपित  कर  सकेंगे  तथा  गरीबों  को  अधिक  से  अधिक  उपयोगी  हो  सकेंगे  ।

 गरीबों  के  लिए  बीस  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  आवास  का  लाभ  ग्रामीण  जनता

 को  ठोक-ठीक  मिल  रहा  है  क्योंकि  उन  लोगों  को  ग्राम-पंचायतों  को  ओर  से  नि:शुल्क  जमीन  वितरित

 की  जाती  है  सथा  सरकार  की  ओर  से  अनुदान  भी  भासानी से  प्राप्त  होता  रहता  लेकिन  छोटे

 नगरों  में  रहने  वाले  हमारे  गरीब  भाइयों  को  अधिक  परेशानों  हालांकि  स्‍लम  क्लियरेंस  बोर्ड

 हारा  उनके  लिए  कुछ  काये  तो  हो  रहे  हैं  लेकिन  इतनी  कामयाबी  हमें  नहीं  मिली  इसको  ओऔर

 अधिक  कार्यक्षम  बनाने  के  लिए  सरकार  को  ऐसे  नियम  बनाने  चाहिए  ताकि  म्युनिसिपेलिटीज  व

 विकास  प्राधिकरणों  की  ओर  से  भो  आवश्यकतामुसार  अनुदान  मिलता  रहे  ।

 मान्यबर  विपक्ष  में  बैठे  सदस्य  महोदय  बहते  रहते  हैं  कि  हमारे  इस  बजट  में  बहुत  धाटा

 रखा  गया  है  जिससे  और  मंहगाई  बढ़ेगी  ।  इन  माननीय  सदस्यों  को  पता  ही  होगा  कि  विकासशील
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 अब  मैं  अपने  राज्य  गुजरात  तथा  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  कच्छ  से  सम्बन्धित  समस्याओं  को
 आपके  सामने  रखना  चाहूंगी  ।

 गुजरात  राज्य  इस  वर्ष  भयंकर  अकाल  की  चपेट  में  फंसा  इसलिए  यहां  की  ज़नता  को

 पशुओं  को  चारा  तथा  लोगों  के  लिए  पीने  के  पानी  की  विकट  समस्या  पैदा  हो  गई
 इसको  हल  करने  के  लिए  गुजरात  सरकार  अपना  यथासंभव  प्रयास  कर  रही  गुजरात  सरकार
 की  सहायता  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  कमेटी  गुजरात  में  भेजी  थी  ।  उसका  काये  था  कि

 वह  अध्ययन  करके  यह  बताये  कि  अकाल  की  इस  घड़ी  में  गुजरात  सरकार  की  क्‍या  मदद  की  जाए  ।
 उसने  अपनी  रिपोर्ट  केन्द्रीय  सरकार  को  दे  दी  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  केभ्द्वारा  केन्द्रीय
 सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहती  हूं  कि  वह  गुजरात  सरकार  को  अकाल  राहत  कार्यक्रमों  के लिए
 शीघ्र  सहायता  उपलब्ध  कराये  ।

 श्रीमन्‌  सूखाग्रस्त  गुजरात  में  पीने  क ेपानी  का  आज  बहुत  अभाव  है  और  लोगों  के  सामते

 यह  खबसे  बड़ी  समस्या  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  बह  नर्मदा  परियोजना  का

 वह  वैसे  बहुत  लम्बी  योजना  लेकिन  सौराष्ट्र  और  कच्छ  के  अभावपग्रस्त  क्षेत्रों  को  पीने  का  पानी

 पहुंचाने  क ेलिए  आवश्यक  कदम  उठाये  ।  गुजरात  सरकार  के  पास  धन  की  कमी  होने  से  कई

 पूर्ण  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  में  देरी  हुई  केन्द्रीय  सरकार  को  चाहिए  कि  ऐसे  कामों  के

 लिए  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करे  |

 मेरे  क्षेत्र  कच्छ  में  पानी  की  किल्लत  हमेशा  से  रहती  आयी  अकाल  हो  या  न

 हमेशा  पानी  का  अभाव  रहता  इसकी  पूर्ति  के लिए  छोटे  तथा  मंझोले  बांध  बांधे  जाते  हैं
 लेकिन  उसमें  भी  एक  बाधा  है  क्‍योंकि  अमुक  साइट  ऐसी  होती  है  जहां  पर  एकड़  की  जो  सीमा
 उससे  अधिक  खर्च  होता  हैं  भौर  उससे  पानी  का  आवश्यक  संग्रह  नहीं  हो  सकता  ।  स्वर्गीय
 इम्दिरा  जी  ने  वहां  पर  लक्कड़  वांट  नामक  एक  बांध  का  अपने  करकमलों  से  उदघाटन  किया  था
 और  परियोजना  की  आधारशिला  रखी  लेकिन  इस  कारण  वश  आज  तक  उसका  काम  शुरू
 नहीं  हो  सका  ऐसे  और  भी  बहुत  से  बांध  हैं  जिनका  लाभ  आज़  तक  लोगों  को  नहीं  मिल  सका

 है  ।  इसलिए  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  प्रति  एकड़  से  सम्बन्धित  भूमि  की

 सीमा  को  हटा  दिया  जाए  ओर  बांध  का  काम  तुरन्त  शुरू  करने  के  लिए  आवश्यक  धन  का  प्रावधान

 करें  और  साथ  ही  साथ  राज्य  सरकार  को  ऐसे  आदेश  जारी  करें  कि  वे  इस  काम  को  शीक्र

 निपटायें  ।

 श्रीमन्‌  गंगा  नदी  हमारी  अत्यन्त  पवित्र  नदी  उसको  शुद्ध  करने  के  लिए  सरकार  ने  जो

 योजना  बनाई  है  वह  अत्यन्त  सराहनीय  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  अन्य  नदियों

 की  ओर  भी  अपना  ध्यान  दे  क्योंकि  गंगा  नदी  जहां  से  कोसों  दूर  वहां  की  जनता  को  अपने  गांव
 के  पास  से  बहने  वाली  छोंठी  नद्दी  का  भी  काफी  पवित्र  महत्व  होता  इसलिए  ऐसी  जनता  की

 सहायता  के  लिए  उनके  प्रश्कों  की  ओर  भी  ध्यान  देना  होगा  ।  उदाहरण  के  लिए  छोटी-छोटी  नदियों
 में  अपने  बहाव  के  साथ  मिट्टी  भरी  आती  रहती  है  जिससे  नदी  ऐसी  मिट्टी  से  भर  जाती  है  और  पानी
 के  बहाव  में  रुकावटें  पैदा  हो  जाती  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  कोई  ऐसी  योजना  बनाए
 जिससे  नदी  में  पड़ी  हस  मिट्टी  को  हटाया  जा  सके  ।
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 ऊषा

 कभी-कभी  समुद्र  से  मिलने  बाली  नदियों  के  मुहाने  से  समुद्र  का  ख्तारा  पानी  नदी  में

 आ  जाता  है  जिससे  भीतरी  भूमि  को  नुकसान  होता  उसके  लिए  आपको  चाहिए  कि  आप  अपनी

 योजना  द्वारा  इन  नदियों  के  मुहाने  पर  बांध  बांधें  और  इस  प्रकार  से  खारे  पानी  को  अन्दर  आने  से

 रोकें  ।

 मेरे  चुनाव-क्षेत्र  कच्छ  में  समुद्र  की  लहरों  से  विद्य्‌  त  ऊर्जा  प्राप्त  करने  सम्बन्धी

 योजना  को  लागू  करने  के  लिए  कार्य  शुरू  हो  चुका  है  और  इस  काम  के  लिए  इस  बजट  में  भी  कुछ
 धनराशि  का  प्रावधान  किया  गया  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  समग्र  देश  में

 विद्य  त  की  कमी  को  देखते  हुए  ऐसी  योज़नाओं  को  प्राथमिकता  देकर  काम  आगे  बढ़ाने  के  लिए
 पर्याप्त  घन  का  प्रावधान  करें  ।

 माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  आश्वासन  दिया  है  कि  प्रत्येक  जिले  में  एक  उद्योग

 पित  किया  जाएगा  ।  उनके  इस  आश्वासन  से  हमें  भी  अपने  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  भाशा  बंधी  है
 मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  हमारे  क्षेत्र  में  कच्चे  खनिज  की  व्यापकता  को  देखते

 हुए  सोड़ा  ऐश  एवं  एल्यूमीनियम  के  उत्पादन  के  लिए  कोई  योजना  को  लागू  करें  ।  छोटे-छोटे  उद्योग

 बड़े  उद्योगों  के  मेरुदण्ड  इसलिए  हमारे  क्षेत्र  में  नमक  के  छोटे  कारखाने  व  सोडा  ऐश  के

 खाने  बनने  ट्रांसपोर्ट  और  कई  अन्य  समस्याओं  से  छोटे  कारखानों  को  राहत  मिलेगी  ।

 मेरा  चुनाव  क्षेत्र  कक्छ  पाकिस्तान  की  सीमा  से  जुड़ा  हुआ  अतः  इस  क्षेत्र  का

 हर  तरह  से  विकास  होना  देश  की  सुरक्षा  के  लिए  आवश्यक  जनता  में  जागरूकता  तथा  उनकी

 समृद्धि  से  देश  की  सुरक्षा  को  मज़बूत  कर  सकते  इसके  लिए  बच्चों  की  प्रोढ़ों  की  पढ़ाई
 तथा  महिला  कल्याण  की  गतिविधियां  अत्यन्त  आवश्यक  वहां  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  रो

 महिलाओों  और  बच्चों  के  लिए  समाज  कल्याण  मण्डल  चलाए  जाते  लेकिन  उनके  लिए  बहुत  कम

 अनुदान  दिया  जाता  है  जिसके  परिणाम>थरूप  कच्छ  की  नौ  तहसीलों  में  से  केवल  तहसीलों  को

 ही  इस  योजना  का  थोड़ा  लाभ  मिल  सका  यह  लाभ  पूरे  क्षेत्र  तक  पहुंचना  अत्यन्त  आवश्यक

 उपाध्यक्ष  स्वर्गीया  प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  जी  महिलाओं  के  विकास  में  अत्यन्त  रुचि
 लेती  मैं  यह  जानती  हूं  कि महिलाओं  के  कल्याण  के  लिए  हमारे  युवा  प्रधान  मंत्री  तथा  हमारी
 सरकार  भी  जागृत  इसलिए  वे  इस  काम  को  बढ़ावा  देने  तथा  ऐसी  योजनामों  के  लिए  अधिक

 अनुदान  देकर  ग्राम्य  महिलाओं  और  बच्चों  की  उन्‍नति  के  लिए  हो  रहे  कार्यक्रमों  को  बड़ावा
 समाज  कल्याण  बोड़े  द्वारा  जो  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  हैं  उसका  ग्राम्य  महिलाओं  और  बच्चों  पर
 बड़ा  प्रभाव  पड़  रहा

 मैं  सरकारी  कर्मचारियों  के  हित  में  भी  एक  सुझाव  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को
 देता  आयकर  से  बच्चने  के  लिए  कर्मचारियों  के  लिए  बचत  का  एक  प्रावधान  लेकिन

 अपने  जी०  पी०  एफ०  खाते  में  कमंचारी  उतने  ही  पैसे  कटथा  सकता  जितनी  उसकी  मूल  तनखा
 बाकी  बचत  के  लिए  उसे  एन०  एस०  सी०  या  सी०  टी०  डी०  या  अन्य  तरीकों  से  बचत  करनी

 पड़ती  अगर  सरकार  जी०  पी०  एफ»  खाते  में  जमा  कराने  की  सीमा  को  हटा  तो
 झारियों  को  अपनी  बचत  करने  में  आसानी  रहेगी  ।

 274



 20  1907  )  सामान्य  भर्चा
 अल  नया  पेय  ण््््णणि  जाप  गा

 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  मजदूर  तथा  गरीब  ओर  आम  जनता  के  हित
 के  लिए  जो  बजट  पेश  किया  उसका  मैं  समर्थन  करतीं  हूं  और  चू  कि  समय.कम  इसलिए
 मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करती  हूं  ।  धन्यवाद  ।

 क्री  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  यह  जो  बजट  पेश  किया  गया

 बहुत  ही  बारीकी  ढंग  से  पेश  किया  गया  इस  बजट  को  मैं  सप्लीमेंद्री  बजट  कहता  हूं  क्योंकि
 बजट  का  सब  काम  तो  पहले  ही  पूरा  कर  दिया  गया  है  और  उसके  बाद  यह  बजट  आया  है  ।  फिर
 भी  मैं  कुछ  ऐसी  चीज  आप  के  सामने  रखना  चाहता  हूँ  और  कहना  चाहता  हूं  कि  आज  हमारी
 भारतीय  अथे-व्यवस्था  जिस  संकट  में  जकड़  गई  वह  इस  अवधि  में  भी  जारी  रही  है  और  सरकार
 ह्वारा  यह  जो  पूजीवादी  पद्धति  का  अनुसरण  किया  गया  उसके  कारण  बेरोजगार
 आदमियों  की  बढ़ोतरी  और  समाज  की  कंगाली  हमारे  देश  के  लिए  अधिक  अभिशाप  बन  गई

 अब  मैं  कुछ  आथिक  दृश्य-पटल  पर  बोलना  चाहता  हमारी  राष्ट्रीय  आय  1981  से

 1983  में  साढ़े  13  प्रतिशत  बढ़ी  1983-84  में  साढ़े  5  परसट  और  1984-85  में  7  प्रतिशत

 बढ़ी  है  ।  किन्तु  इस  वृद्धि  के  साथ  हमारे  इस्पात  इन्जीनियरिंग  और  ऊर्जा  जेंसे  कई  उद्योगों  कपड़ा
 और  पटसन  उद्योगों  की  तो  बात  ही  क्‍या  इनमें  संकट  आया  जिसके  फलस्वरूप  बड़े  पैमाने  पर

 तालाबन्दी  हुई  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  इस  संकट  की  व्यापकता  इस  तथ्य  से  मापी  जा  सकती  है  कि

 बड़ी  और  छोटी  80,000  भौद्योगिक  इकाइयां  आज  रुग्ण  अवस्था  में  मंत्री  महोदय  ने  अपने

 भाषण  में  बड़े  सुन्दर  ढंग  से  बतलाया  कि  छोटे  उद्योग  बड़े  उद्योगों  के  मेरुदण्ड  लेकिन  इस  सवाल

 का  हमको  जवाब  मिलना  चाहिए  ।

 सरकार  द्वारा  घोषित  नई  कपड़ा  नीति  के  फलस्वरूप  मालिकों  द्वारा  इकाइयों  को

 बन्द  करने  और  उनके  आधुनिकीकरण  की  जो  बात  कहीं  गई  है  उसका  अर्थ  छंटनी  बढ़ता

 निकीकरण  के  नाम  पर  इन्होंने  कपास  की  जगह  क्रत्रिम  रेशों  पर  ज्यादा  दबाव  दिया  है  जिससे  सिर्फ

 मिल  मालिकों  की  पूर्ति  नहीं  होती  बल्कि  इससे  लाखों  हथक  रघा  बुनकर  भी  अपनी  आजीविका  से

 बंचित  हो  इसको  भी  आपको  सोचना  पड़ेगा  ।

 कृषि  उत्पादन  1982-83  में  4  प्रतिशत  गिर  1983-84  में  17  प्रतिशत  वृद्धि  हुई
 और  1984-85  में  एक  प्रतिशत  बढ़ा  गेहूं  और  चावल  में  आपने  बहुत  ज्यादा  उत्पादन  बढ़ाया

 है  लेकिन  जो  मोटे  अनाज  हैं  उनमें  बहुत  ही  गिरावट  आई  है  ।  तिलहन  वगैरह  में  गतिरोध  है  |

 ओद्योगिक  और  कृषि  मोर्चा  दोनों  पर  अस्थिर  स्थिति  के  कारण  ही  1984-85  के  आर्थिक

 सर्वेक्षण  में  यह  दावा  करते  हुए  भी  कि  अर्थव्यवस्था  युक्तिसंगत  रूप  से  मजबूत  स्थिति  में  कुछ

 क्षेत्रों  मे ंतनाव  के  ऐसे  चिन्ह  हैं  जो  आगामी  वर्षों  में  समस्या  खड़ी  कर  सकते  इसके  प्रति  आपको

 बेतावनी  भी  दी

 तनाव  का  प्रमुख  क्षेत्र  कीमत  मोर्चा  1982-83  में  थोक  कीमतों  का  सूध्रकांक  7.3  प्रतिशत

 बढ़ा  ।  1983-84  में  8.3  प्रतिशत  बढ़ा  और  1984-85  में  5  प्रतिशत  इसमें  वृद्धि  हो  चुकी

 मार्च  के  बाद  इस  सूचकांक  में  अभी  ही  5.7  प्रतिशत  की  एक  और  वृद्धि  हो  चुकी  चार  वर्षों  के

 दौरान  मजदूरों  के लिए  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  कीमत  सूचकांक  446  से  बढ़कर  650  हो  गया

 इसमें  36  प्रतिशत  से  अधिक  बढ़ोतरी  हुई  इसमें  कोई  ताज्जुब  नहीं  कि  इससे  रुपये  की

 कीमत  घटकर  13.2  पैसे  रह  गई  है  ।
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 दाम  बाढ़  ऐसी  स्थिति  आया  है  में  जबकि  दो  वर्ष  हमने  भरी  पूरी  फसल  काटी  है  ओर  इस

 वर्ष  का  उत्पादन  1510  लाख  टन  तक  पहुंच  गया  खाद्यान्नों  की  रिकाई  उगाही  भी  हुई  है
 ।

 सार्वजनिक  अनाज  भंडार  300  लाख  टन  खाद्यान्नों  से  लबालब  भरा  पड़ा  है  तो  भी  सार्वजनिक

 प्रणाली  में  कोई  भी  विस्तार  नहीं  हुआ  है  ।  खाद  की  स्थिति  14  लाख  टन  से  गिरकर  11  लाख  टन

 पर  आ  गई  है  ।  इससे  भी  आप  समझ  सकते  हैं  कि  गरीबों  की  जो  खरीदने  की  क्षमता  उसकी

 कया  हालत  होगी  ।

 इस  अवधि  के  दौरान  बेरोजगारी  भी  दुगनी  बढ़ी  1981  में  जो  सर्वे  हुआ  था  उसमें

 170  लाख  बेरोजगारों  का  रोजगार  दफ्तर  के  पंजीकरण  से  पता  चलता  है  कि  अब  बढ़कर  ढ़ाई  सो

 लाख  हो  गया

 लोग  अभी  कीमतों  के  बढ़ने  स ेकराह  ही  रहे  थे  कि  अब  उनके  ऊपर  करों  का  बोझ  डाल

 दिया  पिछले  4  वर्षों  के  बजट  में  4800  करोड़  के  उपर  कर  लगाये  गये  हैं  रेलवे  बजट  में  साढ़े
 1900  करोड़  रुपये  के  कर  लगाये  इससे  आप  अनुमान  लगा  सकते  हैं  कि  कितना  समाजवादी
 बजट  है  ।

 आपका  घाटा  भी  बढ़ता  चला  जा  रहा  1984-85  के  बजट  में  3985  करोड़  का
 घाटा  था  ओर  1985-86  में  3349  करोड़  का  घाटा  दिखाया  गरीबी  हटाओ  के  तहत  आपने
 लम्बी-चोड़ी  बातें  कही  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंगरीबी  हटाने  का  कोई  भी  प्रयास  महीं  किया  गया  है
 जिससे  यह  और  भी  अधिक  गरीब  हो  गये  अगर  आप  मुझे  थोड़ा  और  समय  देते  तो  मैं  इस
 संबंध  में  और  विस्तार  से  बताता  ।

 बैंकों  की  आज  जो  हालत  वह  भी  देखने  वाली  मेरे  पास  इस  सम्बन्ध  में  दो  पत्र
 आये  एक  फैजाबाद  प्रखंड  से  जो  पत्रा  आया  मैं  चाहूंगा  कि  आप  इसकी  ज़ांच  करायें

 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइये  ।  कुछ  भी  कायंवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 जाएगा  ।  जो  कुछ  वह  कहेंगे  उसमें  से  कुछ  भी  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  होगा  ।

 ]

 भी  सदन  पांडे  :  उपाध्यक्ष  इस  बजट  पर  उदासी  अगर  किसी  के  अन्दर
 छायी  है  तो  केवल  विरोध  पक्ष  के  लोगों  पर  ही  छायी  बह  कोई  ऐसी  बात  दूढ  रहे  हैं  जिसके

 ऊपर  वह  आलोचना  कर  सकें  ।  विरोध  पक्ष  का  जो  भी  सदस्य  बोलने  के  लिये  खड़ा  होता  है
 कहता  है  कि  चालाकी  के  साथ  बजट  पेश  किया  गया  मैं  जिस  हृद  तक्क  इस  बजट  से  गुजरा  हूं
 मुझे  ऐसा  लगा  है  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  ओर  प्रधान  मंत्री  जी  ने  यह  प्रयास  किया  कि  समाज
 का  जो  बर्गे  कुछ  देने  लायक  है  उससे  कराधान  के  द्वारा  कुछ  प्राप्त  किया  जाये  और  जिस  वर्ग  को

 कुछ  विया  जाना  चाहिये  उसे  आवश्यकतानुसार  देने  का  प्रयास  किया  कराधान  का  यही  सबसे

 उत्तम  सिद्धांत
 कम  गा  न

 *ककार्येबा  ही-वत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 बजट  को  जिस  अच्छे  ढंग  से  देश  किया  गया  इसके  लिये  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को
 बधाई  देना  चाहता  हूं  ।  चाहे  जितनी  भी  छानबीन  की  हमारा  इतना  बड़ा  देश  है  कि  इसको
 देखते  हुए  यदि  हम  इसके  हर  हिस्से  में  एक  साथ  सारी  व्यवस्थायें  करना  चाहें  तो  नहों  कर  सकते

 हैं  चाहें  बजट  सारी  स्थिति  को  देखते  हुए  कितना  ही  बड़ा  क्‍यों  न  बना  फिर  भी  जिन  बातों
 की  तरफ  ध्यान  देना  चाहिये  उनकी  तरफ  ध्यान  दिया  गया  है  ।  हमारे  देश  को  समाजवबाद  की  तरफ
 ले  जाने  के  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  लिये  और  वह  गरीब  तबका  जो  कि  दबा  हुआ

 उनको  ऊपर  उठाने  का  केवल  एक  ही  रास्ता  है  |  हमने  सावंजनिक  क्षेत्र  को  प्राथमिकता  दी  है  ।
 बजट  का  53  प्रतिशत  रोजगार  के  लिये  निर्धारित  किया  है  और  साबंजनिक  क्षेत्र  में  47  प्रतिशत
 ओर  दूसरी  तरफ  ध्यान  देने  का  प्रयास  किया  है  ।  मैं  विपक्षी  सदस्यों  से  पूछना  चाहता  हू  कि  ज्ो

 हमारी  मोजूदा  स्थिति  इससे  अधिक  वह  क्‍या  उम्मीद  कर  सकते  थे  ।  लेकिन  एक  बात  पर  ध्यान
 देने  की  आवश्यकता  हमारा  जो  सावंजनिक  है  उसमें  बड़ी  से  बड़ी  रकमें  लगायी  जा  रही

 लेकिन  एक  तरफ  हमारे  विरोध  पक्ष  के  लोग  आए  दिन  बन्द  का  आयोजन  करते  रहते  पता

 नहीं  बन्द  कौन  से  मर्ज  की  दवा  है  ओर  इस  बन्द  से  कोन  सी  चीज  वे  इस  राष्ट्र  को  देना  चाहते
 एक  तरफ  तो  बन्द  ने  तबाह  किया  हुआ  है  और  दूसरी  तरफ  जो  हमारी  नौकरशाही  है  जिसके

 लिए  हमने  एक  माप-दण्ड  निर्धारित  कर  रखा  हम  चाहते  हैं  कि  उस  माप-दण्ड  पर  पुनविचार
 किया  जाए  ।  उनको  कोई  भी  तजुर्बा  उद्योग  चलाने  का  नहीं  रहता  केवल  आई०  ए०  एस»  या

 आई०  पी०  एस०  की  योग्यता  ही  माप  दण्ड  रह  गई  है  और  उनको  सावंजनिक  उद्योग  सौंप  दिए
 जाते  हैं  । आज  जब  हम  सावंजनिक  क्षेत्र  में  इतना  पूजी  निवेश  कर  रहे  हैं  तो  उसको  चलाने  के

 लिए  भी  कोई  टेबिनकल  कैडर  बनाया  जाना  चाहिए  ।  निजी  क्षेत्र  में  जो  कुशलता  है  उसको

 जनिक  क्षेत्र  में  भी  लाने  का  प्रयास  होना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हमारे  देश  में  बड़ी  मेहनत  से  पिछड़े  जिलों  को  छांटा  गया

 कितना  भी  अच्छा  प्रयास  क्‍यों  न  किया  बहुत  सी  कमेटीज  ने  बहुत  सी  ऐसी  जगहों  के  नाम  लिए
 जिनको  उसमें  शरीक  किया  जाना  चाहिए  था  और  उनको  यदि  वही  सुविधायें  मिलती  तो  निजी

 क्षेत्र  के  उद्योग  भी  वहां  पर  आकर्षित  होकर  आते  ।  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  जैसे  गोरखपुर  के

 साथ  बरता  गया  है--जाने  अनजाने  जैसे  भी  हुआ  हो  वहू  भेद  भाव  किया  गया  इसलिए

 पिछड़े  क्षेत्रों  का  जो  निर्धारण  है  उसे  फिर  से  कराया  जाए  और  उनके  विकास  के  लिए  जिस

 प्रकार  का  आयोग  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  लिए  है  या  बुस्देलखण्ड  के  लिए  बनाया  जा  रहा  है  उसी  तरह  से

 उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  क्षेत्र  के  लिए  भी  किया  यदि  उत्तर  प्रदेश  के  उस  पिछड़े  हिस्से  में

 ओद्योगीकरण  करना  है  तो  उसके  लिए  सबसे  पहले  इन्फ्रास्ट्रक्चर  तंयार  करना  पड़ेगा  ।

 इस  बर्ष  का  रेल  बजट  भी  मुझे  निराशाजनक  ही  लगा  है  उत्तर  प्रदेश  आर  बिहार  के  णो

 पिछड़े  हुए  हिस्से  बड़ी  गण्डक  उनके  बीच  में  पड़ती  कोसो  के  बाद  वही  ऐसी  भयंकर  गंदी

 है  ।  उसके  ऊपर  एक  पुल  1922  में  वह  पुल  टूटा  था और  पानी  का  बेग  इतना  जबर्दस्त  था
 उसके  जो  गड़ेर  बहे  थे  उनका  पता  8-10  किलोमीटर  के  बाद  ही  लग  पाया  उसके  बाद  से

 ही  वह  नदी  एक  प्रकार  से  दुश्मन  बनी  हुई  है  ।  दोनों  ही  इलाके--पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिमी
 बिहार  --  उससे  प्रभावित  रहते  हैं  मेरा

 है  hal
 शींहैकि  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  अपने  निजी  प्रभाव

 का  उपयोग  करके  रेल  समंम्त्रालय  से  इस  की  स्वीकृति  भूतपूर्व  प्रध्ात  श्रीमती
 इन्दिरा  गांधी  ते  1974  में  उसका  शिलास्यास  किया  उसकी  और  आप  ध्यान  देने  की
 कृपा  करें  ।
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 मदन

 कुछ  थोड़ी  सी  बातें  ओर  भी  हैं  जिनकी  ओर  मैं  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहूंगा  |  इन  पूर्वी  जिलों  में  यदि  कोई  बड़े  उद्योग  स्थापित  नहीं  किए  खास  तोर  से  गोरखपुर
 में  जहां  पर  पहले  कोच  फैक्ट्री  लगाने  की  बात  थी  जोकि  पंजाब  में  चली  गई  उस  पर  हमें  कोई

 एतराज  भी  नहीं  है  परन्तु  अन्य  उद्योग  हैं  ऐसा  एक  बड़ा  उद्योग  प्रत्येक  पूर्वी  जिले  में  स्थापित

 किया  जाए  तप्ी  वहां  पर  विकास  सम्भव  हो  सकेगा  ।

 सू  कि  घण्टी  बज  रही  है  इसलिए  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को  बधाई  देते  हुए  निवेदन

 करना  चाहूंगा  कि  जिन  बातों  की  ओर  मैंने  संकेत  किया  है  उनकी  ओर  ध्यान  देकर  सुधार  लाने  की

 कृपा  करें  ।  इतना  ही  अनुरोध  करते  हुए  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  हरोश  राबत  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बजट  का  योजनागत
 विकास  एवं  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  प्रति  समपंण  की  नीतियों  की  निरन्तरता  ब
 आत्मलिर्भरता  एबं  सामाजिक  न्याय  की  प्राप्ति  क ेलिए  किए  गए  प्रयत्नों  के  परिप्र  क्ष्य  में  आंकना

 चाहूंगा  ।

 मुझे  खुशी  है  कि  वित्त  मंत्री  जी  ने  सब  प्रकार  के  आथिक  दबावों  के  बावजद  योजना
 परिष्यय  के  क्षेत्र  में  22  हजार  करोड़  रुपया  दिया  है  ।

 ह

 6.00  ब०प१०

 राज्यों  की  योजना  हेतु  इस  वर्ष  की  अपेक्षा  29  प्रतिशत  क्रधिक  घन  की  व्यवस्था  कौ  गई
 योजना  परिव्यय  का  लगभग  48  प्रतिशत  आधारभूत  क्षेत्र  बर्ष  पर  खर्च  करने  की  बात  कही  गई

 पब्लिक  सैक्टर  पर  पिछले  बर्ष  की  अपेक्षा  20  प्रतिशत  अधिक  धन  दिया  गया  मैं  समझता
 हूँ  कि  कोई  व्यक्ति  इसका  स्थागत  करना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  भाप  कल  फिर  बोल  सकते  सभा  अब  कल  11  बजे
 पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिये  स्थगित  होती  है  ।

 6.01

 तत्पश्लात्‌  लोक
 सभा  12  1986/12  फाल्युन  1907
 के  प्यारह  बच्चे  म०पू०  तक  के  लिये

 स्थगित  हुई  ।


